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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर/ 01२७1.  ANSWERS  TO  QUESTIONS:

 प्र  Q.  Nos.  विषय  Subject  पुष्ठ/ 2४65

 514  चोरी  छिपे  लाए  गये  Disposal  of  Smuggled  Nylon  Yarn  os  oe  1277-1278

 लोन  धागे  का  निपटारा

 517  मध्य  प्रदेश  में  रसायन  Chemical  Factory  in  Madhya  Pradesh  1279

 कारखाना

 520  अखिल  भारतीय  महापौर  All  India  Mayor’s  Council  meeting  in  New

 Delhi  श  न  1279-1283
 परिषद्‌  at  दिल्‍ली  में

 बैठक

 521  आंध्र  प्रदेश  में  पेट्रोल  का  Price  of  Petrol  in  Andhra  Pradesh  ...  e  1283-1284

 मुल्य

 529  केन्द्रीय  सरकार  सहकारी  Centra!  Government  Co-operative  House

 eee  1285-1287 निर्माण  दिल्‍ली  Building  Societies,  Delhi

 533  बिहार  सरकार  द्वारा  अधिक  Overdrafting  by  Bihar  Government  1287-1288

 धन  निकालना

 538  गोरखपुर  उवंरक  कारखाने  Inangural  Ceremony  of  the
 Gorakhpur.

 1288-1289 का  उद्घाटन  समारोह
 Fertilizer  Factory

 521  केरल  की  बाढ़ों  के  लिये  nee  for  हि  1290-1291 Central  Assista  Owe  IV  ड  |  0008  in  Kerala

 केन्द्रीय  सहायता

 513  इण्डियन  ड्रग्ज  एण्ड  Indian  Drugs  and  Pharmaceuticals  Ltd;

 स्यूटिकल्स  Rishikesh  Unit  ग  1291-1292

 केश  यूनिट

 519  दिल्‍ली  में  तीसरी  तथा  चौथी  Houses  for  Class  III  and  1V  Employees

 क्षेणी  के  कर्मचारियों  के  in  Delhi  eas  ote  1292-1295

 लिए  मकान

 *
 किसी  नाम  पर  अ  कित  यह  +  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में

 उस  सदस्य  ने  वास्तव  में  पुछा  था  |
 *

 The  sign  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him,



 विषय ता प्र संख्या  /5.  Q.Nos.  Subject  कष्ट  /Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर-जारो/श४ 1९117 74  ANSWERS  TO  QUESTIONS--Contd.

 /s  (0.  No.

 6  विस्व  बेक  के  ऋणों  पर  व्याज  Increased  rate  of  Interest  on  borrowing  of

 World  Banl  1296-1299 को  बढ़ी  हुई  दर

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर/ फ़1२1111574  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सं./9:0९.१०५.

 1299-1300 511  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  Tarapor
 Atomic

 Power  Plant

 512  केन्द्रीय  वित्तीय  संसाधनों  का  Distribution  of  Central  Financial  Resour-

 cesto  S  tates $Gilvo  *  1300
 राज्यों  में  वितरण

 Indian  Dru  | -  ana  ri and  Dh  armaceutical  Ltd.  1300 515  इण्डियन  ड्रग्ज  एण्ड

 स्पूटिकल्स  लिमिटेड

 516  वाणिज्यिक  बैंकों  के  Appointment  of  Directors  in  Commercial

 Banks  1301
 द्याकों  की  नियुक्ति

 518  कृषि  ऋण  निगम  Agric  ध  ati u  ral  Credit  Corporation  1301

 5  y 5  ae  भाखड़ा  बिजली  की  दरों  का  Revision  in  Bhakra  Electricity  Rates  1301-1302

 पुनरीक्षण

 5  ् 2.0  1९४01002111708  of  Fla  sin  North  and  South नाथ  तथा  साउथ
 Avenues  1302

 एवेन्यू  में  प्लेटों  को  नया

 रूप  देना

 524  यूनाइटिड  प्राविसिज  Delivery  of  Road-Rollers  by  United  Provinces

 चल  कारपोरेशन  द्वारा  Commercial  Corporation
 |  1302-1  203

 सड़क  कटने  के  इंजनों की

 सप्लाई

 525  आयकर का  निर्घारण  Assessment  of  Income  Tax  1303-1304

 526  सरकारी  कर्मचारियों  को  Allotment  of  Quarters  to  Govt.  Employees.  ,  1304

 बवाटंरों  का  आवंटन

 528  दामोदर  घाटी  निगम  Damodar  Valley  Corporation  |  1305

 530  नई  दिल्‍ली  की  Development  of  Parks  in  R.K.  Puram,

 1305-1306
 पुरम  बस्ती  में  पार्कों  का

 New  Delhi.

 निर्माण

 (ii),



 at.  5,  Q.  Nos.  विषय  Subject
 पृष्ठ

 Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  -ज्ञारी / #/ 11784  ANSWERS  TO

 531  कैनिंग  पत्तन  में  छिद्र  ae  Drilling  in  Port  Canniog  1306

 1306-1307 532  बिना  डाक्टरों  के  प्राथमिक  Primary  Health  Centres  Without  Doctors..

 स्वास्थ्य  केन्द्र

 535  पेट्रोलियम  गस  का  उपयोग  Utilisation  of  Petroleum  Gas  ve  1307-1308

 थ  ae  1308 536  quad  बड  एण्ड  कम्पनी  M/S  Bird  and  Co

 537  मेक्सिको  में  होने  वाले  Foreign  Exchange‘to  Sports  Team  for

 Maxico  Olympic  Games  1308:
 म्पिक  खेलों  के  लिये

 विदेशी  मुद्रा

 539  विदेशों  के  दौरों  पर  गये  M.  Ps,  Visits  Abroad  eee  1309

 संसद  सदस्य

 540  लोअर  डिवीजन  Departmental  Circulars  re.  fixation  of  Pay
 wee  1309 अपर  डिविजन  of  LDCs/UDCs/Stenos

 स्टेनोप्राफरों  के  वेतन

 निर्धारण  के  बारे  में

 विभागीय  परिपत्र

 Wat.  सं./ए.5.0.1१०.

 41  56  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  तथा  UNCTAD  Hostel,  Curzon  Road,
 New

 Delhi  क  1310
 विकास  सम्मेलन

 भोजन  नई

 दिल्ली

 4157  बेकार  पड़ी  उत्पादन  क्षमता  Idle  Production  Capacity  in  Foreign
 Oil  1311 तथा  विदेशी  तेल  दोधक  २८

 f
 ineries

 कारखाने

 4158  कम्पनियों  के  निदेशकों  द्वारा  Violation  Or  115.  11181. - ह  ह  Income  फ क्य x  Act  by  Directors
 e  ee  1311-1313

 आयकर  अधिनियम  का  of  Companies

 उल्लंघन

 4159  घड़ियों  का  तस्कर  व्यापार  Smuggling  of  Watches  abe  abe  1313-1314

 4160  महाराष्ट्र  का  मिट्टी  के  तेल  Quota  of  Kerosene  Oil  Maharashtra  1314

 का  कोटा

 Provision  of  Drinking  Water  for  Villages  ..  1315
 4161  देहातों

 के  लिये  पौने  के

 पानी  की  व्यवस्था

 (iii)



 विषय झरता  सं./ए.5.0.  Nos  Subject  408  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर -  जारी  /WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd-

 Common  Power  Gridin  Maharashtra  1315 4162  महाराष्ट्र  में  साका  बिजली

 fas

 4163  महाराष्ट्र  बिजली  बोले  में  Loss  in  Maharashtra  Electricity  Board  न  1315-1316

 हानि

 4164  भारतीय  उर्वरक  निगम  चिविएए िए पाट  Ul  we af &  odium  Nitrate  by  Ferti-
 .  1315 द्वारा  सोडियम  नाइट्रेट

 lizer  Corporation  of  India  Ltd.  ..,

 का  उत्पादन

 4165  देश  में  एम०  ao  बी०  Girl  Students  in  First  year  of  M.B.B.S.
 Course  1336

 एस०  पाठ्यक्रम  के  प्रथम

 ag  में  महिला-विद्यार्थी

 4167  फिल्म  कलाकारों  द्वारा  Income  Tax
 Payment  by  Film  Stars  1317

 आयकर  का  भुगतान

 4168  हरिपुरा  में  बाढ़  Floods  in  Tripura  1317

 4169  फिल्मों  में  काम  करने  वाले  Income-Tax  Dues  from  Film  People  1317-1318

 व्यक्तियों  द्वारा  आयकर

 की  देय  राशि

 4170  गुजरात  में  आवास  योजना  1318 Housing  Scheme  in  Gujarat  ase

 4171  गुजरात  में  आदिम  जातियों  Tribal  Colonies  in  Gujarat  नक  1318-1319

 के  fay लोगों  को

 बस्तियां

 4172  आदिम  जातियों  के  लोगों
 Development  Works  Undertaken  in  Pan-

 के  कल्याण  के  लिये  chmahal  District  for  the  Welfare  of

 Tribal  People  क  1319
 हल  जिले  में  भारती  किये

 गये  विकास  कार्य

 4173  गुजरात  में  कृषि  प्रयोजनों  Cheap  Electricity  for  A  eri   ैcultural

 |  1319-1320 लिये  सस्ती  पर  Purposes  in  Gujarat

 बिजली

 4174  गुजरात  राज्य  में  मध्यम  Medium  and  Major  Irrigation  Projects
 in  Gujarat  State  .  oe  1320 तथा  बड़ी  परियों

 बनायें

 (iv)



 विषय संख्या/0.5.00.९०5.  Subject  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd.

 4175  डायरेक्टर  हैल्थ  Embezzlement  of  Funds  by  Director,
 oes  1320-1321

 चण्डीगढ़  द्वारा  धन  का
 Health  Services,  Chandigarh

 गबन

 4176  तटीय  व्यापार  Coastal  Trade  one  1321

 4177  भारतीय  आंदिम  जाति  Bhartiya  Adam  jati  Sevak  Sangh  ै  1321  -1322

 सेवक  संघ

 4178  भारतीय  आदिम  जाति  Amenities  to  lifé  members  of  Bhartiya

 सेवक  संघ  के  आजीवन
 Adam  jati  Sevak  Sangh  oe  ै  1322-1323

 सदस्यों  को  सुविधायें

 4179  भारत  के  भुगतान  संतुलन
 Indian’s  Balance  of  Payments  position  oon  1323-1324

 की  स्थिति

 Expenditure  on  Prime  Minister’s  Visit  to
 4180  प्रधान  मंत्री  की  चन्द्रपुर  Chandrapura  Power  Project  .  ee  1324

 विद्युत  परियोजना  की

 यात्रा  पर  किया  गया  व्यय

 41581  च  चन्द्रपुर  fara
 Meeting  of  the  Prime  Minister  with

 Workers,  Representatives  of
 Chandra- जना  के  मजदूरों  के

 pura  Power  Project  oe  eee  1325

 निधियों  के  साथ  प्रधान

 मंत्री  की  मुलाकात

 4182  प्रतिनियुक्ति  पर  गये  Recall  of  Depu  ationn C10  ists  ै  1325

 चोरियों  की  वापसी

 4183  उत्तर  प्रदेश  में  जिला  बांदा  Land  in  Baberu  Town  Area,  District
 Banda  (U.P,)  os  1325-1326 में  बबेरू  नगर  क्षेत्र  में

 भूमि

 4184  विभिन्‍न  देशों  को  सरकारी  Official  Delegations  to  Various  Countries  1326

 शिष्टमंडल

 4185  तापीय  बिजली  Coal  Requirements  of  Thermal  Power

 पुरा  ,  की  कोयले  की  House  Satpura  (1326-1327

 आवश्यकतायें

 4186  आसाम  में  बिक  नदी  पर  Taming  of  Barak  river  in,  Assam  1327-1328

 ate  बनाना

 (v)



 विषय  Snbiec: a./U.S.Q.Nos  ae  01601  qts/  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर-जारो/ कराए छाप  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 4187  विजय  चन्द  Death  of  a  Woman  at  Bejay  Chand

 Hospital,  Burdwan  1328
 aa,  में  एक  की

 मृत्यु

 4188  अखिल  भारतीय  Death  of  Dr.  (Miss)  Usha  Gangadharan
 in  All-India  Institute  of  Medical

 विज्ञान  संस्थान  में  डा०
 Science  1328-1329

 )  उषा  गंगा घरन

 की  मृत्यु

 4189  बक  कर्मचारियों  का  Training  of  Banking  Personnel  क  कहके  1329

 क्षण

 4190  मसस  ओरियंटल  टिम्बर  Shareholders  of  M/S  Oriental  Timber

 कारपोरेशन  Trading  Corporation  (P)  Ltd  कके  1329-1330
 ट्र  डिंग

 )  लिमिटेड  के

 अंशधारी

 4191  मास  ओरियंटल  टिम्बर  M/S  Oriental  Timber  Trading
 Corporation (P)  Ltd.  1330

 ट्र  डिग  कारपोरेशन

 4192  मस  ओरिएण्टल  टिम्बर  Shareholders  of,  M/S  Oriental  Timber

 Trading  Corporation  ore  1330-1331
 ट्रेडिंग  कारपोरेशन  के

 अंशधारी

 4193  मास  ओरिएण्टल  टिम्बर  Shareholder  of  M/S  Oriental  Timber

 ट्र  डिंग  कारपोरेशन  Trading  Corporation,  Ltd  ote  1331

 लिमिटेड  के  अंसारी

 4194  समवर्ती  सूची  में  स्वास्थ्य  Inclusion  of  ‘Health’ i हि  ह  in  Concurrent  list  oot  1331-1332

 को  शामिल  करना

 4195  माता  टिला  ate  का  पुरा  Complesion  of  Mata  Tila  Dams  a  1332

 होना

 4196  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  Training  to  Staff  for  Family
 Planing rogramme  oe  1332-1333 के  लिये  कर्मचारियों  को

 प्रशिक्षण

 4197  दिल्‍ली में  पकड़ी  गई  az  Smuggled  Goods  Seized  in  Delhi  eae  1333
 करी  की  बर्तनों  का

 व्यापार

 (v1)



 AKAT/U.S.Q.Nos,  विषय  Subject  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर -जारो/ शाप ाप  ANSWERS  TO

 4198  विदेशों  के  लिये  गेर  Non-Project  Aid  for  Foreign  1334

 योजना  सहायता

 4199  केरल  ग्रामीण  आवास  Kerala  Rural  Housing  Schemes  ee  1334-1335

 योजना

 4200  केरल के  दिल्‍ली  में  रहने  Educational  facilities  for  Children  of

 Scheduled  Castes/Tribes  of  Kerala
 वाले  में  अनुसूचित  जातियों

 1335 living  in  Delhi
 तथा  अनुसूचित  आदिम

 जातियों  के  बच्चों  के  लिये

 शिक्षा  की  सुविधायें
 1335

 4202  जीवन  बीमा  निगम  के
 Class  I  Officers  of  LIC

 प्रथम  क्षेणी  के  अधिकारी

 4203  सहायता  से  Off-Shore  oil  drilling  in  Gulf  of  Cambey
 ू

 with  Japanese  Assistance  .  ca  1336
 खम्भात  की  खाड़ी  में

 दूर  ड्रिलिंग

 कराके  1336 4204  नारायणगढ़  में  बांध  का  Construction  of  Bund  at  Naraingarh

 निर्माण

 4205  फरटीलाइजर  एण्ड  Electrolytic  Plant  in  Fertilizers  and
 Chemical,  Travancore  Ltd.  1336-1337

 कलस

 टेड  में  इलेट्रोलिटिक

 संयंत्र

 4206  आयकर  अपीलों  का
 Dispo

 osal
 of  Income-"

 कारियों  हारी  निपटाया  fficers
 Tax  appeals

 by  1337

 जाता

 4207  आयकर  का  पुनः  निर्धारण  Income  Tax  re.  assessment  cases  1337-1338

 Income  Tax  a  rane eals 4208  आयकर  की  अपीलें  PP  1338

 4209  सरकारी  क्वार्टरों  का  Out-of-turn  allotment  of  Government

 Quarters  1339
 आउट  आफ  टन ी  fear

 जाना

 4210  नारकोटिक्स  विभाग  में  Preventive  Enspectors  in  Narcoties

 1339
 निवारक  निरीक्षक

 Department

 टिव  इंस्पेकटर )

 4211  ठेके  देने  की  प्रथा के  विरुद्ध  Objections  for  awarding  Contracts  1339-1340

 आपत्तियां

 (vii)



 उतार  agent  /  U.S.  (0.  Nos:  विषय  Subject  पृष्ठ  98565

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd.

 4212  फिल्म  निर्माता  द्वारा  मास्को  Offcer  of  free  trip  to  Moscow  by  a  Film

 Producer  1340
 को  मुफ्त  यात्रा  करने

 का  प्रस्ताव

 4213  तेल  शोधन  क्षमता  Refining  Capacity  1340-1341

 कौ 4214  उर्वरक  कारखानों  Regional  Imbalancesarising  out  of

 स्थापना  के  कारण  locations  of  Fertilizer  Plants  1341

 शिक  असंतुलन

 4215  नाइट्रोजन  गेस  की  Estimates  of  the  requirements  of  Nitragen
 Gas  ee  1341-1342

 कता  का  अनुमान

 Haldia-Bézrauni  Pipeline  1342 4216  हल्दिया-बरौनी  पाइप  लाइन

 4217  सिक्किम  का  स्टेट  बेक  State  Bank  of  Sikkim  on  1342-1343

 4218  कलकत्ता  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  Recruitment  Policy  of  Culcutta  Electric

 कारपोरेशन  की  भर्ती  की  Supply  Corporation  Ltd.  1343

 नीति

 4219  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  Loan  for  Family  Planing  Programme  1343-1344

 तथा  उद्योग  के  लिये  ऋण

 4220  विदेशी  सरकारों  के  साथ  Agreements  with  Foreign  Governments  1344

 करार

 Houses  Built  by  Hindustan  Housing 4221
 दिल्‍ली  में  हिन्दुस्तान

 सिंह  फैक्ट्री  द्वारा  बनाये  Factory  in  Delhi  1344-1345

 गयें  मकान

 4222  नई  दिल्‍ली  Altotment  of  School  Plot  to  Christian

 Missionary  in  Sector  12  of  R.K. के  सेक्टर 12  में  ईसाई
 me Puram,  New  Deihi  1345-1346 धर्मप्रचारक  को  स्कूलों  के

 लिए  प्लाट  का  दिया  जाना

 4223  रूस  से  खरीदी  गई  मशीनरी
 Price  of  Machinery  and  Equipment

 और  उप कररा  का  मुल्य  Purchased  from  Soviet  Union  1346

 4224  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस
 Heavy  of  Inventory  in  Oil

 and  Natural  Gas  Commission आयोग  में  भारी  मात्रा  में  1346

 माल  जमा  होना

 (vili)
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 प्रश्नों  के  लिखित  WRI  FTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd

 1347 4225  बिहार  में  नदियों  के  जल  Pollution  of  Rivers  Water  in  Bihar  .

 का  दुषित  होना

 4226  आयुर्वेद  त्रि इव भारती  ग्राम  Ayurved  Vishwabharati  Gram  Jyoti

 Kendra,  Sardar Maltlal  shahar.  Rajasthan  1347
 ज्योति  केन्द्र  सरदारशहर

 (
 राजस्थान )

 4227  कृषि  आयकर  Income  Tax  1347-1348

 4228  नता  का  शारीरिक  रूप  Physical  Fitness  of  People  1348-1349

 स्वस्थ  होना

 Price  of  Kerosene  Oil  1349 4229  मिट्टी  के
 तेल  का  मूल्य

 4230  मिट्टी  के  सफेद  तथा  लाल  Price  of  White  and  Red  Kerosene  Oil  1349-1350

 तेल  का  मृत्य

 4231  पिछड़ी  जातियों  के  Scholarships  for  Students  ण  Backward

 1350 थियों  के  लिये  छात्र  वृत्तियां
 Classes

 od  1350-1351 4232  बिहार  में  बाढ़  Flooda  in  Bihar

 4233  मेडिकल  कालिज  में  दाखिले  Residential  Certificate  for
 Admission  in

 Medical  Colleges  1351-1352 के  लिये  रिहायशी

 पत्र

 4234  राष्ट्रीय  नदी  योजना  National  River  Scheme  1352

 ms  ow 4235  अरविन्द  कुमार  किलाचन्द  Raids  on  Fir  lls  ी  wid ned  by  Shri  Arvind

 Kumar  Kilachand  1352-1353 की  फर्मों  पर  छापे

 4236  अनुसूचित  जातियों  तथा  Commissioner  for  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  11025  1353

 अनुसूचित  आदिम  जातियों

 के  आयुक्त

 4237  सरकारी  क्षेत्रों  में  स्थापित  Oil  Refineries  to  be  set-up  in  Public
 Sector  1353

 किये  जाने  वाले  तेल

 शोधक  कारखाने

 4238  भगनुसूचित  जातियों  तथा  Reports  of  the  Commissioner

 for  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 सूचित  आदिम  जातियों

 Tribes
 1354

 के  आयुक्त  os  वार्षिक

 रिपोर्ट

 (ix)



 प्र.सर्या/ ए.  Q.  Nos,  विषय  थ श  ubject  Gtd/Pages

 प्रश्नों
 के  लिखित  उत्तर-जारो/*/ 8117  छाप  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd.

 4239  बे्रक  कारखाना  गोरख  Worker’s  demand  on  the  Management of
 Fartilizer  F.  clory,  Gorakhpur  1354

 पुर  के  प्रबन्ध  में  हिस्सा

 लेने  की  मजदूरों  की  मांग

 4240  उत्तर  प्रदेश  को  पावर  के  Agreements  concluded  fcr  supply  of

 .  1354-1355
 कनेक्शन  देने  के  बारे  में  Power  connections  in  Uttar  Pradesh

 हुवा  करार

 Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes  OFfi- 424  सिचाई  और  विद्युत
 लथ  में  अनुसूचित  जातियों

 cials  in  the  Mi  nistry  of  Irrigation  and

 Power  1355
 तथा  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  &  सम्बन्धित

 कर्मचारी

 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in 4242  वित्त  मंत्रालय  में  अनुसूचित
 1355 जातियों  अनुसूचित  Finance  Ministry

 आदिम  जातियों  के  ब्यक्ति

 4243  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  Officials  migrating  from  Public  Sector

 छोड़  कर  गर-राज़दारी
 to  Private  Sector  1355-1356

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  नौकरी

 प्राप्त  करने  वालें  अधिਂ

 कारी

 4244  कम्पनियों  द्वारा  देय  आयकर  1356 Income  Tax  arrears  due  from  Companies  ...

 की  बकाया  राशि

 4245  निर्वात  के  कम  सूर्य  के  Under-invoicing  of  Exports  1356-1357

 fare  बनाना

 4246  मद्रास  राज्य  अंतर्राज्य  परि»  Income  Tax  arears  due  from  Madras  State

 Inter-State  Transport  Operators  1357
 बहन  संचालकों

 की  और  लाय कर  कों

 बकाया  राशि

 4248  तथा  को  Donations  received  by  ‘Patriot’  and  1357-1358

 प्राप्त  दान

 Power  Generation  from  Ganga  1358 4249  गंगा  नदी  से  विजय त  प्रजनन

 4250  गोहाटी  तेल  रोचक  Surpuls  Employees  in  Gauhati  Refinery  1358-1359

 खाने  में  फालतू  कमंचारी

 (x)
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 4251  बिजली  कप  उत्पादन  तथा  Generation  of  Electricity  and  Energistion
 of  Tubewells  and  Pumping  Sets...  1359

 बिजली  से  नलकूप  भर

 पार्किग  सेठ  चलाना

 Wax  from  Crude  oil  from  Moran  and 4252  दौरान  नाहर कटिया
 Naharkatia  Oil  Wells  1359-1360

 कुओं  के  भधोधित  तेल  से

 मोम

 Development  of  a  Plant  for  separating 4253  बेकार  द्रव से  अमोनियम

 सल्फेट  अलग  करने  के
 Ammonium-Sulphate  from  liquid  Waste

 1360

 aaa  का  विकास

 Construction  of  Gauhati-Siliguri  Pipeline  1360-1361 4254
 गोहाटी-सिलीगुड़ी

 लाईन  का  निर्माण

 Bihari  Officers  in  Public  Undertakings  1361 4255  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों

 में  बिहारी  अधिकारी  तथा

 कर्मचारी

 4256  मेस  डोडसाल  M/S  (06521  Ltd.  and  Shri  Kanti  Desai  1361-1362
 लिमिटेड  और  श्री  कान्ति

 देसाई

 Adhawara  Flood  Scheme,  Bibar  1362 4257  avast  बाढ़  नियंत्रण

 बिहार

 4258  परिचय  कोसी  नहर  Western  Kosi  Canal  1362

 4259  बाढ़  रोकने  के  लिये  Dredging  of  Pagladia  River  to  Control

 Floods  1362-1363 दिया  नदी  के  तल  की

 सफाई

 4260  पर्यटकों  के  लिये  विदेशी  Foreign  Exchage  for  Tourists  1363

 मुद्रा

 4261  निजी  उपचर्या-गृह  Private  Nursing  Homes  1363-1364

 4262  दिलो  के  अस्पतालों में  Overcrowing  in  Delhi  Hospitals  1364

 भीड़भाड़

 4264  लक्ष्मी  कमर्शियल  बेक  Laxmi  Commercial  Bank  1364-1365

 4265  हरियाणा  में  यमुना  नदी  पर  Construction  of  Bridges  over  Jamuna

 River  in  Haryana  1365
 पुलों  का  निर्माण

 (xi)
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 mats
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 Stock  of  Lubricants  lying  in  Calcutta  1365-1366 4266  कलकत्ता  में  पड़ा  ea

 पुराना  लुन्नीकट
 का  स्टाक

 4267  इण्डियन  आयल  Export  of  Products  By  [.  0.07.  1366

 मैदान  के  उत्पादों  का

 निर्यात

 4268  भारतीय  तेल  निगम  हारा  Rebate  to  Dealers  by  Indian  Oi]

 Corporation  1366-1367
 व्यापारियों  को  स्ट

 4269  द्दह्ल  विकास  प्राधिकार  House  Building  by  D,D.A.  1367

 द्वारा  गृह-निर्माण

 M/S  Oriental  Timber  Trading  Corporation 4270  aug  ओरियंटल  टिम्बर

 कारपोरेशन
 Ltd.  1367-1368

 दूं  डिंग

 (sTo )  लिमिटेड

 4271  मैसेज  ओरियंटल  टिम्बर  Shareholders  of  M/S  Oriental  Timber

 Trading  Corporation,  Ltd.  1368 डिंग  कारपोरेशन

 लिमिटेड  के  भ्र  धारी

 4272  aaa  टिम्बर  Shareholder  of  MJS  Oriental  Timber

 कारपोरेशन  Trading  Corporation,  Ltd.  1368
 ट्र  डिंग

 लिमिटेड  के  अंसारी

 4273  मैसेज  भोरियंटल  टिम्बर  Shareholder  of  M/3  Oriental  Timber

 .  1368-1369 ट्रेडिंग  कारपोरेशन  Trading  Corporation,  Ltd

 लिमिटेड  के  अंडा धारी

 4274  मैसर्स  ओरियंटल  टिम्बर  M/S  Oriental  Timber  Trading  Corporation  1369

 ट्रेडिंग  कारपोरेशन

 4275
 मध्य  प्रदेश  में  हरिजनों  पर  Atrocities  Perpetrated  on  Harijans  in  M  P  1369

 4276  अनुसूचित  जातियों  तथा  University  Stipend  for  Scheduled  Castes

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  and  Scheduled  Tribes  Students  ...  1369-1370

 के  छात्रों  के  लिये

 विद्यालय  छात्रवृत्तियां

 4277  बाल्मीकि  समुदाय  के  लोग  Balmiki  (01111 ]  1370

 4278  भस्पृद्यता  उन्मूलन  Eradication  of  Untouchability  ae  1370
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 4280  जनरल  बीमा  पर  Social  control  over  General  Insurance  .  1370-1371

 जिंक  नियंत्रण

 4281  औषध  निर्माण  उद्योग  में  Crisis  in  Pharamceuticals  Industry  ...  1371-1372

 संकट

 Economic  relations  between  India  and 4282  और  समाजवादी

 देशों  के  बीच  आर्थिक
 Socialist  Countries  1372

 सम्बन्ध

 4283  उर्वरक  के  कारखानों  का  Modernisation  of  Fertilizer  Plants
 1372-1373

 आधुनिकीकरण

 Purchase  of  Barrels  by  Indian  Oil 4284  भारतीय  तेल  निगम
 द्वारा

 ढोलों  की  खरीद
 Corporation  “1373

 4285  भारतीय  aa  मलिंगा  के  Supply  of  Barrels  to  1.0.C.  1373-1374

 लिये  बालों  का  सम् भरण

 4286  गेर-सरकारी  अस्पतालों  के  Representations  from  Private  Hospital

 प्रबन्धकों  का  अभ्यावेदन
 Managements  1374

 4287  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकारी  Construction  of  Quarters  by  Delhi

 क  1374
 दारा  क्वाटेंरों,का  निर्माण  Deve  lopment

 Authority

 4288  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  Slum  clearance  undertaken  by  D.D.A  1374-1375

 द्वारा  गन्दी  बस्तियां  साफ

 करना

 4290  तेल  शोधक  कारखानों  का  Expansion  of  Oil  Refining  Capacity  1375

 विस्तार

 4291  स्टिंग  क्षेत्र  का  परिसमापन  Liquidation  of  Sterling  Area  1375-1376

 4292  परिवार  नियोजन  Visit  abroad  of  UCI ह  gation  of  Health,
 Family  Planning  and  Urban  Development

 तथा  विकास
 Ministry  1376

 मंत्रालय  से  बिष्ट  मण्डलों

 का  विदेशों  को  दौरा

 4293  सिचाई  और  frag  Survey  of  Staff  Employed  in  Irrigation

 लय में  fay  वत
 and  Power  Ministry  1376-1378 es

 रियों  का  सर्वेक्षण

 (xiii)
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 गानों  के  लिखित  उत्तर-जारी/ फार पा ला  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd,

 4294  ह्दय  रोपण  के  लिये  Modern  equipment  for  Heart  Transplpan-
 tation  1378

 निक  उपकरण

 4295  राज्यों  में  समान  बिक्री-कर
 Uniform  Sales-Tax  in  States  a  1378-1359

 Unauthorised  Medical  Practitioners  1379 4296  अनाधिकृत  चिकित्सा

 साथी

 4297  सरकारो  Goverom  ent  or  india nt  af  India  Press  ,  Aligarh  1379-1380

 अलीगढ़

 4298  भारत  सरकार  के  प्रेसों  में  in  Government  of  1002
 Presses  1380

 कोमल  चढ़ाने  वाले

 4299  भारत  सरकार  के  प्रेसों  में  Counters  in  Gov  हैन  Uh ernm  ent  of  India  Presses  ..  1380

 गणक  )

 Promotion  in  Government  of  India  Presses  1381 4300  सरकारी  प्रेसों  में  पदोन्नति

 Rates  of  Electricity  from  Rihand  Power 4301  रिहंद  विद्युत  परियोजना
 Project  1381-1382

 से  बिजली  की  दरें

 4302  उत्तर  प्रदेश  में  चुकी  Supply  of  waler  to  Naugarh  Taluka,

 Chakigh  Sub-Divi  sion 30,  U.P.  1382
 डिवीजन  में  नौबढ़  ताल्लुक

 की  पानी  की  सप्लाई

 4303  उत्तर  प्रदेश  के  चन्दौली  सब  Lift  Irrigation  Scheme  for  Bhupali  Village
 in  Chandoli  Sub-division  of  U.P.  1382-1383 डिवीजन  में  भ्रू पाली  गांव

 के  लिये  सिंचाई

 सम्बन्धी  योजना

 4304  अ्रस्पतानों  के  Revision  of  Pay  Scal wh  es  of  Government

 ड्राइवरों  के  वेतन क्रमों  का  Hcspital  Drivers  1383

 पुनरीक्षण

 4305  असैनिक  सेवा  के  भूतपूर्व  (१810118 (110 1  of  House  -rent  and  Dearness

 सैनिकों  के  सम्बन्ध  में  allowance  in  respect  of  Ex-servicemen
 in  Civil  Service  1383 मकान  किराये

 तथा

 गाई  Ad  की  गणना

 4306  आवास  योजनाएं  Housing  Schemes  1383-1384

 (xiv)



 श्रता.प्र. संख्या / (1.  5.  Nos.  विषय  Subject  J8S/  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर-जारी/ शारा 118९  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd,

 4307  आन्ध्र  प्रदेश  की  सिंचाई  Irrigation  Projects  and  Flocds  Control

 Schemes  of  Andhra  Pradesh  1384-1385
 परियोजनाएं  तथा  बाढ़

 नियंत्रण  योजनाएं

 «af  कके 4308  राज्यों  द्वारा  देय  ऋणों  की  Method  Ol  ्

 Stale:
 ayment  of  Loans  due

 from
 1385-1386

 अदायगी
 का  रोका

 4309  औद्योगिक  मंदी  Industria]  Recession  1386

 4310  तेल  दोधक  कारखाने  की  Production  Capacity  of  Refineries...  1286-1387

 उत्पादन  क्षमता

 4312  मध्य  प्रदेश  की  परिवार  Grants  to  Family  Planning  Institutions  of

 Madhya  Pradesh  1387 नियोजन  संस्थानों  को

 अनुदान

 Loans/Grants  given  to  Madhya  Pradesh  1387-1388

 4313  मध्य  परदेश  को  दिये  गये

 ऋणरा/अनुरान

 4314  मध्य  प्रदेश  को  सिचाई  और  Allocation  of  money  to  Madhya  Pradesh
 for  Irrigation  and  Electricity  1388

 बिजली  के  लिये  धरन  का
 ~~

 नियतन

 4315  मध्य  प्रदेश  के  सुखा  ग्रस्त  Central  Assistance  for  Drought  Rel:ef  to

 Madhya  Pradesh  13&8-  1389
 क्षेत्रों  के  लिये  केन्द्रीय

 सहायता

 4316  नगरीय  विकास  परियोजना  Inclusion  of  Sagar  City  in  Urban

 Development  Project  1389 में  सागर  नगर  को

 शामिल  करना

 4317  अनुसूचित  जातियों  तथा  Social  Welfare  of  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  1389

 अनुसूचित  आदिम  जातियों

 के  लोगों  का  कल्याण

 4318  श्रद्योधित  तेल  से  निकाले  Percentage  of  Useful  Products

 Extracted  from  Crude  oil  1389-1390
 गये  उपयोगी  उत्पादकों

 की  प्रतिशतता

 4319  अस्पतालों  में  बात-शतक  Installation  of  Air  Conditioners  in

 Hospitals  1390
 लगाना

 (xv)



 शर्ता  प्रश्न  U.S.Q.  Nos  विषय  Subject  पृष्ठ /  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर-जारी/ए/1117'87९  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd

 4320  अनुसूचित  जातियों  तथा  Discrimination  against  Scheduled

 भचर्चित  आदिम  Castes/Tribes  1390-1391

 जातियों  के  साथ  भेदभाव

 4321  हैंगर  फोर्ड  इनवेस्टमेंट  Official  Liquid Idalor far  of  Yangerford
 Investment  Co  1391

 कम्पनी  ष्ा  सरकारी

 परिसमापक

 4322
 केरल

 की  इडमलयार  1391 Idamalayar  Scheme  in  Keraia

 अना

 4323  संदिल  बड़  के  मुल्य  Prices  of  Synthetic  Rubber  1792

 13°2 4324  संश्लिष्ट  रबड  का  Production  of  Synthetic  Rubber

 दन

 4325  सरकारी  इमारतों  आदि  Aras  Covered  by
 Gcversitient

 Buil-

 का  क्षेत्र  dings  els.  1343

 326  बिजली  सप्लाई  की  भिन्न  Different  rates  for  Electricity  Consumption  1393

 Tara  दर

 4327  गोयनका  are प्रो  को  Sale  of  5  181  १८. hares  | by  BAG Life
 "Insurance  Cor

 poration. जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  to  Goenkas  1393-1394

 अंशों  की  चिकनी

 4328  नाथ  और  सासथ  एवेन्यू  में  Spraying  of  Insecticiders  in  North  and
 South  Avenues,  New  Delhi  »  1394

 कीटनाशक  दवाइयां

 कना

 4329  दंपतियों  को  टाइप  | है|  Allotment  of  Type-II  Quarters  to

 क्वार्टरों  का  आवंटन  Daftries  1394-1395

 4330  सरकारी  कर्मचारियों  को  Allotment  of  Quarters  to  Govt.  Servants
 क

 काय  -  स्थल  के  निकट
 near  the  place of  Duty  1395

 क्वार्टरों  का  आवंटन

 4331  राज्य-सभा  सचिवालय  Quarters  for  Employees  of  Rajya-Sabha  &

 भोर  लोक-सभा  Lok  Sabha  Secretariats  1395-1396.

 लय के  कमंचारोयों  के

 लिये  क्वाटर

 4332  हवाई  भ्रमरों  पर  तैनात  Air  Customs  Pool  a  1396
 सीमा  दाहक  कम  चारी

 (xvi)



 करता  &./U.S.  Q.Nos  विषय  Subiect  पृष्ठ  /Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तार —aTtt/ WRITTEN WRIT  छाप  ANSWERS  TO  QUESTIONS--Contd.

 नक  1396 4333  मकान  बनाने  के  Loans  for  Construction  of  Houses

 कण

 4334  गृह-निर्माण  योजनाएं  Schemes  for  Construction  of  Houses  1396-1397

 4335  मेर-सरकारी  क्षेत्र  कौ  Progress  in  Private  Sector  Fertilizer

 1397
 उर्वरक  qf आयोजन च्  दलित

 Projects

 को  प्रगति

 Tax  on  Lotteries  and  Horse  Races...  1397-1398 4336  लाटरियों  तथा  घुड़दौड़ ों

 पर  कर

 Government  fee  Las Accommo  dation  to 4337  जयपुर  और  भुवनेश्वर
 Employees  of  Accountants  General,

 स्थित  महालेखा पाल  के  १०  eee  1398 Jalpur  and
 Bhubanechwar

 कार्यालयों  के  तमंचा  रियों

 के  लिये  सरकारी  वाटर

 4338  चिकित्सा  शिक्षा  तथा  Allotment  of  Grants  to  Rajasthan  and

 प्रशिक्षण  के  लिये
 Orissa  for  Medica!  Education  and

 Training  1399
 स्थान  भर  उड़ीसा  को

 अनुदान  देना

 4339  बाढ़  नियंत्रण  योजनाओं  Central  Assistance  to  Orissa  for  flood

 के  लिये  उड़ीसा  को  Control  Schemes  ae  1399

 केन्द्रीय  सहायता

 4340  भट्टापड़ी  घाटी  का  सर्वेक्षण  Survey:of  Attappadi  Valley  1409

 LT.  &  W.T.  rete u ina  fi
 1133  led  by  Shri  Kanti 4341  शी  कान्ति  देसाई  और

 Desai  aod  Shrimati  Padma  Desai  1400
 श्रीमती  wear  देसाई

 हारा  दिया  गया  आयकर

 कौर  धन-कर  सम्बन्धी

 विवरण

 4342  इंडिया  सप्लाई  India  Supply  Mission,  Washington  .  1400-1401

 वाशिंगटन

 4343  गुजरात  तेल  शोधन  Production  of  Raw  Petroleum  Coke  at
 Gujarat  Refinery  नक  न  1401

 खाने  में  शोधित  पेट्रो

 राशा  फोक चल  OU

 (Xvil)



 पता  TeIt/U.S.Q.Nos.  विषय  Subject  Pages

 प्रश्नों
 के लिखित  उत्तर -जारी/ए९1111९74  ANSWERS  TO  QUESTIONS--Contd,

 4344  पेट्रो-रसायनिक  उद्योगों  का  Development  of  Petro-Chemical

 विकास
 Industries  1401-1402

 Foreign  Investments  ose  1402 4345  विदेशी  व्रिनियोजन

 4346  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  स्वास्थय
 Installation  of  PCOs  at  C.G.H.S

 Dispensaries,  Dethi.  1402
 सेवा  ओषधालयों  में  साव

 जनक  टेलीफोन  लगाना

 4347  विभिन्‍न  अवात  योजनाओं  Allocation  of  Funds  for  Various  Hous.-

 ing  Schemes  1403
 के  लिये  घन  का  आवंटन

 1403-4104 4348  विदेशी  सहायता
 Foreign  Aid

 4349  राजकोट  मदिरालय  के  Import  of  Lead  and  type  for  Government  of

 लिए  तथाਂ  टाइपਂ
 India  Presses  क  1404

 को  आयात

 4350  केनिंग  पत्तन  में  तेल  की  Oil  Exploration  in  Canning  Port  च्  1405
 खोज

 Assessment  of  Income-tax  payable  by 4351  मैसर्स  मेवाड़  मंटल
 1405

 स्ट्रीट  उज्जैन  द्वारा  देय
 Mewar  Metal  Industries,  Ujjain...

 आयकर  निर्धारण

 4352  मेसी  जय  इन्जिनिय्गि  M/s  J  ey au
 Engineering  Works  -  1405-1466

 आवास

 M/s  Kirloskar  Oil  Engines  Ltd.,  Poona  1406 4353  मैसेज  किलॉग्कर  ara

 इंजन्स  लिमिटेड

 1406 4354  इंडियन  ट्यूब  कम्पनी  Indian  Tubes  Company,  Ltd.  Calcutta

 कलकत्ता

 4355  पुना  में  विटामिन  पसो
 Vitamin  Factory  in  Poona  1406-1407

 बनाने  का  कारखाना

 Promotion  in  the  C.P.W.D.  1407 4356%aq  लोक  निर्माण

 विभाग  में  पदोन्नति

 4357  dag  सदस्यों  के  फूलों  में  Servant  quarters  attached  to  M.Ps.  Flats  1408

 घने
 र

 नौकरों  के  लिये

 वाटर

 4358  दिल्‍ली  की  वित्त  कम्पनियां  Finance  Companies  of  DeJhi  1408-1409

 (xviii)



 श्रता.प्र.सख्या  /U.S.  Q,Nos.  विषय  Subject  पेठे  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर-जारो/#7र1171187५  ANSWERS  TO

 4359  नई  दिल्‍ली  में  एक  Smuggled  Goods  seized  from  a  Diplomat
 in  New  Delhi  *  1409-1410

 पिक  से  चोरी  छिपे  लाई

 गई  वस्तुओं  का  पकड़ा

 जाना

 4360  उत्तर  प्रदेश  के  मछली  Supply  of  Electricity  to  Machhlishahr,

 Constituency  in  U.P  1410
 शहर  निर्वाचन  क्षेत्र  को

 बिजली  की  सप्लाई

 Rise  in  Price  of  Kerosene  01110  U.P.  1410-1411 4361  उत्तर  प्रदेश  में  मिट्टी  के

 तेल  के  दामों  में  वृद्धि

 Scheduled  Castes  in  Life  Insurance 4362  जीवन  बीमा  निगम  में
 1411

 जातियों  से
 Corporation

 अनुसूचित

 संबंधित  तमंचा री

 Construction  of  Thein  dam  1411
 4363  थेन  बांध  का  निर्माण

 Workers  Department  of  New
 4364  तई  दिल्‍ली  नगर  पालिका

 Delhi  Municipal  Committee  oe
 के  बिजली  विभाग  के  141

 1-1412

 कर्मचारी

 Chowkidars  in  N.D.M.C.,  थ  1412
 4365  नई  दिल्‍ली  मगर  पालिका

 में  चौकीदारी

 4366  मेरठ  के  केन्द्रीय  उत्पादन  Complaints  made  by  Swarankar  Sangh,
 Meerut  against  certain  officers  of

 शुल्क  अधिकारियों  के  Central  Excise,  Meerut  ace  1412-1413

 विरुद्ध  मेरठ  के  स्वर्णकार

 संघ  की  शिकायत

 Oil  fond  on  Iranian  shore  by  O.N,G.C.  ene 4367  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  1413-1414

 आयोग  द्वारा  ईरान  के

 समुद्र  तट  पर  तेल  के

 भण्डार  का  पता  लगाया

 जाना

 Water  Supply  Scheme  at  Barbil,  Orissa  |  1414 4368  बाइबिल  उड़ीसा  में  जल

 प्रदाय  योजना

 4369  हिन्दुस्तान  शूगर  HqrU  Income-tax  realised  from  Hindustan  Sugar

 गया
 factory  ee  1414

 से  वसूल  किया

 आयकर

 (xix)



 ध्रता,प्र.संख्या  /  U.S.  (0.  Nos:  विषय  Subject  पृष्ठ /  ए  8९8

 aul A  N  SWERS  TO  QUESTIONS-Contd. प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  जारी||  WRITTEN

 4370  लखीमपुर  खेरी  स्थित  Excise  Duty  paid  by  Sugar  Factory  in

 चीनी  के  कारखाने  द्वारा  Lakhimpur  Kheri  .  1415

 दिया  गया  उत्पादन  शुल्क

 Investment  in  foreign  countries  by  Erstwhile 4371  भूतपूर्व  रियासतों  के  भूतपूर्व
 1415-1416

 aval  द्वारा  विदेशों  में
 rulers  of  Princely  States

 पूजी  विनियोजन

 Mahi  Projects  1416 4372  माही  परियोजना

 4373  राजस्थान  में  सचाई  और  Irrigation  and  Power  Schemes  in  Rajasthan  1416

 faa  त  योजनाएं

 4374  मैसूर  राज्य  को  केन्द्रीय  Central  aid  to  Mysore  State  1417

 सहायता

 4375  पश्चिम  बंगाल  में  कलकत्ता  Repair  of  Dredger  and  launches  near

 के  निकट  बाजारों  तथा
 Calcutta  1417-1418

 नौका लों  की  मरम्मत

 4376  कृषि  पुनर्विजय  निगम  Agricultural  Refinance  Corporation  1418

 4377  स्टेनलेस  स्टील  के  बहनों  Heart  failures  due  to  use  of  Stainless  Steel

 Utensils  1419 2H  प्रयोग के  कारण  हृदय

 की  गति  बन्द  होना

 4378  विदेशी  बैक  Foreign  Banks  ह  1419-1420

 4379  रांची  के  कुछ  व्यक्तियों  को  Tribal  Scholarships  to  certain  persons  in

 Ranchi  1420 आदिम  जातीय  era

 वृत्तियां  दिया  जाना

 4380  सिचाई  att  विद्युत
 Public  Undertakings  of  Ministry  of

 Irrigation  and  Power  1420-1421 लय  के  नियंप्रराधीन

 सरकारी  उपक्रम

 4382  रेलवे  कर्मचारियों  का  Treatment  of  Railway  employees  in  C.G.H.S,

 | केन्द्रीय  स्वास्थय  सेवा  Dispensaries  1421

 योजना  के  औषधालयों

 में  उपचार

 4383  कलकत्ता  इल  क्रिसिल  Calcutta  Electricity  Supply  Corporation  1421-1422

 सप्लाई  कारपोरेशन

 (xx)



 U.S.Q.Nos.  विषय  नी  दिव  |  चिलबिल  ६, Subiect  qs  /  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  WRITTEN  ANSWERS  TO

 1422 4384  सरोजनी  नई  दिल्ली  Shanties  near  Sarojani  Nagar,  New  Delhi

 के  निकट

 4385  नैफ्था  और  अमोनिया  का  Production  and  Import  of  Napatha  and

 Ammonia  1422-1423
 उत्पादन  कौर  आयात

 4386  अमरीकी  तेल  फर्म  द्वारा  Officer  by  U.S  Oil  Firm  for  training
 Indian  Technicians  1423

 भारतीय  तकनीकों  को

 प्रशिक्षण  देने  की  पैदावार

 4387  राजधानी  में  दि (च क्क् ली  विकास  Sale  of  D.D.A,  Flats  on  Hire-Purchase

 basis  in  the  Capital  os  1424
 प्राधिकारी  के  फूलों  की

 किराया  खरीद  आधार

 पर  बिक्री

 4388  दिल्‍ली  के  सिनेमा  मालिकों  Tax  arfea rreaq  rs  due  from  Cinema  Owners  of

 से  बकाया  कर
 Delhi  1424-1425

 4389  चलचित्र  व्यवसाय  में  लगे  Tax  Evasion  by  Film  People  1425

 लोगों  द्वारा  कर  अपवंचन

 4390  फिल्म  व्यवसाय  में  लगे  Income  Tax  arrears  due  from  Film  People  1425

 व्यक्त ों  पर  आय  कर  की

 बकाया  राशि

 4391  amar  नदी  के  बस तिन  का  Development  of  Narmada  Basin  1426

 विकास

 4392  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  Rigs and  other  Machinery  Imported  by
 O.N.G.C.  1426-1427

 आयोग  द्वारा  आयातित

 हमें  तथा  अन्य  मशीनरी

 4393  देश  में  बड़ी  और  मध्यम  Area  Jrrigated  by  Major  and  Medium

 Projects  in  the  Country  e  1427
 क्षेणी  की  परियोजनाओं

 द्वारा  सहित  क्षेत्र

 4394  प्रत्येक  तेल  शोधक  कार  Quality  of  Crude  Oi)  Handled  by  Refineries  1427-1428

 खाने  द्वारा  साफ  किये

 जाने  बाला  कच्चा  तेल

 4395  नई  दिल्ली  नगरपालिका  Violations  of  the  Decisions  of  D.D.A.  by
 N.D.M.C.  1428

 द्वार  दिल्ली  विकास

 प्राधिकार  के  निरोग  का

 उल्लंघन

 (xxi)



 ति

 पता  सं,/ए.5.0.
 Nos  विषय  Subject  Paves

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  /WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd:

 4396  नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  Land  Occupied  by  Allottees  of  Stall

 बस्तियों  में  खोखे  वाले
 Holders  in  Government  Colonies  in  New

 Delhi  .  1428-1429
 अलॉटियों  के  कब्जे  में

 भूमि

 Navaketap._Co-operativeJHousing  Society 4397  नवकेतन  सहकारी
 Jantar-M  ao  lal, tar  New  Delhi  1429

 निर्माण  समिति

 नई  दिल्‍ली

 Income-Tax  Evasion  by  Film  Actress 4398  फिल्म  अभिनेत्री

 पारिख  द्वारा  आय  कर
 Asha  Parekh  .  1430

 अप वंत ने

 काक  1430 4399  चलचित्र  अभिनेता  Tax  Evasion  by  Film  Star  Dilip  Kumar

 कुमार  द्वारा  कर

 चन

 4400  फिल्‍मी  कलाकारों  द्वारा  Foreign  Exchange  Violations  and  ('0006814

 ment  of  Income  by  Film  Stars  ee  1430-1431
 विदेशी  मुद्रा  विनियमों

 का  उल्लंघन  तथा  राय

 छिपाना

 4401  बिलिंग डन  अस्पताल  के  Strike;by  Willingdon  Hospital  workers  1431

 कर्मचारियों  द्वारा

 ताल

 4402  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  Increase  in  Electricity  Rates  in  U.P.  1431

 दरों  में  वृद्ध

 Business  Connections  of  Shri  Kanti  Desai...  1432 4403  श्री  कांति  देसाई  के  वा

 ज्यिक  सम्बन्ध  की

 Bombay  General  Trading  Corporation 4404  बम्बई  जनरल  ट्र  डिग

 कारपोरेशन
 (Pvt.)  Ltd.  1432

 )

 लिमिटेड

 M/S  Dodsal  Ltd. 4405  मेसर्स  डोइसाल  )  1432-1433

 लिमिटेड

 4406  अमरीका  की  मेसर्स  बकौल  Offer  by  M/s.  Bechtal  Corporation  of

 कारपोरेशन  द्वारा  उकेरा
 U.S.A.  for  Setting  up  Fertilizer
 Factories

 1433-1434
 कारखाने  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव

 (xxii)



 US.  Q.  Nos.  विषय  Subject
 ges

 /
 Paes

 प्रश्नों
 के  लिखित  उत्तर  —ATt/WRITTEN  ANSWERS  TO

 4407  चलचित्र  उद्योग  में  Wealth-Tax  paid  by  Film  People  1434

 feta  व्यवसायों  द्वारा  दिया

 गया  घन-कर

 4408  फिल्म  कम्पनियों  पर  Income-Tax  arrears  due  from  Film
 1434

 Companies
 बकाया  व्यथ-कर

 Untouchability  1434-1435 4409  अस्पृश्यता

 4410  सरकारी  अस्पतालों  की  Allowances  and  facililies  for  Nursing  Staff
 of  Government  Hospitals  1435

 बरसों के  लिये  भत्ता  तथा

 सुविधायें

 1435-1436 4411  एम०एस०  हरि  Buildings  in  M.S.  Block,  Harinagar,  Delhi

 दिल्‍ली  में  भवन

 कन्या  1436 4412  बीमे  के  छोटे  Small  Units  in  Generals"Insurance...

 एकक

 Land  and  Housing  Problem  of  Delhi  1436-1437 4413  दिल्‍ली  में  भूमि  तथा

 निर्माण  सम्बन्धी  समस्या

 44  14  तेल  को  खोज  करने  के  Area  Allotted  to  Oil  India  Ltd  for  Oil

 -  1437 लिये  आयल  इंडिया  Exploration

 लिमिटेड  को  नियत  किया

 गया  क्षेत्र

 4415  चलचित्र  उद्योग  से  1437 Enquiries  against  Film  People

 स्थित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 जांच

 1433 4416  चर्चिल  उद्योग  ये  Tax  arrears  due  from  Film  People

 स्थित  व्यक्तियों  पर  कर

 को  बकाया  राशि

 4417  चलचित्र  उद्योग  से  Income-Tax  payment  by  Film  People  1438-1439

 बधित  व्यक्तियों  द्वारा

 आयकर  का

 4418  जापान  को  न्द्र्ण  लौटाना  Repayment of  Debts  to  Japan  *  1439

 (xxiii)



 संख्या/(0.5.00.1५०8-  विधय  Subject

 प्रश्नों  के  लिखित  SUT—ANI/ WRITTEN WRIT  छाप  ANSWERS  TO
 QUESTIONS-Contd.

 Concession  f  Or  sta Gah 4419  दिल्‍ली  में  आने  वाले  arg  eduled  Castes  Students

 migrating  to  Delh  *  1439-1440
 सुचित  जातियों

 मियाँ  को  रियायतें

 Social  Service  Cadre  oe  1440 4420  समाज  सेवा  पदाली

 समा-पटन  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  laid  on  t  he u iw  Table  1440-1443

 vee  1443 लोकपाल  तथा  लोकायुक्त  विधेयक  Lok  pal  and  lokayukt  Bil!

 Motion  re:  Appointment  of  a  Rajya- संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  के
 Sabha  Member to  Joint  Committee  1443  1444

 एक  सदस्य  को  नियुक्ति  के

 बारे थें  प्रस्ताव

 ह
 न्या या धोद  धि वै यक  (Inquir  ४)  Bi  111  1444

 Clauses  6,  and  1  1444 खण्ड  6,  7  थौर  1

 संशोधित  रूप  में  पास  करने  Motion  to  Pass,  as  amended  1447

 का  प्रस्ताव

 भी  धशवश्तराव  चट्टान  Shri  Y,  B.  Chavan  os  1447

 att  लोबो  प्रभु  Shrt  Lobo  Prabbu  1447

 ay  हो०ना  ०
 मुकर्जी  Shri  H.  N.  Mukerjee  1447

 Shri  A  kK U  dul  Ghani  Dar  1448 श्री  अब्दुल  गनी  दार

 oft  निवास  fast  Shri  ibas  Misra  1448

 श्री  नारायण  राव  ae  1449 Shri  K.  Narayan  Rao

 अनुपूरक  ध्रनुदानों  की  मांगें  Demand  for  Suppleme

 (Railways),  1968-69
 ntry

 grants  1450 1968-69

 भी  रामावतार  शास्त्री  Shri  Ramavtar  Shastri  1452

 ay  शिव  नारायण  Shri  Sheo  Narain  1452

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो  दिया  Shri  D.N.  Patodia  1452

 sit  देवराज  पाटिल  Shri  Deorao  Patil  1433

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र  Shri  Srinibas  Misra  1453

 att  कार  लाल  बैरवा  3071  Onkar  Lal  Berwa  1454
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 श्री  सरजु  पाण्डेय  Shri  Sarjoo  Pandey  1454

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  1455 श्री  ओंकार  लाल  बोहरा

 श्री  महाराज  सिंह  भारती  Shri  Maharaj  Singh  Bharti  1455

 Shri  C.M.  Poonacha  -  1455 श्री  खेमू  पूनिया

 Motion  re:  Statements  of  deputy  prime प्रधान  मंत्रो  पुत्र  के  व्यापार
 Minister  re:  his  son’s  business

 सम्बन्धों के  ar  में  connections  os  1456

 उनके  वक्तव्यों  के  बारे

 में  प्रस्ताव

 |,  Aadhi श्री  मधु  लिमये  Shri  r  4  Madhu  Limaye  नके कके  1458

 श्री  मोरारजी  देसाई  Shri  Morarji  Desai  1460

 aa
 श्री  d  rat  Shri  M.  R.  Masani  oe  acs  1462

 Shri  Shantilal  5  h  1463 श्री  शान्ति लाल  शाह

 श्री  श्रीपद  अमृत  डांगे  Shri  5.  A.  Dang  eee  1465

 yalani  1466 श्री  जी०मा०  कृपलानी  Shri  J.

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  Shrima  eshwari  Sinha  oon  1466

 श्री  पी०  राममूर्ति  Shri  P.  Ramamutti  aus  1467

 श्री  प्रकाश वीर  दमित्री  as  1468 ५  hri_Prakash  Vir  Shastri

 श्री  तिरुमल  राव  Shri  Thirumala  Rao  ae  1469

 1469 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee

 Shrimati  Sucheta  Kriplapi  oe  1470 श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  501  Surendranath  Dwivedy  ase  1471

 Shri  Dinesh  Singh  1472 aft  दिनेश  faz

 श्री  एस०  राजाराम
 Ch wh  riS.  Raja  Ram  1472

 1472 श्री  रघुनाथ  रेड्डी
 Shri  Raghunath  Reddi

 Shrimati  Indira  Gandhi  1473
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK-SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK-SABHA

 सोमवार  19  1968/28  1890  )

 Monday,  August  19,  1968/Sravana  28,  1890  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok-Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 भ्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  क  Mr,  Speaker  tn  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 चोरो  छिपे  लाए  गये  नायलोन  धागे  का  निपटारा

 #514.  sit  संतराम  कैमरों  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सीमा  gen  अधिकारियों  द्वारा  पकड़ा  गया  लगभग 1  करोड़

 रुपये  के  मुल्य  का  नायलोन  धागा  राज्य  व्यापार  निगम  को  उसके  लाइसेंसों  पर  दिया  जा  रहा

 हैं
 ;

 और

 यदि  तो  राज्य  ब्यापार  निगम  का  उसे  कसे  बेचने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नायलॉन  के  जब्त-शुदा
 बेचने धागे  के  स्टाक  को  राज्य  व्यापार  निगम  को  उसके  लाइसेंसों  के  बदले  पप  ने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 किया जा  रहा  है  ।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  ।

 Shri  Sitaram  Kesri:  {have  come  to  know  that  customs  officials  gave  them  con-
 fiscated  smuggled  linen  yarn  worth  Rs  one  crore,  but  that  is  not  selling  bezause  of  great
 difference  in  smuggled  price  market  and  their  price.f  want  how  much  of  the  said

 smuggled  goods  has  been  sold.



 Oral  Answers  August  19,  1968

 Shri  K.  Pant:  In  1965,  1966,  1967  and  upto  end  of  March,  1968  nylon  yarn
 worth  302  lakhs  of  rupees  was  seized  out  of  which  yarn  worth  3.1  lakhs  of  rupees  has
 been  sold  and  worth  4.2  lakhs  of  rupees  is  ready  for  sale,  The  main  reason  for  which
 cosiderable  quantity  of  yarn  has  not  been  sold  is  that  most  of  itis  either  under  adjud-
 ication  or  held  up  at  appeal  or  revision  application  stage  and  evenif  we  want  to  sell
 it  to-day  we  cannot  do  so.

 Shri  Sitaram  Kesri  Is  it  a  fact  that  a  very  large  quantity  of  linen  yarn  is  smuggled
 into  our  country  from  Nepal  whose  price  is  so  much  less  than  your  price  that  nobody
 is  prepared  to  purchase  it  from  you  ?  Will  you  take  steps  to  check  smuggling,  to  reduce

 your  price  so  that  weavers  may  purchase  your  goods  rather  thao  importing  from  foreign
 countries  and  also  your  goods  may  be  imported  from  Nepal  पा  a  legalised  manner
 and  sold  at  cheap  prices  ?

 Shri  K,  C.  Pant  :  There  might  have  been  some  smuggling  from  Nepal  also.  The

 question  is  how  much  nylon  yarn  should  be  allowed  to  be  imported  keeping  in  view
 our  foreign  exchange  position.  Facilities  for  allowing  import  of  nylon  yarn  are  given
 in  view  of  this  factor,

 at  लोबो:प्रभ  :  चोरी  छिपे  माल  तब  लाया  जाता  है  जब  देशी  और  विदेशी  मुल्यों  में

 बड़ा  अ्रन्तर  हो  ।  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  नाइलोन  14  रुपये  प्रति  किलों  ग्राम  की  दर  से  आयात

 होता  है  कौर  इसकी  बिक्री  का  मुल्य  100  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  है  ।  नाइलोन  गरीब  लोगों

 के  काम  आता  है  ।  नाइलोन  पर  कितना  शुल्क  लगता  है  कि  इसका  मुल्य  14  रुपये  से  100

 रुपये  तक  हो  जाता  है  ?  दूसरे  क्या  सरकार  गरीब  लोगों  की  जरूरतों  की  दृष्टि  शुल्क  कम

 करेगी  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूँ  कि  यह  गरीब  लोगों  के  काम  आने

 वाली  चीज  है  ।

 Shri  Baswant  What  is  the  estimate  of  the  quantity  of  nylon  which  is  smuggled

 into  our  country  ?

 Shri  K,  Pant:  It  is  difficult  to  make  an  assessement  of  that.

 I  want  to  know  about  the  strict  measures  adopted Sbri  Hakam  Chand  Kachwai

 by  Government  to  check  smuggling  of  nylon  yaro.  Moreover,  are  the  Government  aware

 that  even  the  yarn  produced  in  the  country  is  sold  in  black  market,  if  so,  the  restrictions

 imposed  to  check  this?

 Shri  K  C.  Pant  :  Details  have  already  been  given  regarding  the  steps  taken  to

 check  smuggling.

 Shri  Atal  Bibari  Vajpayee  :  What  strict  measures  have  been  adopted?

 Shri  K,C.  Pant:  If  there  are  new  suggestions  they  would  also  be  considered.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Considerable  quantity  of  yarn  is  sold  in  black

 market,  What  measures  have  been  adopted  te  check  this?

 Shri  K.  Pant  :  Demand  is  more  and  supply  is  1655,  It  is  because  of  this  fagtor
 that  yarn  is  smuggled  as  well  as  sold  in  ण180घ-11811: 61.
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 मौखिक  उत्तर 28
 1890  (7)

 समय  प्रदेश  में  रसायन  कारखाना

 #517.  श्री  arg  राम  म्रहिरिवार  :  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  राज्य  में  एक  रसायन  कारखाना

 स्थापित  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  उसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  लें  ली  गई  है  ओर

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  सहायता  देने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पैट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघुरामेया

 और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  समय  पहले  कास्टिक

 alo  एच०  सी०  और  लियोन  के  उत्पादन  के  लिए  प्रस्ताव  भेजा  था  |  इनकी  जांच  को  गई

 थी  और  राज्य  सरकार  से  कुछ  स्पष्टीकरण  तथा  ग्र ति रिक्त  सूचना  मांगी  गई  थी  ।  इनकी

 प्रतीक्षा है  ।

 Sbri  Natho  Ram  Abirwar  :  When  did  the  Government  of  Madhya  Pradesh  comm-
 unicate  this  decision  for  Central  Government's  consideration  and  by  what  time  a  decision
 would  be  taken?

 श्री  रघुरॉमेया  ;
 ‘areve

 में  कुछ  समय  पहले  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  था  |

 तब  उन्होंने  नवीन  आधारों  पर  आप्रह  किया  ।  हम  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 अ्रखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  की  दिल्‍ली  में  बैठकर

 +

 4  5  2  |  लि  छी  च्ंगलाराया  नायडू  :

 थी  fo  भास्कर

 थ्री  अर  बुचेजियान  :

 क्या  परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  25  1968  को  नई  दिल्‍ली  में  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  की

 कार्यकारी  समिति  की  बैठक  हुई  थी  ;

 क्या  उन्होंने  बड़े  शहरों  की  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्र  से  अधिक  वित्तीय

 सहायता  की  मांग की  है  ;

 यदि  तो  परिषद  की  कया  सिफारिशें  थीं  ;  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगर  विकास  मन्त्रालय  में  उप  सन्तरी  (  श्री  धन  ao

 af
 )

 जी  न
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 ate  :  इस  परिषद  द्वारा  पारित  संकल्पों  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  गया  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  ने  अभी  तक  सरकार

 को  औपचारिक  रूप  से  कुछ  नहीं  लिखा  है  ।

 विवरण

 25  और  26  1968  को  दिल्‍ली  में  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद

 क्वारी  समिति  की  चौदहवीं  बैठक  में  निम्नलिखित  संकल्प  पारित  किये  गये  :-

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  गन्दी  बस्ती  सफाई  कार्यक्रम  के  लिये  नगर (1)

 निगमों  को  सहायता  और  शरण  के  रुप  में  अधिक  आर्थिक  मदद  दी  जाय  ।

 (2)  नगर  निगमों  की  विकट  आर्थिक  स्थिति  तथा  दीघंकालीन  विकास  योजनाओं  के

 क्रियान्वयन  पर  होने  वाले  करोड़ों  रुपये  के  खर्च  की  alae  व्यवस्था  करने  में

 निगमों  की  असमर्थता  को  देखते  हुए  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  की

 कार्यकारी  समिति  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करती  है  कि  गन्दी  बस्ती  सफाई

 योजनाओं  के  लिए  दी  जा  रही  सहायता  के  आधार  पर  निगमों  को  भी  सहायता

 देने  में  उदारता  बरते  |

 कार्यकारी  समिति  भारत  सरकार  से  यह  मी  अनुरोध  करती  कि  वह  विश्व  ्

 और  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  प्राधिकार  जैसी  अंतर्राष्ट्रीय  निकायों  से  आवश्यक  सहायता

 प्राप्त  करके  नगर  निगम  को  उनकी  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  सभी  तरह  की

 संभाव्य  सहायता  प्रदान  करे

 20  और  21  1967  को  त्रिवेंद्रम  में  हुई  परिषद  की  अपनी  सांतवा  बठक

 में  पारित  संकल्प  संख्या  18  को  दुहराते  हुए  कार्यकारी  समिति  सभी  निगमों  की

 आवश्यकताओं  की  जांच  पड़ताल  करने  तथा  नये  सम्बद्ध  नाली

 शैक्षिक  स्वास्थ्य  एवं  प्रसूति

 सेवाओं  आदि  कार्यक्रमों  के  लिए  समुचित  रुप  से  तथा  साम्पिक  रूप  से  अनुदान  के

 वितरण  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  आधार  पर  एक

 आयोग  की  शीघ्र  स्थापना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करती है
 |

 नगर  निगमों  की  विकट  आर्थिक  स्थिति  तथा  मनोरंजन

 प्रसूति  आवास  आदि  जेसे  अन्य  व्यापक  कार्यक्रमों  के  निमित  धन  की  व्यवस्था

 कर  सकने  में  उनकी  असमर्थता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अखिल
 .

 भारतीय  महापौर

 परिषद  की  कार्यकारी  समिति  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  करती  है

 कि  वे  प्रमुख  बड़ी-बड़ी  सड़कों  तथा  साध-साथ  ट्रकश्डमिनी  शौर

 सम्बन्धित  निगमों  की  विकास  योजनाओं  में  प्रस्तावित  अन्य  ऐसी  ही  सुविधाओं  की
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 शीघ्रातिशीघ्र  करें  तथा  इन  पर  होने  वाले  खर्च  केन्द्र  और  राज्य

 ः  सरकारों  द्वारा  बराबर-बराबर  वहन  किया  जाय  ।

 4,  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  जाय  कि  नगर  निगमों  को  उनकी  सपनि-अपनी

 सीमाओं  में  स्कूलों  के  लिए  निर्धारित  स्थानों  को  उन्हें  तत्काल  ही  सौंप  देने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  पर  दबाव  डाले  ।  इस  सम्बन्ध  में  मंजूरी  लेने  मुआवजे  की

 अदायगी  विषयक  औपचारिकताएं  बाद  में  पूरी  की  जांच  |

 शिक्षा  के  विकास  की  दृष्टि  से  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  जाय  कि

 वे  नगर  निगमों  को  स्कूलों  के  लिए  निर्धारित  स्थानों  को  वर्तमान  मार्केट  दरों  पर  न

 देकर  नाम  मात्र  खच  पर  दे  दें  ।

 अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  की  कार्यकारी  समिति  28  और  29

 1963  को  मद्रास  में  अपनी  तीसरी  बैठक  में  पारित  संकल्प  संख्या  16  की

 ओर  ध्यान  आकर्षित  कराते  हुए  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध

 करती  है  कि  वे  गन्दी  बस्ती  मलोत्सरण  योजनाओं  मेकेनाइज्ड

 कम्पोस्ट  प्लाण्ट  ,  गेंस  जनरेशन  और  डिस्ट्रीब्यूशन  जलपूर्ति  परियोजनाओं

 आदि  जसी  नगरीय  सामुदायिक  जीवन  में  सुधार  लाने  के  लिए  नगर  निगमों  को

 विभिन्‍न  परियोजनाओं  चलाने  के  लिए  पर्याप्त  आर्थिक  सहायता  शर

 ऋण  प्रदान  करें  ।  साथ  ही  भारत  के  नगर  निगमों  को  ऐसी  परियोजनाओं  के

 क्रियान्वयन  के  लिए  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  सुविधाएਂ  भी  तुरन्त  उपलब्ध

 करायें

 रेलवे  सीमा  के  अन्दर  चौबीस  फुट  तक  चौड़े  या  लेवल  क्राइसिस  की  चौड़ाई  के  बराबर

 जो  भी  अधिक  और  ब्रिज  शहरों  या  कस्बों  में  अथवा  उनके  निकट

 के  क्षेत्रों  में  दो  पगड़ियां  छः  He  बनाने  और  आबादी  की  बढ़ोतरी

 तथा  औद्योगिक  विकास  के  कारण  यातायात  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रते  बिना

 ही  पुरानी  और  अप्रचलित  रेलवे  लाइन  को  पार  करने  के  लिए  अपेक्षित  व्यवस्था

 होने  वाले  खर्च  के  सम्बन्ध  में  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  की  कार्यकारी

 समिति  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करती  है  कि  ओवर  ब्रिज

 तथा  उससे  मिलने  वाली  सड़कों  के  निर्माण  कायें  एवं  देख-रेख  पर  होने  वाले  खर्च

 को  मन्त्रालय  तौर  नगर  निगम  परस्पर  50-50  प्रतिदिन  के  हिसाब से  वहन

 करें  |  अथवा  इसके  लिए  दुसरा  विकल्प  यह  है  कि  ओवर  ब्रिज  का  पुरा  खर्चे  या

 तो  मंत्रालय  वहन  करे  और  इस  दशा  में  ब्रिज  से  मिलने  वाली  सड़कों  का  कुल  aa

 नगर  निगमों  को  बहन  करना  होगा  ।

 भ्रमित  भारतीय  महापौर  परिषद  की  कार्यकारी  समिति  केन्द्रीय  सरकार  से  अपील

 1Q करती  है  कि  a  उनकी  सम्पत्तियों  के  बारे  में  1-4-  tf  37  से  पु  वाली  दरों

 पर  नहीं  वरन  समय  समय  पर  [oe  <a Serf  re
 दरों  पर  ही  नगर  निगमों  को  करों  का

 भुगतान  करें  |
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 8  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  की  काफरों  समिति  माध्यमिक  और

 उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  के  विषय  में  नगर  निगमों  को  दिए  जाने  वाले  अनुदानों

 के  सम्बन्ध  में  बरते  गये  मनमाने  रवैये  पर  अत्यधिक  चिन्ता  व्यक्त  करती

 जहां  प्राइवेट  एजेन्सियों  द्वारा  चलाये  गये  विद्यालयों  के  लिए  राज्य  सरकारों  ने

 90  प्रतिशत  से  95  प्रतिशत  तक  अनुदान  दिए  वहां  नगर  निगमों  को  थे  अनुदान

 नाम  मात्र  को  ही  मिले  और  जहां  प्राथमिक  शिक्षा  की  पुरी  जिम्मेदारी  नगर  निगमों

 पर  वहां  अधिकांश  निर्धारित  शिक्षा-शुल्क  तो  राज्य  सरकारों  ने  स्वयं  रख  लिया

 और  नगर  निगमों  को  केवल  उसका  थोड़ा  सा  भांग  ही  fear

 aa:  अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  की  कार्यकारी  समिति  केन्द्र  और  राज्य

 कारों  से  अनुरोध  करती  है  कि  वे  नगर  निगमों  द्वारा  प्राथमिक  शिक्षा  पर  किये  गये

 खर्च  का  कम  से  कम  50  प्रतिशत  और  माध्यमिक  तथा  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा

 के  खर्च  का  कम  से  कम  95  प्रतिशत  की  प्रतिपूर्ति  करे  |

 9.  न्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  जाए  कि  वे  शहरी-स्थानीय  निकायों

 के  वित्तीय  श्रोतों  में  वृद्धि  करने  वाली  समिति  तथा  ग्रामीण  शहरी  सम्यक  समिति

 की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करे

 थी  चेंगलराया  :  चूकि  नागरिक  सुविधाए  उपलब्ध  करने  की  स्थिति  बहुत

 खराब  है  भर  पर्याप्त  धन  के  अभाव  में  विकास  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में

 स्थिति  भी  सन्तोषजनक  क्या  सरकार  इन  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  नगर

 वित्त  आयोग  नियुक्त  करेगी  और  पास  किये  गये  संकल्पों  के  अनुसार  विकास  योजनाएं

 faq  करने  के  लिए  घन  नियत  करेगी  ?

 छी  ल्०  सु०  मूर्ति :  महापौरों  को  परिषद  ने  औपचारिक  रूप  से  संकल्पों  का  मन्त्रालय

 से  उल्लेख  नहीं  किया है  ।  यदि  वे  भेजे  जायें  तो  हम  मामले  पर  विचार  करेंगे  और  यथासम्भव

 नगरपालिकाओं  की  सहायता  करेंगे  ।

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  संकल्प  पास  किया  है  और  विकास

 नहीं  इत्यादि  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सहायता  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ।

 उन्होंने  पेंशन  भारी  के  वित्तीय  सहायता  के  लिए  भी  कहा  है  ।  क्या  सरकार  धन  नियत

 करने  के  लिए  नगर  वित्त-निगम  स्थापित  करके  अब  उन्हें  वित्तीय  सहायता  देने  के  प्रशन  पर

 विचार  करेगी  ?

 इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  अन्य  लोगों  की  अपेक्षा  या  तो

 मकान  कर  और  सम्पत्ति कर  कम  दे  रही  हैं  नहीं दे  रही  हैं  ।  क्या  सरकार  इन  दोनों  से

 कहेंगी  कि  वे  अन्य  लोगों  के  समान  कर  दें  तो  विकास  कार्यों  के  लिए  उनके  साधन  बढ़  सकें  ?

 att
 ब०  सू  सुनि :  महापौर  परिषद  ने  कई  संकल्प  पास  किये  हैं  और  वे  कई  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  से  सम्बद्ध  हैं  ।  वे  यह  भी  चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय  उन  के  क्षेत्र  में  सम्पत्ति  पर  कर  अदा
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 करे  जहां  तक  पर्यटन  तथा  अन्य  बातों  का  सवाल  है
 भारिक  को  प्रत्येक  केन्द्रीय  मन्त्रालय  को

 वे  सम्बद्ध  संकल्प  भेजने  चाहिएं  और  haar  चाहिए  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  Out  of  the  suggestions  given  is  wherever  railway  crossings
 are  situated  within  municipal  corporation  or  municipal  limits,  there  Central  Government
 and  municipal  committees  should  share  expenditure  on  half-half  basis,  What  decision

 Government  has  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  Satya  Narayan  Sinha);  A  number

 of  resolutions  has  been  received  about  which  we  have  no  information.  Therefore  we

 are  not  ina  position  to  specific  answer.  So  far  as  the  question  of  bearing  expenditure
 Is  concerned  there  is  the  difficulty  of  funds.

 We  want  that  over-bridges  should  be  there  at  every  place.  Central  Government

 was  prepared  to  share  half  the  expenditure  with  States  at  a  number  of  places,  but

 States  were  not  prepared  for  that.  It  is  very  complicated  matter  to  which  a  clear-cut

 answer  cannot  be  given.

 ate  प्रदेश  में  पट्रोल  का  मूल्य

 +

 %527,  थ्री  शारदा नन्द  :

 थो  जगन्नाथ  राव  जोशी  :

 थ्री  meat  बिहारी  वाजपेयी  :

 क्या  पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  यह  सच  है  किं  दिल्‍ली  में  पैट्रोल  का  मूल्य  1.03  रु०  प्रति  लिटर  है  तथा

 कुछ  समय  gt  aret  प्रदेश  में  भी  पेट्रोल  इसी  मुल्य  पर  बिक  रहा  था  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हाल  ही  में  are  प्रदेश  में  पैट्रोल  का  मुल्य  1.06  रु०  प्रति

 लिटर  कर  दिया  गया  है  तथा  3  पैसे  की  यह  वृद्धि  रेलवे  को  दिये  जाने  वाले
 विलम्ब-शुल्क  के

 कारण  की  गई  है  ;

 भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  रेलवे  को  इस  अवधि  में  कितना  विलम्ब-शुल्क  देना

 पड़ा  जब  आंध्र  प्रदेश  में  तेल  का  मुल्य  1.03  रुपये  प्रति  लिटर  से  बढ़ा  कर  1.06  रु०  प्रति

 लिटर  किया  गया  ;  और

 यदि  तो  जनता  पर  इस  अतिरिक्त  भार  के  लिये  कौन  अघिकारी  जिम्मेदार

 है  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 जी  हा  1-7-68  से  पहले  हैदराबाद  में  पैट्रोल  का  विक्रय  मूल्य  प्रति

 लिटर  -  1.03  रुपये  था  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  बिक्री  कर  में  वृद्धि के  कारण  1-7-1968  से

 तेल  कम्पनियों  ने  इस  मुल्य  को  1.06
 रुपये

 प्रति  लिटर  तक  बढ़ाया  था  ।

 गौर  :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Siri  Shardanand  :  Has  this  rate  becn  increased  because.  demurrage  is  0  be  paid
 in  railway  freight  ?

 थ्री  रघु रामे या  :.  यह  वृद्धि  विक्रय-कर  में  वृद्धि
 के  कारण  हुई  है  रेल  भाड़ा  निःसंदेह

 जोड़ा  जाता  है  ।  जब  रेल  भाड़े  में  वृद्धि  होती  है  ौर  वह  भी  जह
 “2  जाता  है  तो  कीमत  बढ़

 जाती  है  1

 थो  कण  ना०  fart  :  उन  का  पवन  यह  है  कि  क्या  तेल  निगम  द्वारा  दिये  जाने  वाले

 विलम्ब-शुल्क  के  कारण  क।स  यस पन  ढ़ी

 श्री  रघरामंया  : 2  विलम्ब-शुल्क  का  हिसाब  नहीं  लगाया  जाता  |

 Shri  Shardanand  :  lias  it  been  done  due  to  comp  ८1116... nies’  pressure  ?

 श्री  रघुरामंया  :  जी  नहीं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee;  Do  the  Central  Government  propose  to  give  advice

 to  Delhi  administration  to  increase  the  price  of  petrol  like  {other  States  ?  Will  the  Centre

 have  any  objection  if  Delhi  administration  increases  price  of  petrol  ?

 विक्रय पेट्रोलियम  तथा  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  wats  :

 कर  बढ़ने  पर  पेट्रोल  की  कीमत  बढ़  जायगी  ।  यदि  दिल्‍ली  प्रख्यात  पेट्रोल  पर  विक्रय  कर

 बढ़ाना  चाहता  है  तो  पेट्रोल  की  कीमत  बढ़  जायेगी  ।  हम  किसी  को  ऐसी  सलाह

 नहीं  देत े।

 श्री  पाशा भाई  पटेल  :  क्या  यह  सच  है  कि  पेट्रोल  को  कीमत  का  80  प्रतिशत  भाग  करों

 के  रूप  में  जाता  है  और  शेष  केवल  20  प्रतिशत  इसकी  वास्तविक  लागत  है  और  यदि  तो

 सरकार  गरीब  जनता  के  लिए  क्या  कर  रही  है  जो  पेट्रोल  का  प्रयोग  क  MAT =
 थ

 छी  sate  मेहता  :  इस  पर  बहुत  ज्यादा  शुल्क  है  ।

 श्री  धोरेश्बर  कविता  :  तेल  की  कीमत  के  ary  में  सरकार  ने
 एक  समिति  नियुक्त  की

 है  उसके  निर्देश-पद  क्या  हैं  ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  निर्देश-पद  सभा  के  स  wer woh  रखे  गये  थे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मुझे

 |  |
 लिखें

 तो  उन्हें  एक  प्रति  भेज
 दी

 जायगी

 Shri  Tulshidas  Jadhav  What  is  the  method  of  distribution  of  tax  collected  on

 petro]  ?  Has  any  decision  been  taken  as  1ohow  much  of  it  be  spent  on  rural  roads  and

 how  much  on  urban  roads  ?

 श्री  अशोक  महता  :  कर  की  राशियां  राज्यों  के  कोप  में  या  केन्द्रीय  कोष  में  जाता  है  ।

 मेरे  पास  नहीं  भाती  ।
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 केन्द्रीय  सरकार  सहकारी  गृह  निर्माण  दिल्लो

 529.  श्री  भारत  fag  चौहान  :  क्या  परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  सहकारी  ge  निर्माण  समितियों  को  अभी  तक  कोई

 भूमि  आवंटित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  जब  कि  इन  समितियों  ने  पास  जमीन  के  मूल्य  के

 रूप  में  सरकार  को  बड़ी  राशियां  पहले  ही  जमा  करा  दी  हैं  ;

 ये  जमीनें  कब  आवंटित  की  जायेंगी  ;

 जब  तक  इन  समितियों  को  भूमि  उपलब्ध  नहीं  कराई  उस  समय

 तक  सरकार  के  पास  जमा  कराये  गए  धन  पर  उन्हें  ब्याज  दिया  जायेगा  ;  सनौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ao  qo

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  उनकी  गृह  निर्माण  सहकारी  समितियों  के  लिए

 नियत  की  जाने  वाली  भूमि  के  अर्जन  में  कानूनी  कठिनाइयों  के  कारण  विलम्ब  हो  गया  था  ।

 स्थान  का  शीघ्र  ही  सीमा-निर्धारण  किये  जाने  के  बाद  रोहतक  रोड़  और

 पुरा  क्षेत्र  में  भूमि  का  कब्जा  दे  दिये  जाने  की  आका  है  ।  शाहदरा  क्षेत्र  में  भूमि  अजन  विषयक

 कार्यवाही  को  अन्तिम  रुप  देने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 ate  ऐसे  मामलों  में  कोई  सू  नहीं  दिया  जाता  ।  इन  समितियों  से  प्राप्त

 रकम  अजित  भूमि  का  मुआवजा  देने  के  काम  में  लायी  जाती  है  ।

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  ;  Have  the  persons  who  deposited  amounts  asked  for

 ioterest  ?  What  the  Government  contemplate  about  the  delay  occurred  in  giving  them
 lands  and  the  harassment  caused  to  them  ?

 Shri  Satya  Narayan  Siaha  :  Ido  not  know  whether  any  demand  has  been  made

 about  interest.  Some  of  the  societies  deposited  amounts  in  June-July  and  others  deposited
 one  yearago.  In  case  delay  occurs  in  giving  landj  after  the  depositing  of  amounts,  no

 interest  is  payable  for  that.  The  delay  occurred  only  due  to  delay  in  acquisition  of  land.
 You  may  call  it  the  weakness  of  Democracy  or  otherwise  a  matter  of  fortune  that  we  have

 to  implement  ihe  decision  of  court.  Whenever  anything  happens  people  go  to  courts,  In

 such a  situation  wecan  not  proceed  with  pending  court’s  decision.  This  is  the  only
 reason  for  delay.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  D.  D.  A.  has  completely  failed  to  effect  development  in

 Delhi.  During  the  past  about  ten  years  rupees  ten  crores  have  been  spent  on  its  salaries  etc,
 During  the  past  ten  years  230  cooperative  societies  asked  for  land  and  deposited  amounts,
 out  of  them  only  five  societies  have  started  construction.  I  want  to  know  the  number  of

 such  cooperative  societies  the  total  amout  deposited  by  them,  the  number  of  societies

 which  have  started  construction  work  during  the  pastten  years  and  also  the  measures

 being  adopted  to  bring  efficiency  in  the  D,  D,  A.  machinery.
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 शमी  मति  :  सभी  सहकारी  समितियों  को  चार  oa  fat  में  विभक्त  किया  गया  है  ।

 )
 मकान  निर्माण  सहकारी  समितियां  जिनके  पक्ष  में  13  1959  से  पहले  भूमि

 aaa  1894  की  धारा  4  या  धारा  4  और  6  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाए  जारी  की

 गई  मकान  निर्माण  सहकारी  समितियां  जिन्होंने  स्वयं  13  1959  से  पहले  जमीन

 खरीदी  मकान  निर्माण  समितियां  जिनकी  जमीनें  सम्भरण  तथा

 नगर  विकास  मंत्रालय  की  सामान्य  आवास  योजनाओं  के  लिए  3000  एकड़  भूमि  ast  करते

 हुए  ले  ली  गई  निर्माण  सहकारी  समितियां  जिन्होंने  भूमि  अलाटमेंट  या

 अजन  के  लिए  कहा  और  इन  wheat  को  दो  श्रेणियों  में  अग्रेतर  विभक्त  किया  गया

 अर्थात  संस्थाएं  ।  समितियां  जो  13  1959  से  पहले  रजिस्टर  हुई  और

 समितियां  जो  उसके  पश्चात  रजिस्टर  हुई  थीं  |

 घी  कंवर  लाल  गुप्त  :  मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर  जाय  ।  मै  यह  जानकारी  लेना  नहीं

 चाहता  ।

 Shri  Satya  Narayan  Sinha  Regarding  first  two  questions  fegures  are  not  available
 with  me.  but  about  the  third  question  asked  by  the  hon  Member  Iam  grateful  to  him

 So  far,  our  Ministry  has  no  representative  in  0,  A.  Ihave  talked  about  it  with  the

 Chief  Executive  Councillor  and  the  Lt  Governor  (Interruptions).  A  person  who  15
 answerable  is  not  represented  there  and  he  remains  in  complete  dark

 श्री  कवर  लाल  गुप्त  ।  यदि  माननीय  मंत्री  को  अपने  विभाग  के  विषय  में  जानकारी

 नहीं
 ही

 तो  यह  उनकी  गलती  है  ।  उन्हें  मालूम  करना  चाहिए  ।  वरना  वह  4000  रुपये  कयों  पा

 रहे

 Shri  Satya  Narayan  Sinha  :  Statutorily  we  have  got  to  85901  80001  D.D  A.  But
 now  we  have  raised  this  issue  and  called  them  day  after  tomorrow  in  connection  with

 amending  the  Act  (Interruptions)  We  have  called  the  Lt  Governor  to  find  some
 way  to.amend  the  Act  so  that  we  may  have  representation  in  D.  D.  A

 श्री  मनुभाई  पटेल  स्थानीय  लोगों  के  अलावा  भारत  के  अन्य  लोग  भी  जो  यहां

 बसना  चाहते  हैं  उन्होंने  तारा  सहकारी  समिति  बनाई  है  कौर  सरकार  के  पास  पैसा  जमा

 किया  है  ।  उस  समिति  को  जमीन  we  अलाट  की  जायगी  और
 यदि  नहीं  की  जायगी  तो  क्यों

 नहीं  की  जायगी
 '

 1

 श्री  a.  aft  :  284  सहकारी  समितियां  है ंजो  दिल्‍ली  में  रजिस्टर  उनमें  से  210

 समितियों  ने  दिली  में  विकास  सम्बन्धी  योजना  के  अन्तर्गत  अलाटमेंट  के  लिए  आवेदन  दिये  है  ।

 इन  सब  को  अलाटमेंट  का  प्रस्ताव  किंया  गया  था  ।  वे  प्रस्ताव  147  समितियों  ने  स्वीकार

 किये  ।  यह  समिति  इस  क्षेत्र  में  सब  से  बाद  में  आई  है  ।  यह  हमें  अलाटमेंट  के  लिए  कह  रही  है

 परन्तु
 अभी

 तक  हम  कोई  भूमि  नहीं  दे  सके  हैं  ।

 थ्रो  मनुभाई  पटेल  :  जमीन  इसे  कब  अलाट  की  जायेगी  ?

 थी  सत्य  नारायण  सिह :  हम  भूमि  अजित  करने  के  लिए  उत्सुक हैं
 ।  ज्योंही  भूमि  अजित

 की  जाती  है  इसे  भूमि  अलाट  कर  दी  जायगी  ।
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 att  त्रिदिव  कुमार  चौधरी :  जहां  तक  अधिनियम  का  समया
 2 >  उसके  अनुसार  माननीय

 मंत्री  को  डी  डी  ए  के  विषय  में  कुछ  शक्ति  प्राप्त  है  और  उन  का  उत्तरदायित्व  भी  है  ।  यदि

 वह  जिम्मेदार  नही ंहै  तो  इसका  यह  अध  नहीं  है  कि  परि नियम  के  अन्तर्गत  उन्हें  शक्ति  प्राप्त

 नहीं है  ।

 श्री  सत्य  नारायणा  सिंह  :  निदेश  जारी  करने  का  खण्ड  हर  जगह  होता  है  परन्तु  माननीय

 सदस्य  को  aaa  चाहिए  कि  निदेश  बहुत  का  जारी  किया  जाता  है  ।

 Sori S.  (६.  Tapuriah  How  many  new  ter  nents  are  required  so  that  slums  may  not

 increase  in  Delhi  ?  Secondly,  how  many  tenements  are  planned  to  be  constructed  by  DDA

 and  the  cooperative  societies  every  year

 It  does  not  seem  to  have  any  connection  with  the Shri  Satya  Narayan  Sinha

 question

 विहार  सरकार  द्वारा  अधिक  घन  निकालता

 क
 533.  श्री  शिव  चन्द्र  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  गे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रपति  का  शीरान  लागू  होने  के  बाद  भी  बिहार  सरकार

 अधिक  धन  निकालने  की  नीति  अपना  रही  है

 यदि  at,  तो  राष्ट्रपति  के  शासन  के  दौरान  अब  तक  कितना  अधिक  धन  निकाला

 गया  है  ओर  उसके  कया  विशिष्ट  कारण  है

 यदि  तो  बिहार  सरकार  ने  अधिक  घन  निकालने  की  नीति  कब  से  शुरू

 की  थी  और  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  तत्कालीन  विहार  सरकार  को  ऐसा  करने  का  परामर्श

 दिया

 (4)  यदि  तो  तत्कालीन  विहार  सरकार  का  उत्तर  क्या  और

 (=)  यदि  कोई  परामर्दा  नहीं  दिया  गया  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  और  इस  समय  बिहार

 सरकार  रिज  बैंक  से  अनधिकृत  रूप  अघिक  घन  नहीं  निकाल  रही  है  ।

 और  बिहार  सरकार  पिछले  ag  अधिकांश  महीनों  पुरे  अप्रैल  भर  ate

 इस  वर्ष  मई  में  रिवेंज  बेक  से  अधिक  धन  निकाले  रही  ।  जब  बिहार  के  भूतपूर्व  मुख्य-मंत्री  ने

 अधिक  निकाले  धन  को  पूरा  करने  के  लिए  1968  में  केन्द्रीय
 सहायता

 मांगी  तो
 उन्होंने

 इस  आवश्यकता  को  माना  कि  रिज बैंक  से  अनधिकृत  रूप  से  अधिक  घन  न  निकालने  प्रयास

 किया  जाये  जसा  कि  केन्द्र  सरकार  ने  भी  परामर्श  दिया  था  ।

 Shri  Shiy  Chandra  Jha  Mr.  Speaker,  in  view  of  the  fact  that  over-drafting  was

 existing  in  Bihar  even  before  SVD  Government  and  at  that  time  Congress  was  in  power

 in  the  State,  I  want  to  know  the  date  when  the  overdrafting  was  resorted  to  for  the  first

 time  inthe  State  andthe  advice  given  by  the  Central  Government  to  he  Congress

 Government  of  the  State  for  checking  this  practice  and  the  reply  received  from  the  State

 Government  thereto
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 Shri  K.  C.  Pant  :  Whether  it  may  be  the  case  of a  Congress  or  of  a  SVD  Goverament

 but  it  has  been  the  policy  of  the  Central  Government  that  this  prctice  should  be  brought
 to  an  end,  Moreover,  overdrafting  was  not  practised  for  sometime  when  Congress  was  in

 power  in  the  State,

 Shri  Shiy  Chandra  Jha  :  In  view  of  the  fact  that  there  are  certain  projects  in  Bihar  such

 as  Gandak,  Western  Kosi  projects  etc  which  are  to  be  implemented  positively  and  there

 are  financial  and  other  difficulties  before  the  State  Government,  I  want  to  koow  what  is
 the  objection  of  the  Central  Government  in  case  these  projects  are  implemented  -  by
 resorting  to  overdraft  in  the  absence  of  necessary  finances

 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai) :  The

 schemes  cannot  be  imp!emented  by  plundering  the  Reserve  Bank.

 Sbri  Tiwari:  May  Iknow  the  amount  overdraft  by  the  SVD  Government
 and  the  purpose  for  which  it  was  spent  ?

 Shri  K,  Pant:  Last  year  on  30-3-1968  the  Central  Government  gave  a  sum  of

 Rs,  20  crores  to  Bibar  Government  for  reducing  the  overdraft  level  and  a  sum  of  Rs,  4.55
 crores  Was  available  as  an  authorised  accommodation  but  inspite  of  this  fact  there  was  an

 opening  balance  of  Rs.  8.11  crores  under  overdraft  in  the  current  year

 श्री  लाम्बियार  :  गेर  कार  सी  सरकारों  जसे  कि  केरल  और  मद्रास  की  राज्य  सरकारों

 ने  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  मिलने  वाले  मंहगाई  तथा  अन्य  भत्तों  की  दर  से  ही  अपने

 कर्मचारियों  को  मंहगाई  तथा  अन्य  देना  शुरू  कर  दिया  है  ।  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  सरकार  बिहार  सरकार  के  कर्मचारियों  को  भी  उसी  दर  से  मंहगाई  war  fea  जाने

 की  संभावना  तथा  आवश्यकता  पर  फिर  से  विचार  करनी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Shri  G.  Sen  :  Whether  it  is  a  fact  that  the  Bihar  Goveron  neot  had  to  seek  much
 overdrart  because  their  expenditure  had  gone  up  ?

 Shri  K.  Pant  :  They  had  to  resort  to  overdrafting  since
 there

 was  increased  expen-
 diture  and  less  income.

 Shri  Bibhuti  Misra:  May  I  know  the  amount  of  overdraft  by  each  State  in  the

 country  ?  Whether  itis  a  fact  that  all  the  sources  of  income  arein  the  hands  of  the
 Central  Government  and  as  such  State  Gavernments  have  no  other  alternative  but  to
 overdraft  ?  Just  oow  the  hon.  Finance  Minister  has  stated  that  money  cannot  be  snatched
 from  the  Reserve  Bank  but  in  view  of  the  fact  that  there  are  various  irrigation  projects  of
 States  like  Orissa,  Gujarat  ete  were  taken  over  by  the  Central  Government  and  were~
 handed  over  to  the  concerned  State  Government  after  completion,  may  know  what  is
 the  difficulty  in  taking  over  the  Gandak  project  ?

 Shri  Morarji  Desai  The  facts  as  stated  by  the  hon.  Member  are  not  correct  No
 scheme  of  the  Gujarat  State  was  taken  over  by  the  Centre

 Inaugural  Ceremony  of  the  Gorakhpur  Fertilizer  Factory.

 onlaha  Deachad *  538,  Shri  WlOlanU  है  rashad  Will  the  Minisler  of  Petroleum  and  Chemicals  bz
 pleased  to  state:
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 (a)  whether  the  inaugural  ceremony  of  Gorakhpur  Fertilizer  Factory  of  the  Fertili-
 zer  Corporation  of  India  was  performed  by  the  Prime  Minister  under  the  Chairmanship
 of  the  Governor  of  Uttar  Pradesh  on  the  20th  April,  1968  :

 the  item-wise  details  of  the  amount  of  money  spent  by  the  Central  Government,
 the  State  Government,  District  Administration,  City  Adnistration,  Fertilizer  Corporation

 Administration,  separately,  on  the  aforesaid  function;

 (c)  the  names,  designations  and  addresses  of  persons  invited  by  the  Fertilizer

 Corporation  Administration  to  altend  the  function;

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  National  Flag  was  not  hoisted  on  the  occasion
 on  behalf  of  the  Fertilizer  Corporation  of  India;  and

 (६)  if  so,  the  action  (aken  so  far  against  the  officials  concerned  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Socilal  Welfare

 (Shri  Ragha  Ramaiab)  :  (a)  Yes,  sir.

 (0)  to  (e)  :  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  |  Table  of  the
 Sabha.

 Shri  Molahu  Prasad :  1.0  15  a  serious  matter.  The  Prime  Minister  visited  the

 Fertilizer  Plant,  set  up  with  Japanese  collaboration,  on  the  occasion  of  its  inauguration
 on  20th  April,  1968.  The  Japanese  ambassador,  the  Minister  of  Food  and  the  Minister  of
 Petroleum  and  Chemicals  Shri  Ashck  Mehta  were  present  on  that  cccasion.  But  in  view
 ef  the  fact  that  neither  our  national  flag  nor  the  flag  of  Japan  was  hoisted  there  on

 that  occasion  while  the  national  flag  is  required  to  be  hoisted  as  the  times  of  Prime

 Ministers’  visit,  है  want  to  know  whether  Government  have  taken  any  action  against  the
 officers  responsible  therefor  and  if  so,  the  resul(s  thereof  ?

 थ्रो  रघुरामेया  :  इसके  अलावा  अन्य  aga  सो  बातों  के  बारे  में  जानकारी  मांगी  गई  है

 जैसे  कि  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  और  जिला  प्रशासन  आदि  ने  कितना  रुपया  खर्च  किया  ।

 हुम  यह  जानकारी  इकट्ठी  कर  रहे  हैं  और  उसके  एकत्र  हो  जाने  पर  शीघ्र ही  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जा  ।

 Shri  Molahd  Prasad  :  The  last  part  of  my  question  about  the  action  taken  against
 the  officer  concerned  bas  not  been  replied  to.

 रघु रामे या  :  इस  बारे  में  भी  हम  जानकारी  इकट्ठी  कर  रहें  हैं  ।

 Shri  A.  Vajpayee  :  Mr.  Speeker,  the  hon.  Minister  was  present  on  this  occasion,
 It  is a  question  of  fact  whether  the  national  flag  was  hoisted  or  not.  If  it  was  not
 hoisted  he  must  clearly  state  that  it  was  done  so  and  if  there  is  no  such  convention,
 that  may  also  be  stated.  From  where  he  is  going  to  collect  this  information  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  att  समाज  कल्याण  मंत्री  (sit  झर शोक  :  हमने

 फरटीलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  से  इस  घटना  के  बारे  में  जानकारी  मांगी  है  ।

 थ्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  चू
 कि  मंत्री  महोदय  वहां  मौजूद  इसलिए  वह  हमें  यह  बतायें

 कि  राष्ट्रीय  ध्वजा  फहराई  गई  थी  या  नहीं  ।

 श्री  अशोक  मेहता  :  मेरे  विचार  से  प्रधान  मंत्री  हममें  से  किसी  ने  कोई  भंडा  नहीं

 फहराया  था  |  qa  यह  याद  नहीं  है  कि  वहां  पर  कोई  wer  लेगा  था  या  नहीं  ।
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 केरल  को  बाढ़ों  के  faa  केन्द्रीय  सहायता

 1.

 #521.  शनी  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  मंगला धुसा डो
 स  :

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  बाढ़  से  पीड़ित  क्षेत्रों  में  राहत  कायें  के  लिये

 कुछ  विशेष  वित्तीय  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  कितनी  और  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  a

 राज्य  सरकार  ने  बाढ़  सम्बन्धी  सहायता  के  लिए  3.69  करोड़  रुपये  को  आवश्यकता

 का  अनुमान  लगाया  था  ।

 राज्य  सरकार  के  पर  मद्  से  स्थिति  का  मुल्यांकन  करने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  के  एक

 अधिकारी  ने  राज्य  का  दौरा  किया  है  ।  उसकी  सिफारिशों  के  किसानों  को  दिये  जाने

 वाले  ऋणों  और  बनाए  से  क्षतिग्रस्त  सरकारी  सम्पत्ति  की  मरम्मत  सहित  विभिन्‍न

 कार्यों  पर  होने  वाले  ad  के  सम्बन्ध  में  3.00  करोड़  रुपये  की  अधिकतम
 स्वीकार

 गयी  है  ।  इस  खर्चें  का  कुछ  हिस्सा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पुरा  किया  जायगा  |

 राज्य  सरकार  को  एक  करोड़  रुपया  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ताकि  सहायता-कार्यों  के

 लिए  उसके  पास  पैसा  बना  रहे  :  और  अधिक  सहायता  विभिन्‍न  मदों  पर  किये  जाने
 वाले

 aq

 की  प्रगति  के  अनुसार  दी  जायगी  ।

 श्री  नम्बियार  :  केरल  में  बाढ़  सहायता  के  लिए  2.5  करोड  रूपये  मंजूर  किये  जायेंगे

 और  अब  तक  केवल  |  करोड  रूपये  मंजूर  किये  गये  बाकी  1.5  करोड  रूपये  कब  तक

 मंजूर  किये  जाने  की  आशा  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  ate  चित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  लगता  है  माननीय  सदस्य  ने

 उत्तर  को  ठीक  तरह  नहीं  सभा  है  ।  केरल  सरकार  ने  3.6  करोड  रुपये  आंके  थे  ।  केन्द्रीय

 सरकार  का  एक  अधिकारी  वहां  गया  था  और  केरल  सरकार  के  साथ  उसकी  बातचीत  हुई  थी  ।

 इस  बातचीत  के  परिणाम  स्वरूप  इस  सबका  कुल  3  करोड  रुपये  अनुमान  गया

 जिसमें  से  1  करोड  रुपये  अग्रिम  रूप  में  दे  दिये  गये  हैं  ।  जब  केरल  सरकार  से  इस  रकम  का

 हिसाब  मिल  जायेगा  तो  बाकी  राशि  मी  दे  दी  जायेगी  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  राज्यों को  केन्द्र  द्वारा  दी  जाने

 वाली  सहायता  के  बारे  में  पहले  से  कोई  स्थायी  नियम  या  अन्य  पूर्वोदाहरण  है  और  यदि

 तो  वे  नियम  क्या  है  और  उन  नीय  मों "rt  >
 केरल  को  कितनी  सहायता  सिलने  की h  र

 सम्भावना  है  ?
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 श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  :  आजकल  जिस  प्रकार  हटता  a  जाती  3  उसके  अनुसार  राहत

 तथा  पुनर्वास  पर  होने  वाले  कुल  खर्चे  का  75  प्रतिशत  भाग  अ!योग  द्वारा  निर्धारित

 सीमा  से  अधिक  हुए  खर्चे  तक  50  प्रतिशत  अनुदान  रूप  में  और  25  प्रतिदिन  ऋणी  रुप  में  )
 चन्द्र

 द्वारा  पूरा  किया  जाता  है  ।  राज्य  सरकार  जो  खर्चा  करती है  उसकी  प्रतिपूर्ति  के  रुप  में

 केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  पर  जब  राज्य  सरकारों  के  सामने  वित्तीय  कठिनाइयां

 होती  तो  उन्हें  अग्रिम  रूप  में  धन  दिया  जाता  है  ताकि  वे  राहत  तथा  पुनर्वास  कार्य  को  भागे

 चला  सकें  |

 श्री  वासुदेवन  नायर  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  राज्य  में  खेती  तथा  चावेल  आदि

 जसी  फसलों  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  गम्भीर  क्षति  पहुंची  है  तो  उसे  सहायता  देने  की  भी

 व्यवस्था  की  गई  है  ताकि  किसान  अपनी  अगली  फसल  की  तैयारी  कर  सकें  और  यदि  तो

 राज्य  सरकारों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  देने  का  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  है  ?

 श्री  सोरारजी  देसाई  :  जब  राज्य  सरकारें  सहायता  मांगती हैं  तो  उन्हें  नियमों  के  अनुसार

 सहायता  दी  जाती  हैं  ।  कितनी  और  किस  प्रक।र  की  सहायता  दी  जाती  है  यह  इसी  पर  निर्भर

 करता  है  ।  इस  समय  मैं  कोई  आंकड़े  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकता  |

 श्री  पी०  एम०  सोलंकी  :  बाढ़  सहायता  के  लिए  गुजरात  को  कितनी  रकम  दी  गई  है  |

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  अभी  तक  कोई  रकम  नहीं  दी  गई  है  |

 श्री  पी०  एम०  सोलंकी  :  तो  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  जो  राज्य  शोर  मचाते  हैं  केवल

 उन्हें  ही  सहायता  दी  जाती  है  ।  गुजरात  को  बहुत  हानि  उठानी  पड़  रही  है  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  इसी  तरह  गुजरात  भी  सहायता  ले  सकता  है  ।

 इण्डियन  git  एण्ड  फारमेस्यूटिकट्स  ऋषिकेश  युनिट

 #513,  श्री  anata  सिंह  :

 श्रीमती  निकले  कौर  :

 बया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऋषिकेश  स्थित  इण्डियन  ड्रग्ज  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  की

 योटिक  फैक्टरी  निर्धारित  कार्यक्रम  के  ग्रनुसार  काम  नहीं  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उन्हें  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  यह  कार्यक्रम  से  पीछे है
 ।  देशीय  विदेशी  उपकरणों  का  देर  से  प्राप्त

 प्रक्रिया  कठिनाइयां  और  मई  तथा  1968  में  बिजली  का  फेल  होना
 आदि  कौर  हैं  ।  यह
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 आधा  है  कि  frat  बोर्ड  द्वारा  अपनी  प्रणाली  में  किये  गये  कुछ  परिवर्तन  बिजली  को

 बार  बार  खराब  होने  से  रोकेंगे  |  at  तक  प्रक्रिया  कठिनाइयों  का  सम्बन्ध  रूसी  fares

 ठेके  के  अनुसार  संशोधनों  का  सुभाव  दे  रहे  जिनका  पालन  किया  रहा  हैं  ।

 Shri  Yashpal  Singh:  Is  it  a  fact  that  foreign  machinery  remained  idle  and  arrange-
 ment  could  not  be  made  to  instal  it  even  after  its  arrival  and  it  resulted  into  fall  in

 production  ?

 at  रघुरामौया  :  समय  में  संगति  न  रह  सकी  क्योंकि  मशीनरी  प्राप्त  होने  में  विलम्ब

 हुआ  जिसकी  वजह  से  और  कामों  में  भी  विलम्ब  हुआ  जिनका  कि  मैं  पहले  ही  उल्लेख  कर

 चुका  हूँ  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  When  it  is  likely  to  function  properly  and  when  amount  inve-

 sted  into  it,  1s  likely  to  be  got  back  ?

 att  रघुरामेया  :  कुछ  रूसी  विशेषज्ञों  ने  हाल  ही  में  उत्पादन  प्रक्रिया  की  कठिनाइयों  की

 जांच  की  है  ।  उन्होंने  सुनाया  है  कि  मशीनरी  में  कुछ  परिवर्तन  करना  पड़ेगा  और  हमें  सोवियत

 संघ  से  भी  कुछ  मशीनरी  मंगानी  है  और  आशा  है  कि  यह  काम  शीघ्र  पूरा  हो  जायेगा

 दिल्‍ली  में  तीसरी  तथा  चोथी  भरी  के  तमंचा  रियों  के  लिए  मकान

 #519,  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  श्रीवास  तथा  सम्भरण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  दिल्‍ली  में  तीसरी  तथा  चौथी  श्र  णी  के  तमंचा  रियों

 के  लिए  और  मकान  बनाये  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  और

 इससे  इन  कर्मचारियों  की  arena  किस  तक  पूरी  हो  जायेगी  ?

 श्रीवास  तथा  सम्मान  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  इकबाल  :  से

 केन्द्रीय  सरकार  के  करमचारियों  को  सामान्य  पुल  में  sare रों  की  आवंटन  वेतन  श्रेणी  के

 आधार  पर  किया  जाता  दवे  तथा  श्रेणी  के  अनुसार  नहीं  ।  चौथी  योज़ना  की  अवधि  के  दौरान

 टाईप  ,1[  तथा  पा  के  लगभग  7500  रिहायशी  यूनिटों  के  निर्माण  की  स्वीकृति  की

 संभावना  है  किन्तु  यह  समुचित  वित्तीय  स्रोतों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता है
 |

 इससे  लगभग  15  प्रतिशत  और  अतिरिक्त  लोगों  की  आवश्यकता  पूरी  हो  जायेगी  ॥

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  60,000  से  75,000  तक

 तृतीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी  अभी  तक  आवास  सम्बन्धी  प्रतीक्षा  सूची  में  जज  हैं  और

 यदि  तो  उन्हें  आवास  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 श्री
 इकबाल  सिह  दिल्‍ली  में  इस  समय  कुल  30,000  क्वार्टर हैं  और

 टाइप
 1  से

 6  सचों ह टाइप  8  तक  के  आवास  के  लिए  लगभग  0,000  व्यक्ति  प्रतीक्षा V  we  में  टाइप  1  से
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 टाइप  3  तक-टाइप  1  में  49  टाइप  2  में  34  प्रतिशत  और  टाइप  3  में  30  प्रतिशत

 व्यक्तियों  को  क्वाटर  दिये  जा  चुके  यही  कारण  है  कि  हमने  टाइप
 2  और  टाइप  3  के

 अधिक  क्वाटर  बनाना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  इस  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  gata  तथा  चतुर्थ

 शरणी  के  कर्मचारियों  के  लिए  क्वाटर  उनके  कार्य-स्थान  के  निकट  ही  बनाये  जायेंगे  ।  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कया  स्थिति  और  क्या  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  है

 और  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ।

 श्री  इकबाल  सिंह  :  हम  टाइप  2  और  टाइप  3  के  ये  क्वाटर  मिन्‍्टो रोड  कौर  डी  एल  जेड

 क्षेत्र  में  बनवा  रहे  हैं  जोकि  कर्मचारियों  के  कार्य  स्थान  के  निकट  हैं  ।

 श्री  मनोहर  लाल  सांघी  :  चतुर  शरणी  तथा  तृतीय  श्रेणी  के  क्र्मंचाश्यों  को

 कल  ऐसे  क्वाटर  दिये  जा  रहे  हैं  जिनमें  बिजली  नहीं  है  ।  हाल  ही  में  मैंने  मन्त्री  महोदय  को

 बताया  भी  था  कि  कुछ  क्विट  रों  में  तो  पानी  की  सप्लाई  नहीं  हैं  ।  क्या  कोई  ऐसी  दीर्घकालीन

 योजना  है  जिसके  अन्तरगत  इन  कर्मचारियों  को  जोकि  ana  सरकार  के  कार्यालयों  को  चला

 रहे  हैं  ऐसे  ब्र वाट र  न  दिये  जायें  वस्तु  पानी  तथा  बिजली  जी  सुविधाओं  वाले  क्वाटर  fea

 जाये  ?  अब  भी  कई  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  यह  जरूरी  सुविधाए  तक  मौजूद  नहीं  हैं  ।

 श्री  इकबाल  सिह  रामकृष्ण पुरम  के  सेक्टर  8,  9  और  12  में  कुछ  मकान

 बिजली  नहीं  है  ।  जल  हर  जगह  सप्लाई  होता  है  परन्तु  इसकी  सप्लाई  सीमित  है  ।  यदि  किन्ही

 अन्य  मकानों  के  बारे  में  जानकारी  माननीय  सदस्य  के  पास  हो  तो  वह  हमें  बताएं  ताकि  हम

 जांच  करें  ।

 श्री  मनोहर  लाल  साँघी  पंचकुई  रोड  पर  और  प्रधान  मन्त्री  के  आवास  स्थान  के  पीछे

 स्थित  क्वार्टरों रों  की  कया  स्थिति  है  ?

 Shri  Prem  Chand  Verma:  The  Minister  has  just  now  said  that  there  are  about

 69;000  persons  on  list  to  whom  allotment  has  to  be  made.  I  want  40  know:the  number
 of  houses  constructed  in  and  respectively,  and  keeping  that  in  view

 will  60,000  persons  be  able  to  get  houses  in  20  years’  period  ?

 Shri-Ighal  Siagh  :  I  do-not  have  exact  figures  with  me  but  कटि  would,be  constracting

 houses  ‘for  them-as  and  श्ना।टिए : इ950111065  are  available  to  us.

 Shri  Peem:Chand  Verma  :  Mr.  Speaker,  if  information  is  not.available  ingpite,of

 such a  long  notice  what  [for  they  are  sitting  there.  This  question  has

 (hird  time.  still  (he  hon.  Minister  says  that  information  is  not  available.  [t  is  not  proper
 to  give-this  answer  again  and  again.

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 अनुपूरक  प्रदान  के  रूप  में  इतना  लम्बा  प्रदान  नहीं  छा  जा  सकता  |

 यदि  भाप  प्रश्न  पूछा  तो  उन्हें  जानकारी  एकत्र  करनी  पंड़ेगी  और  तैयार  हो  कर  आता  पड़ेगा

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  116  Government  is  demolishing  the  ho  ney Lise:  s.constry-

 ¢ted  during  British  regime  which  are  situated  near  the  offices.  In  view  of  the  fact.  that
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 officers  can  come  from  far  off  places,  do  the  Government  conlemplate  constructing  multi

 storeyed  buildings  at  places  like  Panchkuin  Road  or  0,  1..  Z.  area  for  allotment  of
 quarters  to  the  low-paid  staff  who  have  either  to  walk  or  come  by  bicycles  to  offices  ?

 Shri  Iqbal  Singh  :  Yes,  Sir.  Government  are  planning  to  construct  houses  | 82  low-

 paid  staff  at  Minto  Road  and  in  D,  L.  7.  area,  Government  propose  to  construct  type  2
 and  type  3  quarters  there

 Shri  5.  M.  Joshi:  Has  any  decision  been  taken  in  regard  to  the  assurance  given  by
 Government  that  quarters  will  be  constructed  for  class  four  employees  ?

 Shri  Iqbal  Singh  :  The  new  quarters  being  constructed  consist  of  two  room

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Government  consider  the  question  of  giving
 the  rights  of  ownership  of  the  quarters  to  the  employees  who  are  living  in  them  for  the

 t  years  and  the  total  cost  of  which  has  either  been  paid  by  them  in  the  shape
 ए  rent  or  they  are  going  to  pay  after  sometime  ?

 Shri  Iqbal  Singh  :  This  cannot  be  accepted

 Shri  Kanwar-I  al  Gupta  :  The  quarters  of  class  three  and  class  four  employees  in
 Delhi  are  not  maintained  properly.  I  have  myself  written  a  number  of  letters  to  the
 Minister in  this  regard,  Neither  fans  nor  other  civic  amenities  are  available  there.  Is  the
 hon.  Minister  prepared  to  give  an  assurance  that  basic  amenities  would  be  provided  in
 those  quarters  by  next  year  ?  Is  it  alsoa  fact  that  a  number  of  quarters  are  lying  vacant

 because  sewar  and  power  is  not  provided  in  them  ?
 Why

 do  they  not  allot  these  quarters

 by  providing  such  necessities

 Shri  Igba}  Singh  Fans  would  be  provided  in  Type  1  and  Type  2  quarters  by  the

 Dext  year.  Other  amenities  would  be  provided  as  and  when  our  resources  permit

 श्री  चू  कि  हजारों  कर्मचारियों  को  अभी  मकान  दिये  जाने  क्या

 सरकार  ने  उनके  लिए  मकान  बनाने  की  सम्भावनाओं  को  आंका  है  और  यदि  तो  कब  तक

 सारे  कर्मचारियों  को  मकान  मिल  जायेंगे  ?

 ott  इकबाल  सिह  इस  समय  कुछ  कह  THAT  सम्भव
 नहीं

 है  ।  चौथी  योजना  में  मैंने

 ane  दिये हैं  ।

 Sbri  Ramavatar  Shastri :  This  matter  has  assumed  a  very  complicated  shape  during
 the  past  few  days.  These  people  had  gone  on  strike  from  11th  to  15th  instant.  Even  to-

 day  employees  from  whole  of  India  are  going  to  stage  a  demonstration  in  front  of
 Parliament  House.  Is  ita  fact  that  a  number  of  States  have  given  dearness  allowance  to
 their  non-Gazetted  employees  at  Central  rates,  if  so,  where  from  they  have  raised  funds
 and  has  the  Centre  given  any  help  to  them  ?

 Shri  Jagannath  Paharia  :  It  is  true  that  a  number  of  States  have  increased  Dearness
 Allowance  of  their  employees.  But  they  have  their  own  resources

 Shri  Ramavtar  Shastri  :  There  is  President’s  rule  in  Bihar  and  it  is  your  duty  to
 solve  the  problems  of  the  employees  of  that  State  The  Home  Minister  had  said  in  this
 House  on  the  25th  instant  that  they  have  full  sympathy  with  their  Demands.  Will  you
 therefore  give a  practical  and  concrete  shape  to  your  sympathy  by  increasing  their
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 ee  जाण  त

 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  AWE  CURIE Minister  of  inance  (Shri  Morarji  Desai)
 hol president’s rule  does  not  mean  that  the  w  nore  burden  would  be  borne  by  the  Centre

 D.  A.  would  be  given  in  accordadnce  with  the  income  obtaining  in  the  State  and  not  more
 than  that

 श्री  चेंग लरा यो  नायडू  :  कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  या  वित्त  मन्त्री  जिन  राज्यों

 के  पक्ष  में  थे  वहां  के  कर्मचारियों  के  मंहगाई  मत्त  में  वृद्धि  कर  उसे  केन्द्रीय  सरकार  के

 चोरियों  के  मंहगाई  aa  के  बराबर  गया  है  और  केन्द्र  की  ओर  से  उन  राज्यों  को

 वित्तीय  सहायता  दी  गई  परन्तु  कुछ  अन्य  राज्यों  को  ऐसी  सहायता  नहीं  दी  गई  यदि

 तो  इस  भेदभाव  का  क्या  कारण  है
 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई :  केन्द्रीय  सरकार  ने  किसी  राज्य  के  साथ  भेदभाव न  हीं  किया है  ।

 इस  प्रयोजनार्थ  किसी  राज्य  को  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  15  the  hon.  Minister  aware  that  Bihar  State  employees
 have  given  some  constructive  suggestion  to  the  Governor  for  reducing  expenditure.  If
 so,  have  they  been  considered  so  that  expenditure  could  be  reduced  and  employe’s  D.  A.
 could  be  somewhat  raised  ?

 Shri  Moraprji  Desai  |  We  will
 definitely

 consider  such  a  scheme  when  it  is  received
 from  the  Governor.

 श्री  स०  सो०  माननीय  मन्त्री  को  जात  है  fH  राज्य  सरकारों  के  5,000

 जिनमें  बिहार  के  कर्मचारी  भी  शामिल  संसद  भवन  के  सामने  आकर  प्रदर्शन

 करना  चाहते  थे  और  अपने  प्रतिनिधियों  से  मिलना  चाहते  परन्तु  दुर्भाग्यवश  इस  लोक  समा

 को  श्री  यश वस्त राव  wearer और  पुलिस  की  सभा  का  रूप  दे  गया  है  और इन्होंने उन्हें

 ऐसा  करने  की  अनुमति  नही  दी  है  ।  यह  शर्म  की  बात है  )

 meas  महोदय  :  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  आप  अनुपूरक  प्रदान  पुछ

 सकते

 श्री  स० पो ०  बीजों  :  बिहार  राज्य  के  कमेंचारी  संसद  भवन  के  सामने  आकर  प्रदर्शन

 करना  चाहते  हैं  और  संसद्‌  सदस्यों  से  मिलना  चाहते  हैं  |  परन्तु  उन्हें  aft
 भवन  जाने  के

 लिए

 कह
 दिया  गया  है  ।  वे  खाद्य  नीति  के  विरूद्ध  प्रदर्शन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  क्या  माननीय

 उप  प्रधान

 मन्त्री  उनसे  मिलेंगे  ar  उनकी  मांगों  के  विषय  में  अभी  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  इन्टरव्यू  के  लिए  मुझे  किसी  ने  नहीं  कहा  ।

 श्री  स०  सो ०  बनर्जी :  कहने  का  सवाल  नहीं है है  ।  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।
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 Ora]  Auswets  Sravana  28,  1890  (Saka)

 अल्प  सुचना

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 विश्व  नक  के  ऋणों  पर  ब्याज  की  बढ़ी  हुई  दर

 स०  प्र०  6.  श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :

 श्री  शिवचन्द्र

 थी  श्रोॉंकार  लाल  बैरवा  :

 क्यो  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  कि  2  1968  से  विश्व  बेक  ने  ऋणों  पर  ब्याज

 की  दर  बढ़ा  कर  6.5  प्रतिशत  कर  दी

 यदि  तो  क्या  यह  वृद्धि  पहले  लिये  गये  और  भविष्य  में  लिये  जाने  वाले  सभी

 कैंपों  पर  लागू  होगी  अथवा  यह  केवल  नये  ऋणों  पर  लागू

 विश्व  बेक  के
 इस  निर्णय  से  भारत्त  के  दायित्व  पर  क्या  प्रभाव

 क्या  यह  निर्णय  करने  से  पहले  विश्व  बैंक  ने  भारत  से  विचार-विमश  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  वृद्धि  के  लिये  सहमत  हो  गई  और

 क्या  सरकार  का  विचार  विश्व  बेक  से  इस  निर्णय  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिये

 अनुरोध
 करने  का  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजो  :  हां  ।

 ब्याज  की  नयी  दर  2  1968  को  या  उसके  बाद  चिंदी  बेक  के  निदेशकों

 के  बो  द्वारा  स्वीकृत  सभी  ऋणों  पर  लागू  होगी  ।  लेकिन  कुछ  सदस्य  देशों  कों  दिये  गये

 पिछले  कूछ  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  ब्याज  की  वे  दरें  बतायी  गयी  थीं  जो  इन  ऋणों  में  से  विशिष्ट

 फ्रांयोजाना ओं  के  लिए  रकमें  देते  के  समय  लागू  हों  ।  जिस  समय  नयी  दर्  चालू  हो  उस  समय

 इस  प्रकार  के  पिछले  ऋणों  से  लिये  गये  अश  पर  नयी  दर  लागु  होगी  ।

 जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  ब्याज  की  ऊची  दर  का  अधिक  प्रभाव  पड़ेते  की

 सम्भावना  नहीं  क्योंकि  विश्व  बैक  समूह  द्वारा  भारत  को  fear  जाने  वाला  अधिकतर  ऋण

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  मिलता  है  जो  नरम  शर्तों  पर  ऋण  देने  वाली  विश्व  बैंक  से  सम्बद्ध

 संस्था  हैं  ।

 कौर  ऋणों  के  ब्याज  की  दरें  बैंक  के  निदेशकों  के  बो  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  बाजार  से  ऋणी  लेने  हृदय  के  आधार  पर  निश्चित  की  जातीਂ  है  भारत  ओर  अन्य

 विकासशील  देशों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  निदेशकों  द्वारा  व्यक्त  की  गयी  इस  बात  पर  are

 are  किया  गया  किं  बद्धी  कम  से  कम  की  जानी  चाहिए  ।

 नहीं  ।  सरकार  का  यह  विचार  रहा  है  कि  विश्व  बक  नरम  दाँतों  पर

 ऋणी  देने  वाली  सम्बद्ध  संस्था  अर्थात्‌  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  को  मजबूत  बनाया  जाना  चाहिए
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 और  उसे  विकासशील  देशों को  अधिकाधिक  सहायता  करनी  चाहिए  ।  जहां  तक  विश्व-बैंक  का

 सम्बन्ध  ऋणों  के  ब्याज  की  दरें  विश्व  के  पूजी  बाजारों  की  प्रवृत्तियों  की  द्योतक  होनी

 चाहिए  जिनसे  उसे  ऋणी  लेना  पडता है  ।

 थी  नन् वतन  फा टो दिया  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  पिछले  ऋणों  के  एक  भाग  पर

 ही  दरें  क्या  मैं  ऐसे  ऋणों  के  आंकड़े  जान  सकता  हूँ  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  सभी  देशों  के  सभी  ऋणों  की  जानकारी  नहीं  दे  सकता  ।  मैंने

 कहा  है  कि  हम  पर  ज्यादा  असर  नहीं  पड़ेगा  ।  हमें  केवल  उन्ही  ऋणों  पर  बढ़ी  हुई  दरें  देनी

 होंगी  जो  अभी  तक  लिये  नहीं  गये  हैं  ।  परन्तु  हम  ने  लगभग  सब  ऋण  ले  लिए  हैं  ।

 थी  देवता  नन्दन  पाटोदिया  :  क्या  सरकार  महसूस  करती  है  कि  उन  विदेशी  ऋणों  के

 मुकाबले  में  जो  हमारे  लिए  बहुत  बड़ा  art  साबित  हो  रहे  हैं  बोयर  पू  जी  भागिता  के  रूप  में

 बिदेशी  पूजा  विनियोग  बहुत  ज्यादा  आकर्षक  है  क्योंकि  इस  मामले  में  पहली  बात  यह  है  कि

 ऋणी  वापस  करने  की  समस्या  नहीं  है  और  दूसरे  लाभांश  अन्य  देशों  को  तभी  भेजना  होता  है

 जब  लाभ  sma  हो  ?  यदि  तो  क्या  सरकार  gat  भागिता  के  रूप  में  विदेशी  सहायता

 सम्बन्धी  नियमों
 की  शर्तों  को  उदार  करने  पर  विचार  करेगी  ताकि  इस  रूप  में  विदेशी  सहायता

 मिल  सके ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  यह  कहना  गलत  है  कि  जो  शेयर  पूजा  में  भांग  लेते  हैं  वे  कम

 ब्याज  लेते  हैं  क्योंकि  लाभ  10  प्रतिशत  हो  जाता  है  और  वह  भी  तो  जाता है  ।

 भर  यदि  वे  अपनी  शेयर  पू  जी  बेच  दें  तो  हम  उन्हें  ऐसा  करने  से  रोक  नहीं  सकते  ।  इसलिए  यह

 बत  कहना  है  ।  जब  कभी  ब्य वहा यं  या  होता  है  हम  इसे  प्रोत्साहन  देते  हैं  ।

 अन्यथा  ऐसा  नहीं  किया  जाता  |

 थ्रो  देवकी  ava  पाटोदिया  :  प्रश्न  यह  है  कि  विदेशी  पूजी  भागिता  के  मामले  में  धन

 वापस  करने  या  पु  जी  अन्य  देशों  को  भेजने  का  प्रबल  ही  नहीं  होता  बात  कि  लाभ  न  हो  ।

 ay  सिरा रजि  देसाई  :  परन्तु  लाभ  के  बिना  कोई  भी  पु  जी  नहीं  लगायेगा  ।

 Shri  Shie  Chandra:  Jha:  The  World  Bank  is  in  realiyan  American  Bank  and  like

 other  American.banks  its  purpose  isto  exploit  the  world.  Mcxamaca  is  its  head  who
 was  Defency  Secretary  of  Pantagon.  They  want  to  exploit  the  world  through  this  Bank  .

 India  isnot  in'a-  position  to  take  hard  currency  1080  and  she  takes  soft  currency  Joan

 through  ,.D.A.  How  much  loan  India  takes  from  I.D.A.  annually  and  is  it  a  fact  that

 much  of  that  is  pone-project  joan  which  we  do  not  need  ?  How  many  persons  would  be
 effected  itnmediately  and:  how  many  loans  are  there  which  the  Government  is  ina

 position  to  bear  and  which:  it  is  in:a  position-to  take  for  some  time  ?

 Shri.  Morarji.
 Desai.  :  I  will  definitely.  give  all  these.details  in  case  the  hon  members

 askes  for  ther  .

 Shri  Onkar  fal  Berwa  :  What  action  have  our  representatives  in  world  Bank  taken
 about  this  6  1/2  p.c.  interest  which  is  abnormally  high  .  Do  the  Government  accept  such

 high  rate  of  interest,  If  not,  what  action  has  been  taken  to  oppose  it  ?
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 ate Shri  Morarji  Desai  It  ts  uot  correct  to  say  that  this  alte  is  a  bnormally  high  The  rate
 has  been  increased  fram  6  1/4  p.c.  to  61/2  p.c.  Abnormally  high  rate  is  15,  20.  30  and
 35  percent.

 श्री  प०  गोपालन  :  इस  तथ्य  की  दृष्टी  से  कि  हम  अब  fast  बक  से  बहुत  कम  ऋण  ले

 रहे  हैं  क्योंकि  पूजी  अदा  करने  के  दायित्व  बढ़  गये  जो  विश्व  बेक  से  प्राप्त  किये  जाने

 वाले  ऋणों  का  लगभग  40  प्रतिशत  और  विशेषकर  क्योंकि  विश्व  बेक  के  ब्याज  में  विधि

 कालरा  हमारे  पुनः  अदी  करने  का  दायित्व  बढ़  गया  है  क्या  सरकार  हमारा  अर्थव्यवस्था

 के  बचाव  के  लिए  सभी  विदेशी  ऋणों  की  अदायगी  स्थगित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  अदायगी  को  स्थगित  करना  हमारे  देश  के  लिये  असम्मान जे नक

 होगा  |

 श्री  एस०  एस०  कोठारी :  अल्प-विकसित  देशों  के  विकास  के  लिए 6.5  प्रतिशत  ब्याज  बहुत

 ज्यादा  है  ।  इस  दृष्टि  क्या  विश्व  बैंक  ने  यह  दिखाने  के  लिए  फि  उस  के  लाभ  क्या
 हैं

 अपने

 कार्यों  का  सन्तुलन-पत्र  भारत  सरकार  को  भेजा  है  ?  क्या  उसे  इस  दृष्टि  से  देखा  गया
 है

 far

 लाभों  को  देखते  हुए  ब्याज  की  दर  में  विधि  कहां  तक  न्यायोचित  है  जबकि  विकास  के  लिए  agar

 2  प्रतिशत  या  2.5  प्रतिश्त  की  दर  पर  मिलने  चाहिए
 ?

 यह  वास्तव  में  अल्प-विकेसिंत  ों

 का  शोषण  है  और  इस  बारे  में  दो  राय  नहीं  हो  सकतीं  |

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  पट्टी  आशा  करता  हूँ  कि  वहू  अपने
 मुवक्किलों  कों  ae  सुभाव

 देंगे

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Thi  g is  is  no  answer  the  hon.  Minister
 couEiare:

 the
 rate  of  interest  as  justifiable  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  विद्वत  क  स्थिति  को  देखते  हुए  उसे  बहुत  ज्यादा  नहीं  कह

 सकता  |

 श्री  हो०ना०  :
 ब्याज  की  दर  में  इनती  वृद्धि  कभी  नहीं  हुई  ।  इसके  अतिरिक्त  हम

 कठिन  स्थिति  में
 हैं  क्योंकि  ऋणों  पर ब्याज  देने  का  दायित्व  निर्यात  से  आय  के

 से  बधिर  नहीं  होना  चाहिए  परन्तु  हमारे  मामले  में  यहं  20  प्रतिशत  है  चू  कि

 मिश्रित  इस्पात  और  कुछ  अन्य  वस्तुओं  का  आयें  करते  के  लिए  विदेशी  ऋणों  का

 दुरूपयोग  हुआ  है  ।  क्या  सरकार  ऋण  लेने  की  नीति  पर  पुरविक़ार  कर  रही  है  और  ऋण

 लेना  स्थगित  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  क्योंकि  चौथी  योजना  जब  आरम्भ  हो  जाती

 है  तो  हमें  परियोजना  की  जरूरत  पड़ेगी  कौर  इस  कारण  हमें  परियोजना  से  भिन्न

 कार्यों  के  लिए  सहायता  ले  कर  अपने  साधन  बाद  नहीं  करने  चाहिए
 ?

 छी  मोरारजी  देसाई  :  परियोजना  से  भिन्न  कार्यों  के  लिए  सहायताਂ  इसलिए  ली  जाती

 कि  उद्योग  स्थापित  किये  गये  हैं  और  जो  कार्य  किये  जा  रहे  हैं  उनके  far  जो  वस्तुए

 आयात  करनी  आवश्यक हैं
 वे  की  क्योंकि  वे  देश  में  उपलब्ध  नहीं  होतीं  |

 हम  इस  बात  का
 ध्यान  रख  रहे  हैं  कि  इस  प्रयोजनार्थ  ऋ  आवश्यकता  से  अधि जनी  क  नहों  जाय  |  पर
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 पुर्निवचार  किया  जाता  है  ।  ऐसा  नहीं
 है  कि  वह  हमें  ऋण  लेने  के  लिए  कहने  हों  ऋण  हम

 लेते  है  क्योंकि  हमें  जरूरत है  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharti  :  The  hon.  Minister  said  that  in  view  of  the  conditions

 obtaining  in  the  world  the  rate  of  interest  is  mot  high  The  rate  of  interest  is  increased  to

 discourge  taking.  loans  Bank  rate  has  been  increased  because  there  is  more  demand  for

 hard  currency  and  it  has  nothing  to  do  with  backward  countries.  Is  it  a  fact  that  to-

 morrow  if  the  conditions  of  hard  currency  worsen  they  would  further  increase  the  rate  by
 4-6  p.c,  aud  we  would  not  object  even  to  that  ?  Would  we  not  oppose  that  along  with
 otber  backwards  countries  ?

 Shri  Morarji  Desai  :  We  do  tell  them  But  they  have  to  take  a  decision  keeping
 in  view  all  the  factors.  We  get  loans  from  IDA  whose  rate  is  very  low  and  that  is  soft

 loan.  But  they  do  not  see  what  we  want.  We  need  funds  so  we  have  to  take  loans  at  what-

 ever  rates  they  are  available  to  us.  If  we  do  not  need  them  we  may  not  take  loans.

 att  हनुमन्तेया  :  क्या  विश्व  बैंक  के  निदेशकों  के  बोर्ड  में  भारत  सरकार  का  कोई  स्थायी

 प्रतिनिधि  है  और  क्या  उसने  इस  वृद्धि  को  स्वीकार  किया  है  या  इस  पर  आपत्ति  की
 है

 ?  क्या

 उसने  चित्त  मंत्री  से  carat
 किया

 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  उसने  हमारा  विचार  बोर्ड  के  समक्ष  रखा  था  कि  वृद्धि  नहीं  की

 जानी
 चाहिए  परन्तु  अन्त  में  वे  सहमत  नहीं  हुए  ।

 प्रश्नों
 के

 लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESIONS

 तारापुर  परमार  बिजली  घर

 e511.  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  दाह  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बतानें  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  हैं
 कि  तारापुर  परमार  बिजली  घर  के  arg  होने  में

 बिलम्ब  के

 कारण  आगामी  सीजनਂ  में  उद्योगों  को  बिजली  की  सप्लाई  को  क्रमानुसार  देने  का

 सरकार  का  विचार  और

 गुजरात  में  बिजली  की  सप्लाई  वास्तविक  आवश्यकता  से  कितनी  कम  है  और

 इस  बिजली  घर
 के  चालू  हो  जाने  के  पश्चात  गुजरात  को  इस  बिजली  घरे  में  तैयार  की  गई

 बिजली  का  कितना  भाग  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  wo  राव  ):  ()

 अनुमान  है  कि  गुजरात  में  बिजली  की  वर्तमान  कमी  130  मैगावाट

 तारापुर
 में  2  उत्पादन  यूनिटों

 के
 चालू  होने  पर  महाराष्ट्र  और  गुजरात  को  वहां  से  50.50
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 के  अनुपात  में  बिजली  मिलने  की  संभावना  है  जिससे  प्रत्येक  राज्य  को  190  मेगावाट  बिजली

 मिलेगी  |

 केन्द्रीय  वित्तीय  संसाधनों  का  राज्यों  में  वितरण

 #512.  श्री  समर  गुह  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  को  केन्द्रीय  वित्तीय  संसाधनों  के  वितरण  के  बारे  में  सरकार  ने

 सामान्य  सिद्धान्तों  पर  फिर  से  विचार  किया

 क्या  योजना  आयोग  और  वित्त  आयोग  के  बीच  वित्तीय  सहायता  के  वितरण

 सम्बन्धी  प्राधिकार  के  विभाजन  की  समस्या  पर  भी  पुनर्विचार  किया  गया  है  ओर  क्या  राज्यों

 को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  एक  एकल  सं विहित  अभिकरण  स्थापित  करने  की  वांछनीयता

 पर  विचार  किया  गया  और

 (7)  यदि  तो  क्या  निष्कर्ष  निकाले  गये  और  उनके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  :  ate

 पांचवां  वित्त  अ।योग  इसलिए  स्थापित  किया  गया  है  कि  ag  विभाज्य  केन्द्रीय  करों  और  शुल्कों

 से  प्राप्त  रकमों  के  वितरण  तथा  राज्यों  को  सहायक  अनुदानों  की  अदायगी  करने  के  सिद्धान्तों

 और  1969  से  1974  तक  की  अवधि  में  उनकी  ग  र-आयोजना  आवश्यकताओं  की  पूरा  करने

 के  लिये  उन्हें  दी  जाने  बाली  रकमों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  करें  |

 योजना  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  अलग  से  इस  बात  का  विचार  कर  रहा

 है  कि  किन  सिद्धान्तों  के  अनुसार  राज्यों  को  आयोजनागत  योजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 दी  जानी  चाहिए  ।

 प्रशासनिक  सुधार  वित्त  आयोग  और  योजना  आयोग  के  अलग-अलग  कार्यों

 केन्द्र  और  राज्यों  के  वित्तीय  सम्बन्धों  के  सामान्य  gat  के  सब  पहलुओं  का  अध्ययन  FT

 रहा  है  ।

 इंडियन  ड्रग्ज  एण्ड  फारमेस्यूटिकट्स

 को  go  मा०  कौशिक  :  व्या  पैट्रोलियम  श्लोक  रसायन  मंत्री  यह  खाने
 की

 कृपा  करेंगे  ि

 बया  यह  सच  है  कि  इण्डियन  ड्रग्ज  एण्ड  फारमेस्यूटिकत्स  न् घिक्रेग  में

 एन्टी बायो टि  कस  पूर्णतः  देशीय  समग्री  से  बनाने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 पैट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्री  gate  :  जी  gia

 (a)  प्रयोगशाला  और  पायलट  प्लांट  में  कार्य  प्रगति  पर  है  ।
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 बाशिज्यिक  shat  के  निदेशकों  की  नियुक्ति

 #516.  श्री  रा०  ato  मौन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1967  से  अब  तक  कितने  व्यक्ति  वाणिज्यिक  बैंकों  के  निदेशक

 नियुक्त  किये  गये  कौर

 सनकी  योग्यताओं  तथा  अनुभव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  चन्द्र  और  भारत  में

 काम  कर  रहे  सभी  वाणिज्यिक  dal  के  सम्बन्ध  में  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नही ंहै  ।  उन

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  निदेशकों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  इकट्ठा  किया  जा  रहा  जिनमें  10  करोड़

 रुपया  और  इससे  ग्रसित  रकम  जमा  है  और  यह  ब्यौरा  यथा  समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया

 जायेगा  ।

 कृषि  cam  निगम

 #518,  डा०  रानेन  सेन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिचित  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्र  को  सुचित  किया  है  कि  उस  राज्य  में  केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  कृषि  ऋण  निगम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  उसे  मान्य  नहीं

 (a)  यदि  तो  राज्य  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करने  के  क्या  कारण

 बताये  कौर

 इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  |

 जान  पड़ता  है  कि  राज्य  सरकार  को  यह  अन्देशा  है  कि  कृषि  ऋण  निगम  की

 स्थापना  से  उस  राज्य  में  सहकारी  आंदोलन  की  प्रगति  में  रुकावट  पड़  जायगी  ।

 ज्ञात  gar  है  कि  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के

 निधियों  के  बीच  हाल  में  हुई  कुछ  बातचीत  के  आधार  इस  विषय  पर  फिर  से  विचार  कर

 रही है

 भाखड़ा  बिजली  की  दरों  का  पुनरीक्षण

 #522,  श्री  हरदयाल  देवगण  :  क्या  सिचाई  ott  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पंजाब  द्वारा  दिल्‍ली  और  नांगल  उर्वरक  कारखाने  को  दी  जाने  वाली  भाखड़ा

 बिजली  की  दरों  का  पुनरीक्षण  करने  के  पंजाब  सरकार  के
 अनुरोध  पर  कोई  निर्णय  किया

 गया  और

 यदि  at,  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?
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 ho ne सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  लठ  :  नांगल  फर्टिलाइजर  ह... फक्ट ी ी

 को  बिजली  की  सप्लाई  की  संशोधित  दर  पर  बातचीत  हो  रही
 है

 ।  जहां  तक  दिल्‍ली  की  दरों

 का  सम्बन्ध  भाखड़ा  प्रबन्धक  ats  इस  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता

 नाथे  एवेन्यू  तथा  साउथ  एवेन्यू  में  प्लेटों  को  नया  रूप  देना

 #523.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  श्रीवास  तथा  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  नाथ॑  एवेन्यू  तथा  साउथ  एवेन्यू  में  संसद

 क्यों  के  फ्लैटों  को  नया  रूप  देने  के  लिये  सरकार  ने  धन  राशि  को  स्वीकृति  दे  दी

 इस  योजना  पर  कुल  कितना  व्यय  कौर

 यह  योजना  कब  आरम्भ  होगी  और  कब  पुरी  हो  जायेगी  ?

 श्रीवास  तथा  पुत  मंत्री  जगन्नाथ  और

 नाथे  एवेन्यू  एवं  साउथ  एवेन्यू  में  224  फ्लैटों  में  शौचालय  सहित  एक  सोने  का  कमरा  बढ़ाने  के

 लिए  सरकार  ने  22.41  लाख  रुपये  की  राशि  की  स्वीकृति  दी  है  |

 साउथ  एवेन्यू  के  फ्लैटों  में  कार्य  आरम्भ  हो  गया  है  और  नायें  एवेन्यू  के  फ्लैटों

 में  कार्य  शीघ्र  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ।  कार्य  की  समाप्ति  का  कायें  के  सौंपने  की

 तारीख  से  एक  ag  से  थोड़ा  अधिक  है  |

 यूनाइटिड  प्राविन्सिज  कमर्शियल  कारपोरेशन

 हारा  सडक  कूटने  के  इ  जनों  की  सप्लाई

 #524.  श्री  पो०  विश्वम्भर  :  क्या  श्वास  तथा  पति  मंत्री  य  बताने  की

 क्या  सरकार  ने  1968  के  अन्तिम  सप्ताह  में  यूनाइटिड  प्राविन्सिज

 क्रूशियल  कॉरपोरेट
 क  ग  a

 को  कीमतों  में  देने  के  प्रस्ताव  को शन  द्वारा  सड़क  कूटने  क॑  बकाया  इज

 स्वीकार  कर  लिया  और

 जब  से  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  तब से  लेकर  अब  तक  ऐसे  कितने  इजन

 सप्लाई  किये  गये  हैं  ?

 श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्री  जगन्नाथ  :  1968  में

 सरकार  ने  मेसर्स  Jo  पी०  सी०  सी ०  लिमिटेड  द्वारा  प्रस्तावित  रूप  में  सड़क  कूटने

 की  शेष  महीनों  की  किस्तों  में  सप्लाई  को  इस  शर्त  के  अधीन  स्वीकार  कर  aa  की  अपनी  सम्मति

 प्रकट  की  कि  वे  अपने  कुछ  शेयर  जमा  करवा  कर  अपनी  जमानत  दें  और  निर्धारित  रूप

 में  वचन  दें  ।  परन्तु  1968  में  कम्पनी  द्वारा  प्रस्तावित  जमानतों  की  किस्म  और  उन  का
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 )  —_—

 निजी  मूल्य  तथा  इ  जनों  की  डिलीवरी  में
 हुई  चुक  को  देखते  हुए  सरकार  उस  प्रस्तावित  सौदे

 का  लाभ  न  उठा  सकी  ।

 फर्म  ने  1967  जबकि  उसने  सप्लाई  को  फिर  से  प्रारम्भ  करने

 का  सर्व  प्रथम  प्रस्ताव  किया  सड़क  कूटने  का  कोई  भी  इजन  सप्लाई  नहीं  किया  हैं  ।

 gant  का  निर्धारण

 #525,  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सात्वे  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर-निर्धारण त्र  1959-60  से  1963-64  के  सम्बन्ध  में  कर  निर्धारण  के

 जिन  मामलों  को  वर्ष  के  अन्तिम  दिन  से  लेकर  पांच  वर्षों  काल-बाधित  होना

 कितने  मामलों  का  जिनकी  कर-राशि  अथवा  एक  लाख  रुपये  अथवा

 अधिक  बनती  आयकर  अधिनियम  के  अधीन  गत  ag  फरवरी  और  मार्च  के  महीनों

 में  कर-निर्धारण  किया  गया

 (=)  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  कर-निर्धारण  के  मामलों  में  से  कितने  मामले

 सामान्य  निर्धारित यों  के  बारे  में  एक  वर्ष  से  अधिक  के  समय  के  लिये

 इन  में  से  कर  निर्घारण  के  कितने  मामलों  को  ग्राम-कर  1922  की

 घारा  34  अथवा  आयकर  1961  की  धारा  147  के  अन्तर्गत  पुनः  खोलना

 पड़ा  भोर

 कर-निर्धारण  के  मामलों  में  कितने  कर  न  ओं  ने  अब  तक  करों  का  भुगतान

 नहीं  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 1959-60  346

 1960-61  636

 1961-62  1,038

 9.6% 196  2°09  1,532

 1963-64  अंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 19  59-60  132

 1960-61  244

 1961-62  402

 1962-63  426

 1963-64  आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भर  कर-निर्धारण  वर्ष  1959-60  से  1963-64  तक की  सुचना  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  है  परन्तु  कर-निर्धारण  वर्ष  1958-59  से  1962-63  तक  के  मंतिक़  आंकड़े

 31-7-67  तक  के  संबोधित  रूप  इस  प्रकार  थे  :--
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 (7)  135

 1,782

 avt.  गृह Allotment  of  Quarters  to  G:  Gt.  DI  विज छिज

 “526.  Shri  Ram  Avtar  Sharma:  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state :

 (a)  the  period  of  service  after  which  the  Central  Government  employees  normally

 get  Government  quarters  under  the  rules

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  certain  Government  employees  who  have  rendered  20

 years  of  service  are  deprived  of  their  chances  to  get  Government  quarters  as  a  result  of

 the  amendments  made  from  time  to  time  in  the  rules  governing  the  allotment  of
 Govern- ment  quarters;

 (c)  the  number  of  such  employees  as  have  not  been  allotted  Government  quarters
 even  after  their  having  rendered  more  than  15  years  of  service;  and

 (d)  the  number  of  those  employees  who  succeeded  in  getting  Government  quarters
 ithin  five  years  of  their  service  ?

 The  Minister  of  Works.  Housing  and  Supply  (Shri  Jagannath  Rao)  (a)  The  date  of

 priority  covered  25  cp  14th  August  1968  in  vatious  types  of  accommodation  in  the

 general  pool  in  Delhi  is  as  follows  :

 Type  Date  of  Priority,

 coeree  29.2.1948

 II  1.9,1943

 III  क  ०0  |  है  ह  लि 1942.0 #
 IV  30.9.1940

 ee  26.4,.1957

 VI  March,  1960

 Vil  os  22.2.1960

 VIII  ह  ०444  31.5.1964

 The  dates  given  on  Column  (2)  against  types  I-IV  above  are  the  dates  of  appoint-
 ment  of  officers  on  posts  under  the  Central  Government/State  Government  including  the

 period  of  foreign  service.  In  case  of  types  V-VIII,  the  dates  imdicated  in  Column  '  2)  do

 not  indicate  the  length  of  service  of  the  officers  and  are  the  dates  since  when  the  officers

 became  entitled  to  these  types  of  accommodation  in  relation  to  their  emoluments

 (b)  The  Allotment  Rules  were  revised  in  May,  1963  keeping  in  view  the  interests

 of  the  majority  of  the  eligible  Government  employees.  Certain  provisions  contained  in  the

 revised  rules  were  further  liberalised  in  larger  interests  of  eligible  Government  employees

 (c)  With  a  view  to  economise  inthe  use  of  stationery  and  Jabour  involved  the

 applications  for  allotment  of  Government  residences  are  called  for  only  from  those  Gove-

 rnment  employees  having  their  dates  of priority  within  a  certain  renge  fixed  by  the  Dire-

 ctorate  of  Estates  keeping  in  view  the  availabilty  of  accommodation.  The  priority  date  of

 an  officer  drawing  emoluments  of  Rs.7000/-  or  above  and  entitled  to  type  V  and  above
 is  reckoned  from  the  date  he  has  been  continuously  drawing  these  emoluments  and  the
 date  of  appointment  in  case  of  these  officers  is  not  called  for  in  the  application  forms
 Therefore,  the  number  of  officers  who  have  not  been  allotted  Government  accommodation
 even  after  their  having  rendered  more  than  15  years  of  service  is  not  available

 (d)  306
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 दामोदर  घाटी  निगम

 #528.  श्री  इ  द्र जीत  गुप्त  क्या  सिचाई  wale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  क्या  सरकार  दामोदर  घाटी  निगम  को  अलग  अलग  भागों  में  विभाजित  करने  के

 प्रस्ताव  पर  अब  भी  बल  दे  रही

 यदि  तो

 ae

 ata  निर्माण  करने  के  क्या  कारा  जिसकी  पुरी

 जिम्मेदारी  एक  राज्य  सरकार  पर  कौर

 (7)  दामोदर  घाटी  निगम  के  तथा  कथित  कर्मचारियों  की  सेवाओं  का  e

 त्र
 विकास  परियोजनाओं

 में  उपयोग  करने  के  लिए  यदि  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गई

 है  तो

 दामोदर  घाटी  निगम  को सिंचाई  कौर  विजय तू  मंत्री  कण  ao

 कार्यात्मक  आधार  पर  संगठित  करने  का  प्रस्ताव  अभी  भी  विचाराधीन  है  ।

 तेनुघाट  बाघ  निगम  के  तीनों  मुख्य  रद्द  इयों  बिजली  तथा  बाढ़

 नियंत्रण  में  से  एक  को  भी  पुरा  नहीं  करता  ।  तेनुघाट  बांध  को  औद्योगिक  तथा  घरेलु  उपयोग

 के  लिए  जल  इकट्ठा  करने  के  उद्देश्य  से  बनाया  गया  बांध  स्थल  बिहार  प्रदेश  में  स्थित

 होने  सै  राज्य  सरकार  दामोदर  घाटी  निगम  की  मंजूरी  से  तनु घाट  परियोजना  का  कार्यान्वयन

 कर  रही  है  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  ने  फालन  कर्मचारियों  को  क्राम  पर  लगाने  के  लिए  कई

 रोजगार  दफ्तरों  से  सम्बन्ध  स्थापित  कर  रखे  हैं  और  वे  विभिन्न  संस्थाओं  से  बातचीत  भी  कर

 ठ

 नई  दिल्‍ली  की  राम कृष्णा पुरम  बस्ती  में  पार्कों  का  निर्माण

 #530.  श्री  बलराज  मधोक  क्या  श्रीवास  तथा  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 व्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  अभी  तकਂ  बहुत  कम  पाके

 और  खेल  के  मदान  बनाये  गये

 बनाने क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  वहां पा  ald  नो  लिये  तेयार  है

 बात  कि  पार्क  उसे  सौंप  दिये  भौर

 यदि  तो  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  अब  तक  कितने  पार्क  सौंपे  गये  हैं  और  अगले

 6  महीनों  में  उसे  ate  कितने  पाक  सौंपे  जायेंगे  ?

 आवास  तथा  पूरी  मंत्रो  जगन्नाथ
 :  मास्टर  प्लान  में

 tz
 सामुदायिक व कहि दिलचला ज्ञ

 qe  राम कृष्णा प्रम  में  बना  दिए
 ष्  गए  हैं

 परन्तु  सेक्टर  6  और  के
 aa  के मध्य  में  स्थित  क्षेत्रीय  जिसमें  a1  के  मैदानों  शादी  की  व्यवस्था  अभी  तक

 विकसित  नह ंदीं  किया  गया  |
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 और  हौज  खास  site  राम कृष्णा पुरम  के  बीच  में  विकसित  करके  पाक

 बनाने  के  लिए  32  एकड़  भू  मि  का  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  हस्तांतरण  करने  का  प्रश्न  स्वास्थ्य

 परिवार  नियोजन  तथा  नगर  विकास  मंत्रालय  के  परमं  से  इस  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  ।

 रनिंग  पत्तन  में  fara  काय

 53  श्री  कामेश्वर  सिह  क्या  गंगौलिया  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  कैनिंग  पत्तन  में  चार

 हजार  मीटर  भूमि  में  छिद्र  करने  के  लिये  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  लगा  और

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  है

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  wale  मेहता )  जी  ar

 (a)  मुख्य  कारण  ये  थ

 (  1)  sat  आउट  प्रिडौण्टस  (  Blow  out  Preventers)  द्वारा  पैदा  हुई  रूपा  कन  ats

 नाइयों  के  कारण  ब्यान  काय  का  ा दीघें  समय  तक  स्थगित  रहना  |

 (2)  कुए  के  व्यसन  काय  में  पदा  हुई  रुकावट |

 (3)  रचना  में  प्रत्यावर्तन  अधिक  और  अल्प  दाव  कटिबंधों  की  कौर

 (4)  अल्प  दाव  कटिबंधों  को  बन्द  करने  के  लिए  सीमेर्ण्टिग  कार्य  करने  की

 रास्ता  |

 बिना  डाक्टरों  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 532  श्री  बाब  राव  पटेल  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 31  1968  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एसे  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  थे  जो

 डाक्टरों  के  बिना  और  31  1968  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान इन न  केन्द्रों

 में  कुल  कितने  रोगियों  का  उपचार  किया

 डाक्टरों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जाने  के  लिए  मनाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई

 है  तथा  उन्हें  दिए  जाने  वाले  वेतन  और  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  है

 31  1968  को  रोजगार  दफ्तर  में  कितने  बेरोजगार  डाक्टरों  के  नाम

 दर्ज थे

 क्या  उनमें
 से

 प्रत्येक  को  मंत्री
 महोदय

 ने  व्यक्तिगत  पत्र  लिखा  है
 अथवा  व्यक्तिगत

 रूप  में  उनसे  अनुरोध  किया है  ताकि  उन्हें  गांवों  में  काम  कर
 ref a-Sr ora 3-5  रसों  ने  के  लिए  मनाया  जा  और

 (=)  यदि  तो  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  रहा  है
 ?
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 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रो  ही  सत्यनारायण  fag)

 31-3-68  को  605  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  बिना  डाक्टरों  के  थे  ।  1967-68  में (7)

 इन  केन्द्रों  में  इलाज  किये  गये  रोगियों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 एक  विचारा  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में

 नियुक्त  चिकित्सा  अधिकारियों  को  दिये  जाने  वाले  भत्तों  और  प्रोत्साहनों  आदि  का  ब्यौरा

 एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 और  विभिन्न  मंचों  से  दिये  गये  अपने  भाषणों  में  मंत्रियों  ने  डाक्टरों  को

 ग्राम-क्षेत्रों  में  काम  करने  के  जिए  उत्साहित  किया  है  ।  डाक्टरों  को  अलग  अलग  कहना

 तारीक  नहीं है  ।

 विचारा

 ग्राम  क्षेत्रों  में  डाक्टरों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  /  संघ  क्षेत्र

 लिखित  कदम  उठा  रही  है  ग्रीवा  उठाने  का  विचार  कर  रही  है

 (1)  ग्राम  तथा  नगर  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  वाले  डाक्टरों  के  एकीकृत  सूत्रों  बनाना  |

 (2)  ग्राम  परिवहन  मुफ्त  सुसज्जित  सुरक्षित  जल  प्रति  के

 अनुदान  आदि  जेसे  प्रोत्साहनों  के  लिए  इकट्ठा  कुछ  रकम  देने  की  व्यवस्था  |

 (3)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  भौतिक  सुविधाओं  विशेषतया  रिहायशी

 प्रयोगशाला  सेवाओं  are  चिकित्सा  सामग्री  की  व्यवस्था  सहित  अनिवार्य

 नैदानिक  सुविधाओं  में  सुधार  करना  |

 (4)  सेवानिवृति  के  बाद  चिकित्सा  अधिकारियों  की  दुबारा  नियुक्ति  ।  कुछ  राज्यों  ने

 मेडिकल  छात्रों  को  कुछ  वर्षों  तक  ग्राम  क्षेत्रों  में  काम  करने  की  शर्ते  पर  उन्हें

 भिक्षावृत्ति  /  वजीफे  अदि  देने  का  प्रस्ताव  भी  किया  है  ।  मेडिकल  कालेजों  को

 भी  ग्राम  स्वास्थ्य  सेवाओं  से  भी  संबंधित  किया  जा  रहा  है  |

 Utilisation  of  Petroleum  Gas.

 *535.  Shei  Prakash  Vir  Shastri:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  up-to-date  progress  made  in  regard  to  the  utilization  of  petroleum  gas;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  there  has  been  a  considerable  improvement  in  the  avai-

 lability  of  cylinders,  complaints  in  regard  to  shortages  of  which  were  made  recently;  and

 (c)  if  so,  when  it  would  be  possible  to  make  use  of  all  the  available  gas  as  fuel  ?

 The  Minister  of  Petroleum  &  Chemicals  (Shri  Asoka  Mehta)  (a)  The  sale  of  liquid
 petroleum  gas  during  1967  averaged  about  6,200  tonnes  per  month  and  the  current  level
 of  monthly  sales  is  about  7,700  tonnes  per  month,  i.  an  increase  of  about  24%

 (b)  Yes.  Sir.  There is  some  improvement,
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 (c)  The  ma  (  liquid  petroleum  gas  is  being  progressively  increased  with

 increases  in  the  availability  of  cylinders  and  the  development  of  facilities  for  bottling  and

 distribution.  It  is  naturally  not  possible  to  forecast  when  all  the  gas  will  he  utilised  as

 this  will  depend  also  on  the  growth  of  consumer  demand.

 मेंस सं  बड  एन्ड  कम्पनी

 #536.  थी  ag  लिमये  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  बड  एन्ड  कम्पनी  द्वारा  राजस्व  बोर्ड  के  अपनी

 अपीलीय  हैंसियत  में  दिये  गये  निसाँक  के  जिसमें  सीमाशुल्क  अधिकारियों  द्वारा  किया

 गया  जुर्माना  कम  किया  गया  दायर  को  गई  कपिल-याचिका  की  सुनवाई  की

 कया  मूल  को  कायम  रखवाने  या  उसे  बढ़वाने  के  लिये  सरकार  ने  उस

 बीच  कोई  कार्यवाही  आरम्भ  की  और

 यदि  तो  क्या  इस  विलम्ब  के  कारण  ag  कार्यवाही  अवधि-वाह्य  नहीं  हो

 जायेगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  चन्द्र  मैसेज  एन्ड  कम्पनी

 )  लिमिटेड  द्वारा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमाशुल्क  बो  के  आदेशों  के  खिलाफ

 सर्वोच्च  न्यायालय  में  दायर  की  गयी  अपील  को  सुनवाई  अभी  नहीं  हुई  है  ।

 भर  सीमाशुल्क  1962  की  धारा  131  (3)  के  अनुसार

 केन्द्रीय  सरकार  में  निहित  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  जुट  के  कालीनों  में  अस्तर  लगाने  के

 कपडे  के  निर्यात  से  सम्बन्धित  मामले  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमाशुल्क  बोर्डे  के

 लीय  आदेशों  के  संशोधन  की  कार्यवाही  शुरू  की  गयी  है  ।  सीमाशुल्क  1962  की

 घारा  131(4)  में  जसी  अपेक्षा  रखी गई  उसके  अनुसार  सम्बन्धित  पार्टियों  को

 निर्धारित  समय-भवरी  के  अन्दर  नोटिस  जारी  कर  दिये  गये  हैं  और  इसलिये

 कार्यवाही  के
 मियाद-बाहर  होने  का  सवाल  महीं  उठता  ।

 मैं बिस को  में  होने  वाले  श्रोलम्पिक  खेलों  के  लिये  विदेशी  मुद्रा

 ऋत  थी  रा०  go  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मेक्सिको  में  होने  वाले  भ्रोलम्पिक  खेलों  में  भाग  लेने  वाली  टीम  के  ज  के  लिये

 कितनी
 विदेशी  मुद्रा  मंजूर  की  गई  है  ;

 क्या  टीम  को  अन्य  देशों  की  यात्रा  करने  और  खच  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  कुछ

 भाग  अजीत  करने  के  लिये  कहा  गया  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  भौर
 कुछ

 म  y
 प्रारम्भिक  प्रस्ताव  अ  यह  ।  अन्तिम  प्रस्तावों  का  अभी  आना  बाकी  है  ।
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 विदेशों  के  दौरों  पर  गये  संसद्‌  सदस्य

 #539,  श्री  बेरी  ant  शर्मा  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (#7)  गत  छः  महीनों  में  अपने  खच  सरकारी  wa  पर  या  विदेशों  के  निमंत्रना  पर

 किन-किन  तथा  कितने  संसद  सदस्यों  को  विदेशों  को  जाने  की  अनुमति  दी  गई  थी  और  उनकी

 विदेस  यात्राओं  का  च् उद्द इय  क्या

 (a)  उन  पर  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  ad  और

 उन्हें  अपने  उद्देश्य  में  कहां  तक  सफलताਂ  मिली  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  (5)  तथा  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  गया  है  जिसमें  उन  सब  सदस्यों  के  नाम  दिये  गये  हैं  जो

 1968  को  रामायण  होने  वाले  छः  महीनों  में  विदेश  यात्रा  के  लिये  गये  ।  विवरण  में  उन  देशों

 का  ब्यौरा  दिया  गया  है  जिनकी  ara  की  गई  तथा  उसका  प्रयोजन  ।  कुल  विदेशी  मुद्रा  लगभग

 80,000  रुपये  के  करीब  व्यय  की  गई  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संध्या

 1756/68)

 (77)  साधारणतया  यह  यात्रायें  अध्ययन  के  लिए  की  जाती  हैं  और  उनका  सफलता

 अथवा  असफलता  के  रूप  में  निराले  नहीं  किया  जा  सकता  |

 लौटकर  डिवीजन  श्रपर  डिवीजन  स्टेनोग्राफर ों  के  वेतन  निर्धारण  के

 बारे  में  विभागीय  परिपत्र

 #540.  श्री  गाड़िलिंगन  गोड़  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गृह  मंत्रालय  ने  उन  लोअर  डिवीजन  अपर  डिवीजन

 स्टेनोग्राफर ों  जो  संघ-लोक-सेवा  आयोग  की  परीक्षा  पास  करने  के  बाद  सरकारी

 कार्यालयों  में  नियुक्त  किये  गये  वेतन  निर्धारित  करने  के  बारे  में  एक  परिपत्र  जारी  किया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  ऐसा  ही  परिपत्र  उनके  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किया  जाना

 जरूरी

 यदि  तो  कया  गृह  मंत्रालय  के  परिपत्र  में  कोई  बंटी  और

 यदि  तो  पुनरीक्षित  परिपत्र  कब  तक  जारी  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  जी  हां  ।

 जी  नही ं।

 उपयु क्त
 परिपत्र  में  क जि  a  त्री  ध्यान  में  नहीं  झाई  है  ।

 (3)  ag  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 agra  राष्ट्र  व्यापार  तथा  बिकास  सम्मेलन  कर्जन  नई  दिल्लो

 4156,  sit  बाबु  राव  पटेल  :  क्या  श्रीवास  तथा  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 anes  सम्मेलन के  उपलक्ष्य  में  बनाए  नये  कर्जन  रोड  होस्टल  पर  कुल

 कितनी  लागत  आई  है  ate  ठेकेदारों  के  नाम  क्या  हैं  और  प्रत्येक  कितने  मलय  का  तथा

 किस  art  का  ठेका  दिया  गया  था  ;

 इसका  शिलान्यास  कब  हुआ  था  और  भवन  कब  तयार  हो  गया  था

 इस  होस्टल  को  सुसज्जित  करने  पर  कितनी  लागत  आई  और  जिन  ठेकेदारों  को

 यह  काम  सौंपा  गया  था  उनके  नाम  क्या  है  और  प्रत्येक  को  कितना  कार्य  सौंपा  गया  था  ;

 क्या  यह यह  सच  है  कि  छत  अभी  से  कई  स्थानों  से  चूनी  शुरू  हो  ग  £3
 =  दीवारों  में

 नमी  भा  गई  है  और  प्लास्टर  में  हजारों  दरारें  दिखाई  देने  लगी

 (=)  क्या  कंक्रीट  प्रबलन  कायें  के  प्रभारी  इंजीनियर  ने  मंत्र  ह लय  के  दबाव  के  कारण

 ठेकेदारों  द्वारा  *सिल्‍ली  कार्य  बहुत  जल्दी  किये  जाने  के  बारे  में  लिखित  रूप  में  विरोध  किया

 और

 इस  होस्टल  की  संभावित  arg  क्या  है  ?

 श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  नीलमणि  की

 पूर्वानुमान  कुल  लागत  जिसमें  फर्निशिंग  आदि  शामिल  लगभग  1,40,19,2909  रुपये  है  ।

 प्लस  य  में  रखा  गया ठेकेदारों  के  नाम  आदि  का  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।  [  पुस्तक  प्ले

 देखिये  संख्या  एल०  ठी०  1757/68]

 काय  19  मान  1967  को  आरंभ  हुआ  था  तथा  31  1968  को  पूरा
 हो
 ह  गया |

 >
 (7)  11,94.416  रुपये  t  फर्निशिंग  ठेकेदारों  के  नाम  प्रश्न  के  भाग  (  नः  उत्तर

 में  उल्लिखित  विवरण  में  दिए  गए
 है  ।

 यह  सत्य  नहीं है  कि  भवन  की  छत  ने  कई  स्थानों  से  चूना  आरंभ  कर  दिया  है  ।

 भार०  सी०  सी ०  कालम  शर  विभाजन  करने  वाली  कटों  की  दीवारों  के  जोड  पर  प्लास्टर  की

 ऊपर  सतह  पर  ईटों  के  काम  में  सिकुड़न  भा  जाने  से  कुछ  दरारें  आ  गई  हैं  ।  यह  इसलिए  हुआ

 कि  ईटों  के  काम  पर  प्लास्टर  करने  से  पूर्वे  उसे  तैयार  करने  के  लिये  पर्याप्त  समय  न  दिया  जा

 सका  |  यह  दरारें  संरचनात्मक  दृष्टि  से  भवन  के  लिए  हानिकारक  नहीं  है  और  विधिक  सफेदी

 सयम  ये  भर  जाती  हैं  ।

 जी  नहीं

 (=)  70  से  80  वर्ष  ।
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 28  1890  लिखित  उत्त

 बेकार  पड़ो  उत्पादन  क्षमता  तथा  fade  तेल  शोधक  कारखाने

 4157.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  पैट्रोलियम  att  रसायन  मं  न  न
 =  क  ह  हਂ  2  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 विदेशी  तेल  शोधक  कारखानों  कितनी  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता

 बेकार  पड़ी  है  जिसका  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 क्या  इस  बेकार  पड़ी  क्षमता  का  प्रयोग  उत्पादन  करने  तथा  उन  क्षेत्रों  में  उत्पादों

 को  पहुं  चलने  के  लिए  किया  जा  जिन  क्षेत्रों  में  इसकी  आवश्यकता  जिससे  देश  को

 और  अधिक  लाभ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 कया  प्रतिवर्ष  भारी  लागत  पर  बड़ी  मात्रा  में  तयार  पैट्रोलियम  उत्पादों  का

 आयात  किया  जाता  जबकि  हमारी  नियन्त्रण शा धीन  उत्पादन  क्षमता  बेकार  पड़ी  और

 मिट्टी  का  चिकनाने  वाले  विमानों  की  गैसोलीन  तथा  अन्य  तैयार

 उत्पादों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  इन  वस्तुओं  के  आयात  पर  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  खच  करने  की  आवश्यकता  होती  है  ?

 पेट्रो  लियम  sie  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मान्यता  प्राप्त

 क्षमताएं  इस्तेमाल  की  जा  रही  हैं  ।  बर्मा  शैल  और  जस्सो  वो धन शालाओं  ने  अधिक  क्षमताओं

 का  दावा  किया  किन्तु  उनका  आंकन  नहीं  किया  गया  है  |

 शर  अधिकांश  शोधित  उत्पादों  की  वर्तमान  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने

 के  लिए  प्राप्त  क्षमता  काफी  है  और  वास्तव  में  फालतू  जिन्हें  निपात  करना

 पड़ता है  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उत्पादन  एवं  मांग  पेटेंट  सामान्यतः  मुकाबला  नहीं  करते

 कौर  तदनुसार  कई  उत्पाद  ध्रावइ्यकताओं  से  फालतू  कुछ  क्लास  में
 होते

 कमी  को

 भायात  द्वारा  पूरा  किया  जाता  है  |

 (=)  1967  में  भारत में  39,01  करोड़  रुपये  के  मुल्य  वाले  पैट्रोलियम  उत्पाद

 भायातित  किये  गये  जिसमें  लगभग  20  करोड़  रुपये  चिकनाने  नाले  विमानों  की

 लीन  आदि  जसे  उत्पादों  भारत  की  शोधनशाला  में  उत्पादित  नहीं  होते  से

 सम्बन्धित है  |

 कम्पनियों  के  निदेशकों  ढारा  आयकर  अधिनियम  का  उल्लंघन

 4158,  श्री  बाबूराव  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयकर  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  दिग्विजय  स्पिनिंग

 एन्ड  वीविंग  कम्पनी  लिमिटेड  और  देवीदयाल  ट्यूब  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  जिन  निदेशकों  और

 सचिवों  पर  मुकदमे  चलाये  गये  हैं  उनके  नाम  क्या  हैं  ;
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 प

 ™  }  उनके  अपराघ  =  wr  vice नन्ना  AIA  में  कर  की ्
 ह
 |  केतनी  राशि  अस्त्र  स्त  है  तथा

 अधिनियम  की  किस  धारा  के  अन्तर्गत  मुकदमे  दायर  किये  गये  और

 फौजदारी  कार्यवाही  करने  के  क्या  कारण  जबकि  दीवानी  कार्यवाही  की  जा

 सकती  थी  ?

 उप  अरघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  इन  दोनों  कम्पनियों  के

 निम्नलिखित  संचालकों  तथा  सेव  परियों  के  खिलाफ  इस्तगासे  दायर  कर  दिये  गये

 (1)  मेंस सं  दिग्विजय  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  कम्पनी

 श्री  सुरेखा  टी०  किशनचन्द-संचालक

 श्री  रजनीकांत  ए०  किशनचन्द-संचालक

 श्री  दी ०  आर०  किला  चन्द-संचालक

 श्री  वी०  ए०  इनामदार-सेव टरी

 (2)  aaa  देवीदयाल  ट्यूब  इडस्ट्रीज  लिमिटेड  --

 श्री  भ्रमित  चन्द  टी ०  गुप्ता प्रबन्धकीय  संचालक

 श्री  एन०  के०  ग्रोभा-र्सक्रटरी

 श्री  बिपिन  चिनाय-सेहरे  टरी

 अपराध  का  स्वस्थ  ग्रस्त कर  को  अ्रघिनियम  की

 रकम  घारा

 (1)  मेसी  दिग्विजय

 स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग

 कम्पनी  लिमिटेड

 क्यारियों  को  दिये  जाने  65,729  रु०  276

 वाले  वेतनों  में  से  स्रोत  पर

 काटी  गई  कर  की  रकमों

 को  निर्धारित  समय  के

 अन्दर  जमा  कराने  में  चूक

 (2)  मैसेज  देवीदयाल  टयूब

 इडस्ट्रीज

 (1)  कर्मचारियों  के  दिये  35,555  रु०  276  (3)

 गये  वेतन

 (1)  शेयर  धारकों  को  दिये  3,4  7,451  दक  276

 गये  लामांशों  में  से

 स्रोत  पर  काटी  गई

 1312



 19  1968  लिखित  उत्तर
 ि  अ  अ

 क  की  रकमों  को  निर्धारित

 समय  के  अन्दर  जमा  कराने

 में  चूक

 घोषित  लाभांशों  के  सम्बन्ध  276

 में  विवरणी  दाखिल  करने  में

 हुई  चुक

 जो  रकमें  निर्धारित  समय  में  सरकार  को  अदा  कर  दी  जानी  चाहिये  उन्हें

 मालिकों  द्वारा  अपने  पास  अटकाये  रखने  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  आयकर  अधिनियम  में

 स्पष्ट  रूप  से  इस्तगासे  की  कार्यवाही  की  व्यवस्था  है  ।

 घड़ियों  का  तस्कर  व्यापार

 4159,  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  पिछले  पांच  वर्षों  में  बाजार  कितनी  तथा  कितने  मुल्य  की

 छप
 लाई  गई  कलाई  घड़ियां  पकड़ी  गई  थी  ;

 ये  कलाई  घड़ियां  किन-किन  पत्तनों  पर  पकड़ी  गई  हैं  :

 (77)  पिछले  पांच  वर्षों  में  विमानों  के  द्वारा  कितनी  कलाई  घड़ियां  चोरी  छिपे  लाई

 गई  तथा  उन  विमानों  की  विमान  कम्पनियों  के  क्या  नाम

 उपरोक्त  घड़ियों  की  नीलामी  से  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  राशि  वसूल  की

 (=)  चोरी  छिपे  लाई  गई  कलाई  घड़ियों  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवर्ष  कितनों  जुर्माना

 रसूल  किया  गया  ;

 पांच  वर्षों  में  कितने  आपराधिक  मुकदमे  दायर  किये  गये  कौर  इसके  परिणाम

 स्वरूप  दण्डित  6  बड़े  तस्कर  व्यापारियों  के  बया  नाम  और

 विदेशी  घड़ियों  के  तस्कर  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 वाही  की  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  मोरा रज ों  :  पिछले  पोच  वर्षों  में

 चोरी  छिपे  लाई  गयी  के  रूप  में  पकड़ी  गयी  घड़ियों  की  संख्या  तथा  उनका  अन्दाजन  मूल्य  इस

 प्रकार

 aq  घ्रड़ियों  की  संख्या  लगभग  मुल्य

 1963  91,467  76,67

 1964  93,098  64.37

 1965  83,012  68.88

 1966  59,066  57.95

 1967  1,92,283  206.51

 1313



 written  Answers  August  19,  1968

 घड़ियां  अमूमन  कलकत्ता  गोआ  और  पॉंडिचेरी

 बन्दरगाहों  पर  पकड़ी  गई
 हैं  ।

 > से  :  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्री  >  वाहवाही  ot च्  सता  q  ि  मेज  पर  pa  दी  जायेगी  ।

 विदेशी  घड़ियों  के  तथा  अन्य  तस्कर  आयात-निर्यात  को  रोकने  के  सरकार

 द्वारा  किये  गये  महत्वपुर्णों  उपायों  में  से  कुछ  ये

 सुव्यवस्थित  ढंग  से  गुप्त-सूचना  इकटठी  करना  और  सूचना  के  अनुसार  सतत  ध्यान  युवक

 काम  करते  संदिग्ध  जलयानों  तथा  वायुयानों  की  तलाशी  समृद्धि  तटवर्ती  तथा

 सुगमता  से  पार  करने  योग्य  दूसरे  क्षेत्रों  की  गीत  ज्ञात  तस्करों  तथा  संदिग्ध

 पासंलों  पर  निगरानी  अं सवाब  की  विवेकपूर्ण  जांच  निरोधक  संगठनों

 को  gee  निरोधक  कार्यों  पर  कमंचारियों  को  फिर  से  लगाना  और  उपयुक्त  मामलों  में

 चघिमागीय  न्याय-निचेय  की  कार्यवाही  के  अलावा  इस्तगासे  की  कार्यवाही  करना  ।

 Quota  of  Kerosene  Oil!  Maharashtra

 4160,  Shri  Deorao  Patil  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased
 to  state

 (a)  the  quota  of  kerosene  oil  allotted  to  Maharashtra  State  for  April  and  June,

 1868  and  the  quantity  actually  supplied,  to  this  State  during  these  months;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  there  was  a  shortage  of  kerosene  oil  in  that  State  during
 the  aforesaid  months  and  the  kerosene  oi]  was  not  made  available  in  cities  and  towns  and

 particularly  in  nany  villages;

 (e)  if  so,  whether  Government  propose  to  increase  the  quota  of  kerosene  oil  for

 Maharashtra  State;  and

 (d)  whether  the  S'ate  Government  have  been  asked  to  fix  quota  for  villages  and

 not  to  permit  the  use  of  kercsene  oil  in  the  form  of  fuel  and  mobil  oil  ?

 The  Minister  or  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  K.  Raghu-

 ramaiah)  :  (a)  Quota,  Despatches  and  actual  sales  in  Maharashtra  during  April  and

 June,  1968  were  as  follows:

 (Metric  Tonnes)

 Quota  Despa  t wi chi  e  Actua  Sales

 April,  0६  46,940  46  579  43,787

 June,  68  46,94)  45,131  43.178

 It  wil]  be  seen  that  the  sales  have  Koo OCer  1short  of  the  su  pi plies.

 (b)  No,  Sir.

 {c)  Present  quota  for  the  State  is
 adequate  to

 meet  the  requirments.

 (0)  District-wise  quotas  have  been  fixed  by  the  State  Government.  Collectors

 have  instructions  to  ensure  equitable  distribution  of  quota  to  all  parts  of  their  Districts.
 ह  m  a  गी ut  Aan on Use  of  Kerosene  is  restricted  to  cooking  and  TUT  purposes  only  under  the

 Kerosene  (Restriction  on  Use)  Order,  1966,  except  with  the  prior  permission  of  the  State
 Government.
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 Provision  of  Dri  nki nkKIn oo ig  ;Water  for  Villages

 4161.  म ेग Shri  Deorao  Patil  :  Wil!  the  Minister  ०  tried,  हिदी  amily  Planning  and  Urban

 Development  be  pleased  to  state;

 (a)  whether  Government  propose  to  provide  drinking  water  in  each  village  of  the

 coubiry  by  1969;  and

 (b)  ifso,  the  steps  taken  to  fulfil  this  target  7

 The  Depnoty  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development
 n  for  or (Shri  5.  Murthy)  ;  (a)  No.  target  date  has  been  laid  dow  ह  1६1  और  oviding  drinking  water

 in  each  village  in  the  country.

 (b)  Does  not  arise.

 महाराष्ट  में  साका  बिजली  प्रिय

 4162.  श्री  देवराव  पाटिल  :  सिचाई  abe  विद्युत  मंत्री  21  1967

 के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  5197  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 महाराष्ट्र  राज्य  में  घटक  विद्युत  प्रणालियों  के  एक  साके  ग्रिड  के  रूप  में

 लन  के  लिये  पारस  से  खापरखेडा  तक  132  किलोवाट  की  दोहरी  सकिट  लाइन  और  नासिक

 से  कालबा  तक  220  किलोवाट  की  दोहरी  सर्किट  लाइन  स्थापित  करने  के  काम  में  कितनी

 प्रगति  हुई  और

 महाराष्ट्र  राज्य  में  विशेष  रूप  से  संदर्भ  क्षेत्र  में.क़ृषि  और  अन्य  प्रयोजनों  के

 लिये  बिजली  की  नियमित  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  धौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धशवर  :  पास  से

 खापरखेड़ा  तक  132  किलोवाट  की  दोहरी  सकट  लाइन  पुरी  हो  चुकी  है  कौर  मारें  1968

 में  चालू  कर  दी  गई  है  ।  नासिक  से  थालबा  तक  220  किलोवाट  की  दोहरी  सक्रिय  लाइन

 लगाई  जा  रही  है  और  आशा  है  कि  1968  तक  पूरी  हो  जायेगी  ।

 आशा  है  कि  भुसावल  में  62.5  मेगावाट  का  एक  ताप  विद्युत  जनरेटिंग  यूनिट

 1968-69  के  दौरान  चालू  हो  जायेगा  ।  महाराष्ट  राज्य  बिजली  होड  ने  भी  कार्यक्रम  बनाया

 है  कि  मुरली  में  30  मेग  वाट  के  दो  कोरडी  में  120  मेगावाट  के  दो  यूनिट  कौर

 नासिक  में  140  मेगावाट  के  दो  युनिट  चौथी  योजना के
 दौरान  स्थापित  किये  गये  ताकि  बिजली

 सप्लाई  की  स्थिति  विशेष  रूप  से  विदर्भ  में  और  अधिक  सुधर  जाय  |

 महाराष्ट्र  बिजली  बोझ  में  हानि

 4163.  श्री  देवराव  पाटिल  :  सिचाई  तथा  विद्य/त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 31  1968  तक
 महाराष्ट्र  बिजली  बोर्ड  को

 कुल  कितना  घाटा  हो  चुका

 कौर

 घाटा  न  होने  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  किन  उपायों  का  सुझाव  है  ?
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 महा  राष्ट्र सिचाई  ait  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्र  (at f सिद्ध  रबर
 :  (®)

 राज्य  बिजली  बोर्ड  के  31  1968  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लेखे  की  अभी  परीक्षा  होनी

 जसा  कि  14  1967  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4173  के  उत्तर  सें  बताया

 जा  चुका  31  मान  1967  को  महाराष्ट्र  बिजली  als  के  कुल  घाटे  की  रकम

 439.63  लाख  रुपये  थी  ।

 घाटा  रोकने  और  लाभ  बढ़ाने  के  लिए  ats  ने  बिजली  की  दरों  में  कुछ  afa

 की  है  ।  स्टोर  का  अधिकतम  सीमा  तक  ऊपरी  खर्चों  में  कटौती  और  इन  कारखानों

 सम्भावित  क्षमता  का  अधिक्  ठीक  ढ़ंग  से  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  बोझ  ने  कदम

 उठाये  हैं  ।

 भारतीय  उबर  निगम  द्वारा  सोडियम  नाइट  ट  का  उत्पादन

 4164  wt  छ  मा०  aria  :  कया  पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 मभारगोय  sata  निगम  द्वारा  सीमित  सोडियम  नाइट  की  लागत  कितनों

 और

 चिली  के  कलमी  शोरे  की  लागत  की  तुलना  में  यह  लागत  कितनी  कम  अथवा

 अधिक  है  और  रुपया  चलाये  वाले  देवों  से  इस  समय  प्राप्त  किये  जा  रहे  सोडियम  नाइट्रेट  की

 लागत  कितनी  है
 ?

 पेट्रोलियम  alt  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भारतीय

 sawn  निगम  लि०  सोडियम  नाइट्रेट  का  उत्पादन  नहीं  करता  है  |

 (a)  प्रशन नहीं

 देश  में  एम०  ato  बी०  एस०  पाठ्यक्रम  के  प्रथम  aq  में  महिला  विद्यार्थी

 4165.  aft  स०  Alo  बरसों  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1965  से  1968  में  देश  में  प्रत्येक  मेडिकल  कालेज  में

 एम०  alo  वी०  Uae  पाठयक्रम  के  प्रथम  वर्ष  मैं  दाखिला  लेने  के  लिपे  क्रमशः  कितने  महिला

 चिद्याधियों  ने  आवेदन-पत्र  कितने  विद्यार्थियों  को  दाखिला  मिला  और  कितने  विद्यार्थियों

 का  दाखिला  न  मिल  सका  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ब्लू

 उपलब्ध  सुचना  के  आधार  पर  1965  से  1968  तक  देश  के  विभिन्न  मेडिकल  कालेजों  में  दाखिल

 की  गई  छात्राओं  की  संख्या  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा  ca  पर  प्रस्तुत  है  ।

 में
 रखा

 गया  ।
 देखिये  संख्या  एल०टी०  1758/68]  इन  वर्षों  में  कितनी  छात्राओं  ने  दाखिले  के

 लिये  प्रार्थना-पत्र  इंस  संबंध  में  सूचना  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 19  1968
 का

 लिखित  उत्तर

 फिल्म  कलाकारों  द्वारा  आयकर  का  भुगतान

 4167,  at  जुगल  मंडल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  क्या  श्री  राज  कपूर  तथा  श्री  फिल्म  कलाकारों  के  सम्बन्ध  में  पिछले  पांच

 वर्ष  के  लिये  आयकर  निर्धारण  का  काम  पूरा  कर  लिया  गया  है  और  यदि  तो  प्रत्येक

 मामले  में  कितना  कर  लगाया  गया

 क्या  निर्धारितियों  ने  आयकर  का  भुगतान  कर  feat  गया  है  और  क्या  उन्होंने

 किसी  विशेष  कर  निर्धारण  के  विरुद्ध  कोई  अपील  की  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या  और

 (7)  कया  इन  निर्धारितियों  की  ओर  अ  यार  की  कोई  पिछली  राशि  बकाया  हैं  और

 यदि  तो  कितनी  और  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :
 से  सुचना  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  तथा  यथासम्भव  ala  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 त्रिपुरा  में  बाढ़

 4168,  श्री  किरात  विक्रम  देवे  वर्मन  :  कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  29

 1968
 के  अंतारांकित  प्रश्न  सं०  1551  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ः  1967-68  तथा  1968-69  में  अब  तक  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत

 करिए  गये  बाढ़  राहत  कार्यों  का  ब्यौरा  क्य  तथा  प्रत्येक  कार्य  पर  कितनी  लागत

 इस  वह  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  त्रिपुरा  में  बाढ़  से  कितनी

 हानि  और

 (7)  त्रिपुरा
 में  इस  वर्ष  शुरू-किये  जाने  वाले  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है

 और  राज्य॑  की  age  योजना  में  यदि  किसी  बाढ़  नियंत्रण  योजना  को  शामिल  करने  का

 विचार  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिंचाई  शर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्ध  sax  :  से  त्रिपुरा

 प्रशासन  से  अपेक्षित  जानकारी  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 फिल्मों  में  काम  करने  वाले  व्यवसायों  हारा  आयकर  को  देय  राशि

 4169.  शी
 काशीनाथ  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 31  1968  तक  फिल्मों  में  काम  करने  बाले  कितने  तथा  किन-किन

 की  ओर
 आयकर  की  एक  रुपये  से  अधिक  की  राशि  बकाया

 इन  बकाया  राशियों  के  जमा  हो  जाने  के
 क्या  कारण  शौर

 बकाया  को
 वसूल  करने  के  लियें  सरकार  द्वारा  की  गई  है

 और  इस  नारे  में  अब  तक  कितनी  sal  तें  ae 1  हुन
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 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वितत  मंत्री  मोरारजी  :  से  सम्बन्धित

 आयकर  आयुक्तों  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  तथा  यथासम्भव  शीघ्र  ही  सदन  की  मेज  पर

 रख  दी  जायगी  ।

 गुजरात  में  श्रीवास  योजना

 4170.  थी नरेश्द्र  fag  महिला  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  atta  में  समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  एक  आवास  योजना

 को  क्रियान्वित  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  किन-किन  गांवों  में  अब  तक  मकान

 बनाये  गये

 (7)  अन्य  गांवों  में  मकान  नहीं  बनाये  जाने  अथवा  निर्माण  कार्य  पूरा  नहीं  किये  जाने

 के  बया  कारण  और

 इस  योजना  पर  अब  तक  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री

 :  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लिए

 राज्य  सरकार  की  दो  आवास  योजना  (1)  मकान  निर्माता  करने  के  लिये
 अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  उपदान  और  (ii)  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के

 अंतगर्त  राज्यों  के  स्थानीय  निकायों  को  भंगियों  और  मेहतरों  के  आवास  के  लिए  सहायक

 आवास  और  सम्भाला  मंत्रालय  की  गंदी  बस्ती  हटाने  सम्बन्धी  योजना  और

 कम  आय  समुदाय  निर्माण  योजना  के  अतिरिक्त  यह  योजना  है  ।  थे  परियोजनाएं  प्राम-आधार

 पर  नहीं  चलाई  जाती  ।  ये  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  में  से  कुछ  चुने

 हुए  व्यक्तियों  के  लाभ  के  लिए  है  ।  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  पर

 23,53  लाख  रुपये  खे  हुए  ।  1966-67  में  9.27  लाख  रुपये  ।  1967-68  के  लिए

 चमक  तौर  पर  17.50  लाख  रुपये  निश्चित हैं  ।

 गुजरात  में  प्राचीन  जातियों  के  लोगों  के  लिये  बस्तियां

 4171.  श्री  नरेन्द्र  fag  महोबा  :  कया  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  और  आदिम  जातियों  के  लोगों  के  लिये  और

 अधिक  बस्तियां  बनाने  का  सरकार  का  विचार

 कितनी  तथा  आदिम  जातियों  के  लोगों  की  कौन  कौन  सी  बस्तियां  बनाई  जा

 रही  हैं  और  प्रत्येक  व्यक्ति  को  कितने  एकड़  भूमि  दी  गई  और

 गुजरात  के  पंचमहल  जिले  में  आदिम  जातियों  के  लोगों  के  लिये  बस्तियां  बनाने

 के  काम  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?
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 28
 1890

 लिखित
 उत्तर

 पेट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्रालय  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री

 (sit  :  से  गुजरात  में  ऐसी  आदिम  जातीय  बस्तियां  बनाने  की  कोई

 योजना  नही ंहै  ।  सहायता  प्राप्त  भावास  योजनाएं  चल  रही  हैं  ।  तृतीय  पंच  वर्षीय

 योजना  के  दौरान  हलपत्तियों  के  लिये  15.15  लाख  रुपये  की  लागत  551  मकान  बनवाए

 गए  थे  ।  1966-67  के  दौरान  हु लप त्तियों  के  882  परिवारों  के  लिए  मकान  बनवाने  पर

 वास्तविक  खर्चे  1.27  लाख  रुपये  था  ।  हलपत्तियों  के  500  परिवारों  के  आवास  के  लिए  ag

 1967-68  के  लिए  5.00  लाख  रुपये  नियत  किए  गए  थे  ।  उसके  अतिरिक्त  अनुसूचित  जातियों

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  सम्बन्धी  आवास  संस्थाओं  के  लिए  पिछड़े  at

 कल्याण  के  राज्य  क्षेत्र  में  व्यवस्था  की  गई  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  1966-67  में  5.47

 लाख  रुपये  खर्च  हुए  थे  तथा  1967-68  के  लिए  खर्चें  अनुमान  3.50  लाख  रुपये है
 ।  एक

 मार्गदर्शी  योजना  के  अंतगर्त  भी  हल पत्तियों  के  लिए  आवासीय  सुविधाए  प्रदान  करने  के  लिए

 2.00  लाख  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  उपलब्ध  की  गई  है  ।

 ख़ादिम  जातियों  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  पंचमहल  जिले  में  आरम्भ  किये  गये  विकास  कार्य

 4172.  श्री  नरेन्दर  सिह  महोबा  :  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 1962  से  1967  की  अवधि  में  सरकार  द्वारा  गुजरात  के  पंचमहल  जिले  में

 जहां  झ्रादिम  जातियों  के  लोग  कांफी  बड़ी  संख्या  में  रहते  कौन-कौन  से  विकास  कायें

 आरम्भ  किये

 उपरोक्त  अवधि  में  वर्ष  are  कितनी  घन  राशि  व्यय  की  गई  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इसके  Far  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उपमंत्री

 :  से  राज्य  सरकार  से  ब्यौरा  एकत्रित  किया  जा  रहा  और

 प्राप्त  होने  पर  उसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 गुजरात  में  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  सस्ती  दर  पर  बिजली

 4173.  श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  क्या  सिचाई  कौर  faa  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  1968  में  गुजरात  राज्य  में  बिजली  की  भलाई  को

 बढ़ाने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  देने  का  है  जिससे  राज्य  को  कृषि  कार्यों  के  लिए  सस्ती  बिजली

 मिल

 यदि  उसका
 ब्यौरा  क्या  और

 (7)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 मित्रा सिचाई  att  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  (st  सिद्धेश्वर  से

 केवल  कृषि  के  लिए  सस्ती  बिजली  देने  के  उद्देश्य  से  ही  गुजरात  राज्य  को  बिजली  विकास
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 के  निमित्त  कोई  निर्धारित  केन्द्रीय  देने  का  बिचार  नहीं  है  ।  asters  गुजरात  राज्य
 ने  85.53  करोड़  रुपये  के  व्यय  का  प्रबन्ध  किया  है  जिसमें  1968-69  के  दौरान  योजना  में

 शामिल  स्कीमों के  लिये  29.7  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  शामिल  है  ।  इस  मैं  से  राज्य

 में  कार्यान्वनाधीन  बिजली  उत्पादन  स्कीमों  पर  16.5  करोड़  रुपये  व्यय  करने  का  प्रस्ताव
 ह

 जिनसे  आगामी  कुछ  वर्षों  के  दौरान  634  मेगावाट  उत्तरोत्तर  लाभ  होगा  |

 गुजरात  राज्य  में  सध्यम  तथा  ast  सिचाई  परियोजना यें

 4174.  शनी  नरेन्द्र  सिह  सही डा  :  क्या  सिचाई  ale  ब्रायन  मंत्री
 यह  बताने  की

 करेंगे  किः

 क्या  गुजरात  राज्य  में  बड़ी  मध्यम  आकार  की  सिंचाई  परियोजनाओं की

 क्रियान्विति  के  लिये  चौथी  योजना वधि  में  कोई  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  क  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  योजना  में  कित  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  का  विचार है  ?

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Ci  सिद्ध  इवर

 चौथी  पंचਂ  वर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।  बहर  उकाई  नाम  की  एक

 वृहत  सिचाई  परियोजना  के  लिये  1967-68  से  शत  प्रतिशत  निर्धारित  केन्द्रीय  ऋण  सहायता

 मिल  रही  है  ।  राज्य  को  अन्य  वृहत  व  मध्यम  सिचाई  स्कीमों  के  लिये  अप्रत्यक्ष  रूप  से

 फुटकर  विकास  ऋणों  से  मिल  रही  है  जिन्हें  योजना  में  सम्मिलित  समस्त  स्कीमों  के  लिये  दियां

 जाता  है  ।

 35
 डायरेक्टर  avd  ulansr,  चण्डीगढ़  द्वारा  aq  का  गबन

 4175.  धरी
 श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  विकास

 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  क्या  सरकार  को  कोई  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  चण्डीगढ़  संघ-राज्य  क्षेत्र  के

 आफ  हैल्थ  ने  कई  लाख  रुपयों  का  गबन  किया

 कया  यह  सच  है  कि  उन्होंने  दस्त  चिकित्सा  विभाग  लिये  उपकरण

 जिसे  कई  वर्ष  बाद  आरम्भ  किया  जाना

 (7)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उन्होंने  अपने  विनीत  )  के  लिये  उपकरण

 और  दवाइयां  आयात  करने  के  लिये  आयात  लाइसेंस  प्राप्त  किया  था  जिसे  उन्होंने  उस  विभाग

 को  दुगुने  मूल्य  पर  बेच  दिया  है  जिसका  कार्य  भार  उनके  झपने  हाथ  में

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  गई  और

 (=)  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  स०

 कमाती  ः  जी  ।
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 जी  नहीं  ।

 से  मामल  की  जांच  की  जा  रही  हैं  ।'

 तटीय  व्यापार

 4176.  शमी
 देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  कया  पैट्रोलियम  पौर  रसायन

 मंत्री
 यह  बताने  की

 कपा
 करेंगें  कि

 '
 क्या  यह  सच  है  किं  हालांकि  देश  में  तटीय  नौवहन  भारतीय  जहाजरानी  कम्पनियों

 के  लिये  रक्षित  किया  गया  है  परन्तु  भारत  में  विदेशी  तेल  कम्पनियां  जो  इस
 कार्य

 के  लिये

 विदेशी  टैंकों  को  प्रयोग  में  ला  रही  इसे  कार्यान्वित  नहीं  कर  रही

 क्या  सरकार  द्वारा  इस  बिदेशी  कम्पनियों  के  साथ  किये  गये  करार  इस  हष्ट

 से  नुटिपुणं  हैं  कि  तटीय  व्यापार  के  लिये  भारतीय  टैंकरों  को  प्रयोग  में  लाने  के  लिये  इन

 कम्पनियों  को  बाध्य  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  आरक्षण  नहीं  किया  गया

 (7)  यदि  at,  तो  इन  करारों  में  ऐसा  आरक्षण  न  करने के  क्या  कारण

 (4)  इन  करारों
 की  अवधि  कब  समाप्त  और

 क्या  सरकार  को  विद्यमान  करारों  में  संशोधन  करने  का  है  ताकि

 तीय  टैंकरों  को  तटीय  व्यापार  में  अपना  हिस्सा  मिल  सके  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  aaa  में  राज्य  मंत्री  वर्तमान

 अनुदेशों  के  जहाजरानी  के  प्रधान  के  प्रमाण-पत्र  जिसमें  यह

 उल्लिखित  होना  चाहिए  कि  इच्छित  तटीय  संचलन  के  लिए  भारतीय  ध्वज  वाले  जहाज  उपलब्ध

 नहीं  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  तटीय  व्यापार  के  लिए  कोई  विदेशी  ध्वज  वाले  जहाज  का

 इस्तेमाल  नहीं  हो  सकता  है  ।  fad  बैक  को  मी  अनुदेश है  कि  वह  जहाजरानी  के  प्रधान

 निदेशक  से  ऐसे  श्रमण-पत्र  के  बिना  विदेशी  मुद्रा  न  दे  |

 से  उक्त  भाग  में  दिये  गये  उत्तर  को  ध्यान

 में

 रखते  हुये  प्रश्न

 नहीं  उठता  |

 भारतीय
 ख़ादिम  जाति  सेवक

 संघ

 4177,  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  श्री  श्र०  Fo  गोपालन  :

 श्री  सत्यनारायण  सिंह  :
 श्री  पी०  पी०  एथोस

 क्या  समाज  किनारा  मंत्री  as  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (*)  भारतीय  ख़ादिम  जाति  सेवक  दिल्‍ली  के  आजीवन  सदस्यों  की

 विधियां  कया

 कया  श्री  जो  इस  संघ  के  आजीवन  सदस्य  नासिक  जिला  सहकारी

 बैंक  के  भी  सदस्य
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 क्या  यह  काम  आजीवन  सदस्य  की  गतिविधियों  का  एक  भाग  और

 (7)  यदि  तो  इस  बैंक  से  उनके  सम्बन्ध  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  मुख्यालय

 :  भारतीय  आदिमजाति  सेवक  संघ  के  आजीवन  सदस्यों  से  अपेक्षित  है  कि  वे

 अनुसूचित  आदिम  जाति  सरीखे  समाज  के  कमजोर  अंगों  की  सेवा  करें  ।  इन्हें

 ऐसे  निष्ठावान  पुरुष  और  स्त्रियों  की  आवश्यकता  है  जो  संघ  के  लक्ष्यों  के  अनुसार  सरपंच

 एवं  लगन  की  भावना  से  उनकी  सेवा  करने  को  तयार  हों  ।

 (a)  श्रीमान  ।

 जिन  विनियमों  के  अंतगर्त  आजीवन  सदस्यता  योजना  है और  ्  उनके

 सार  ऐसी  जो  पिछड़ी  जातियों  के  कल्याण  से  मेल  खाती  संभालने  के  बारे  में

 कोई  पाबन्दी  नहीं  है  |

 भारतीय  ख़ादिम  जाति  सेवक  संघ  के  आजीवन  सदस्यों  को  सुविधाएं

 4178.  थी  सत्यनारायण  सिह  :  थी  श्रनिसंद्धन  :

 थ्री  रमानी  :  थी  सन्ना हम  :

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 भारतीय  आदिम  जाति  नई  दिल्ली  के  आजीवन  सदस्यों  को  संघ  के  नियम

 तथा  विनियमों  के  अनुसार  क्या-क्या  सुविधाए  दी  गई

 उन  लोगों  के  नाम  क्या  हैं  जो  गत  पांच  वर्षों  में  इन  सुविधाओं  का  उपभोग

 करते  हुये  चले  AT  रहे

 (7)  क्या  सरकार  की  जानकारी  में  ऐसे  मामले  आ  रहे  हैं  कि  उसका  दुरुपयोग  किया

 गया

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई

 (=)  यदि  at,  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  कौर

 निष्कर्षों  के  अनुरूप  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्रो  quate
 :  वरिष्ठ  आजीवन  सदस्य  450  रुपये  प्रति  तथा  कनिष्ठ  आजीवन  सदस्य

 325  रुपये  प्रतिमास  मानदेय  के  हकदार  हैं  ।

 (a)  आजीवन  सदस्यों  को  मिलने  वाली  सुविधाए  पिछले  पांच  वर्षों  में  निम्नलिखित

 व्यक्तियों  ने  भोगी

 1.  श्री  एम०  पी०  बापट

 2.  श्री  नारायण  जी
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 3.  श्री  डी०  एम०  बिहार

 4  श्री  बी  ०  राघबय्या

 5.  श्री  बरकरार  सूडा

 6  श्री  जे०  HO  डीकोड

 7

 8  श्री  एम०  आर ०  घाटे

 9  at  जी०  पी०  मसराय

 10  श्री  टी०  सम्बंधी

 11.  श्री  to  एच०  चिंचालकर

 12.  श्री  चुनी  लाल

 13.  श्री  ay  देव  शास्त्री

 नहीं  श्रीमान  ।

 से  प्रशन नहीं  उठते  ।

 भारत  के  भुगतान  संतुलन  को  स्थिति

 41709,  att  शिवचन्द्र  भा  :  क्या  वित्त  मंत्री  ्  ब a  घाव ताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  अब  मी  प्रतिकूल

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  सरकार

 का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  गत  पांच  महीनों  में  मास  वार  भारत  ने  कूल  कितना  निर्यात  तथा

 आयात  किया  और  इस  ग्रन्थि  में  मास  वार  कितना  आयात  अथवा  निर्यात  हृदय

 रूप  में  तथा  कितना  अहृदय  रूप  में  हुआ  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री ग्न ौर  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :
 से  शोधन-संतुलन  की

 स्थिति  अब  भी  बराबर  कठिन  चल  रही  यद्यपि  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  संकेत  अनुकूल

 लगते  हैं  ।  जनवरी-जून  1967  में  किये  गये  आयात  के  मुकाबले  जीव  1968  में  आयात

 में  कमी  हुई  और  निर्यात  में  हालांकि  व्यापारिक  घाटा  बराबर  अ्रधिक  ही  है  ।  महीनों  के

 अनुसार  आंकड़े  नीचे  दिये  गये

 रुपयों

 रायात  निर्यात

 1968  137.3  105.5

 1968  140.5  91.9

 1968  227.8  98.9
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 (ake)

 मप्र  1968  188.9  193.8

 1968  176.7  107.4

 1968  154.9  96.9

 1026.1  604.4 1968

 जोड़-जीव  1967  1137.5  374.9

 अदृश्य  आयात  कौर  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ।  लेकिन  जनवरी  a

 1967  में  विदेशी  मुद्रा  प्रसारित  निधि  में  हुई  6  करोड़  रुपये  की  बृद्धि  के  मुकाबले  जनवरी

 से  1968  में  43.4  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  ।  निर्यात-प्रोत्ताहइन  विदेशों  से  मंगाई

 जाने  वाली  वस्तुओं  के  स्थान  पर  देश  में  बंसी  ही  वस्तुएਂ  तेयार  करने  की  दिशा  में  सरकार

 ने
 बहुत  से  कदम  उठाये  हैं  तथा  वह  इन  बातों  पर  बराबर  जोर  देती  रहती  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  की  चन्द्रपुर  विद्य/त  परियोजना  की  यात्रा  पर  किया  गया  व्यय

 4180.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ;  क्या  सिचाई  ate  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 परियोजना  की  यात्रा  पर क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  की  चन्द्रपुर  बिद्युत

 दामोदर  घाटी  परियोजना  ने  5  लाख  रुपये  यय  पिये  थे  का |  9/10  1968  के

 में  समाचार  छपा

 (=)  यदि  तो  यह  व्यय  किन  मदों  पर  और

 (a)  यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  area  में
 कितना

 व्यय  हुआ  तथा

 fea  मदों  पर  ?

 तिहाई  दौर  विजय त
 मंत्रालय  में

 उपमंत्री  सिद्ध  ख़बर
 प्रसाद  )  ()  नीचे  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दामोदर  घाटी  निगम  ने  चन्द्रपुर  ताप-विद्युत  स्टेशन  के  तीसरे  युनिट  के

 घाटन  के  प्रबन्ध  पर  61,395  रुपये  व्यय  किये  |  पह  उद्घाटन  att  दामोदर  घाटी  निगम  के

 वार्षिकोत्सव  एक  ही  समय  पर  पड़  गया  था  ।  खर्चे  का  ब्यौरा
 निम्नलिखित  है

 रुपयें

 पंडाल  भाषण  साज  सामान  की  व्यवस्था  22,106

 घेरा  लगाना  तथा  अन्य  सुरक्षा  व्यवस्था  12,700

 भोजन  व्यवस्था  15,401

 अस्थाई  टेलीफोन

 निमंत्रण  पत्र  फोटोग्राफ  5,678

 बिजलीघर  पर  मार्सेल  शिला  1,  010

 2,000 दस्तरस  संवाददाताओं  को  यातायात  सुविधा
 — पण  —  —  oa

 कुल  61,395
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 19  1968  लिखित  उत्तर

 के  प्रतिनिधि
 चन्द्रपुर  विद्युत  परियोजना  केम  wel  हहे दे  | दि  दे  दि  झोंके  साथ  प्रधान  मंत्री  को  मुलाकात

 41  $1.  श्री  ज्योतिमंय  aq  :  सिचाई  att  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  की  अपनी  चन्द्रपुर  की  यात्रा  के  समय  चन्द्रपुर  fara

 परियोजना  के  मजदूर  प्रतिनिधियों  से  बातचीत

 (  यदि  तो  फालतू  कर्मचारियों  की  समस्या  उनके  समक्ष  रखी  और

 नदी  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सिचाई  शोर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  नहीं  ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रतिनियुक्ति  पर  गये  कर्मचारियों  को  वापसी

 4182,  st  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  और  सरकारी  विभागों  के

 नियुक्ति  पर  लम्बी  अवधि  के  लिये  गये  कर्मचारियों  को  दूसरे  विभागों  में  स्थायी  रूप  से

 नियुक्त  करने  सम्बन्धी  नियमों  को  उदार  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  संख्या  48  की  मद  संख्या

 4  पर  कोई  निर्णय  किया  गया  है  और  क्या  उसकी  क्रियान्विति  भी  की  गई  और

 क्या  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  और  कार्यालयों  को  ऐसे  अनुदेश  भे  जने

 पर  विचार  कर  रही  है  कि  भाग  में  उल्लिखित  सिफारिश  पर  निर्णय  करने  के  समय  तक

 सभी  प्रतिनियुक्ति  पर  गये  कमंचारियों  को  वापस  बुलाने  के  सम्बन्ध  में  स  भी  आदेश  स्थगित  कर

 दिये  जायें  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  att  वित्त  मंत्री  सोराबजी  :  माननीय

 सदस्य  का  इशारा  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की

 प  दिए  फ् रिपोर्ट  की  भड़तालीसवीं  सिफारिश  की  ओर  है  ।  सरकार  y=
 |  चह स  tt  रद  पर  अभी  अन्तिम

 फैसला  नहीं  किया  है  ।

 नहीं  ।

 Land  in  Baberu  Town  Area,  District  Banda  (U.

 4183,  Shri  Jageshwar  Yaday:  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planaing  and

 Urban  Development  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  people  belongirg  to  capitalist  and  intellectual  class  are

 getting  land  of  the  Baberu  Town  Area  in  District  Banda,  Uttar  Pradesh,  registered  in
 their  names  under  Section  229  of  the  Zamindari  Abolition  Act,  1951  by  putting  pressure
 on  the  Magistrates  and  without  any  recommendations  of  the  Chairman  of  the  Town  area
 Committee;

 (b)  ह  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  check  these  malpractices
 to  save  the  valuable  land  of  this  Area  Committee  from  being  misused;
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 (c)  the  acreage  of  land  in  Baberu  Town  area  before  1966,  in  1955,  in  1967  and

 1968  til]  date;

 (d)  the  number  of  cases  in  regard  to  the  registration  of  this  land  pending  in  the

 courts  of  Magistrates;

 (¢)}  the  extent  of  said  land  registered  in  the  Courts  of  8S.  M.  Lawrence,  S.  M.

 Mahipal  Singh  and  B  Gupta  separately;  and

 (f)  the  acreage  of  said  land  got  registered  by  pzople  in  their  names  from  1965  to
 1968  till  date  and  the  value  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development
 (Shri  B.  5,  Murthy)  :  (a)  to  (f)  The  information  is  being  collected  from  the  State  Govern-
 ment  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  received.

 विभिन्‍न  देशों  को  सरकारो  शिष्टमंडल

 4184.  श्री  गार्डिलिगन  गौड  :  क्या  वित्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 जनवरी  से  1968  तक  की  अवधि  में  विदेशों  को  गये  विभिन्‍न  सरकारी

 शिष्टमंडलों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  शिष्ट  मण्डलों  ने  किस  प्रयोजन  हेतु  विदेशों  का  दौरा

 शिष्टमंडलों  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उनके  द्वारा  कुल  कितनी  विदेशी

 मुद्रा सच  की  गई  ;

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  में  मंत्रियों  को  भेजे  गये  अपने  परिपत्र  में  किसी  न  किसी

 दूसरे  बहाने  पर  विदेशों  को  जाने  वाले  शिष्टमण्डलों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  पर  असंतोष  प्रकट

 किया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उस  पत्र  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखने  का  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  तथा  विदेश

 मंत्रालय  को  छोड़  कर  भारत  सरकार  के  अन्य  सभी  मंत्रालयों  द्वारा  विदेश  भेजे  गये  प्रतिनिधि

 मण्डलों  के  बारे  में  सूचना  श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1485

 के  उत्तर  में  पहले  ही  29  जुलाई  1968  को  दी  जा  चुकी  है  ।  विदेश  मंत्रालय  द्वारा  भेजे  गये

 प्रतिनिधि  मण्डलों  के  बारे  में  ब्यौरे  अनुबन्ध  में  दिये  गये  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  eto  1759/68!

 (*t)  नहीं  ।  प्रधान  मंत्री  ने  इस  मामले  में  मंत्रियों  का  कोई  परिपत्र  नहीं  भेजा  है  ।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  |

 Coal  Requirements  of  Thermal  Power  House  Satpura

 +4185.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  names of  the  coalmines  wherefrom  coal  requirements  of  the  Thermal  Power
 House  of  300  दा।ट89/8 115.  being  constructed  at  Satpura  by  the  Madbya  Pradesh  Electricity
 Board  are  being  met  and  the  quantity  of  coal  being  supplied;
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 (0)  the  additional  quantity  of  coal  required  for  those  units  of  the  Power  House,
 which  have  been  commissioned  with  effect  from  March,  1968  and  whether  National  Coal

 Development  Corporation  has  received  a  demand  for  this  additional  quantity  of  coal,  if
 so,  when;  and

 (c)  whether  the  addtional  demand  would  be  met  in  time  so  that  no  hindrance  is

 caused  in  the  construction  work  of  the  said  power  house  ?

 The  है  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad) :
 (a)  The  coal  requirements  of  the  Satpura  Thermal  Power  Station  are  being  met  from  the
 Patharkheda  Collizry  of  National  Coal  Development  Corporation.  Duriog  March-July
 1968,  1,35,500  tonnes  of  coal  were  supplied

 (b)  About  28,000  tonnes  of  coal  per  month  are  required  for  the  two  generating
 units  commissioned  upto  March.  1968.  Revised  demand  of  35,050  tonnes  of  coal  per
 month  by  the  end  of  1968  increasing  te  40,009  tonnes  per  month  thereafter  upto  end  of
 196°  have  been  notified  to  the  National  Coal  Development  Corpora  ion  recently,

 (c)  National  Coal  Development  Corporation  have  expressed  their  inability  to  raise
 their  production  above  1000  tonnes  per  day  until  a  second  mine  is  opened  towards  the
 eod  of  1969.  However,  National  Coal  Developmeat.  Corporation  are  reported  to  have

 adequate  stock  to  meet  the  present  requirement,

 श्रीराम  में  बिक  नदी  पर  बांध  बनाना

 4186.  थ्री  वेदान्त  बुरा  :  क्या  सिंचाई  wit  faa  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  आसाम  के  काचार  जिले  में  बरक  नदी पर  बांध  बनाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 की  गई  और

 परियोजना  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ?

 सिचाई  att  विद्य/त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (eit  सिद्ध  ओवर  और

 रद् ७  न्य tn}  4 “ 3]  नदियों  के  किनारे मुख्य  बिक  नदी  के  किनारे  लगभग  122  किलोमीटर  लम्बा  औ  सहा

 लगभग  240  किलोमीटर  लम्बा  बंध  बना  दिया  गया  है  |

 नारायणपुर  में  बिक  नदी  पर  बांध  बनाने  के  निम्नलिखित  वैकल्पिक  प्रस्ताव  पर  भी

 विचार  किया  जा  रहा  हैः

 एक  मात्र  बाढ़  नियंत्रण  परियोजना  के  रूप  लगभग  150  फीट  ऊंचा  बांघ

 जिसकी  लागत  लगभग  16  करोड़  रुपये  ताकि  बाढ़  को  यथासंभव

 अधिकतम  सीमा  तक  रोका  जा  सके  ।

 एक  परियोजना  जिसके  अन्तर्गत  50  ag  तक  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  लगभग

 180  फीट  ऊचा  बांध  और  100  प्रतिशत  भार  के  हिसाब  से  76000  किलो

 वाट  दूर  बिजली  पैदा  करना  जिसकी  लागत  लगभग  36  करोड़  रुपये  आयेगी  |

 बाढ़  को  यथासम्भव  अधिकतम  सीमा  तक  नियंत्रण  करने  के  लिए  लगभग

 162  फीट  माध्यमिक  ऊचाई  का  एक  बांध  और  100  प्रतिशत  भार  के
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 हिसाब  से  हम  बिजली  पैदा  जिसकी  लागत  लगभग  28  करोड़  रुपये

 आयेगी  ।

 विजय  चन्द  बर्दवान  में  एक  युवती  को  मृत्यु

 4187.  श्री  चपला कान्त  भट्टाचार्य  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1968  को  कलकत्ता  के  shaw  पत्र

 में  प्रकाशित  हुए  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  हैं  कि  विजय  चन्द  बद

 के  परिवार  नियोजन  केन्द्र  में  एक  युवा  एवं  स्वास्थ्य  महिला  की  आपरेशन  के  तुरन्त  बाद

 मृत्यु  हो

 क्या  उसकी  मृत्यु  आपरेदान  की  मेज  पर  हुई

 (7)  कया  इस  मामले  की  जांच  की  गई

 आपरेशन  के  इन  मामलों  में  क्या  पुर्वोपाय  किये  जाते  और

 (=)  क्या  किसी  अन्य  मामले  में  ऐसी  ही  परिस्थितियों  में  किसी  की  मृत्यु  हुई  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र

 :
 wt  हां  |

 और  यह  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  होते  ही  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ऐसे  मामलों  में  जो  पूर्वे-उपाय  बरते  जाते  हैं  वे  निम्नलिखित

 (1)  आपरेशन  कने  से  पहले  आपरेशन  सम्बन्धी  ga  क्लिनिकल  जांच-पड़ताल

 और  परीक्षण  किण  जाता

 (2)  रोगी  को  उचित  रूप  से  चेतना  शुन्य  करने  के  बाद॑  और  sara  प्रणाली

 तथा  नियमों  के  अनुसार  आपरेशन  किया  जाता

 (3)  आपरेशन  के  बाद  अन्य  उदर  आपरेशनों  के  समान  उपचर्या  और  चिकित्सा

 सम्बन्धी  सुविधा एਂ  प्रदान  की  जाती

 (4)  उदर  दल्य-चिकि(्सा  के  लिये  बरते  जाने  वाले  सभी  पूर्वोपाय  महिला

 mat  के  मामलों  में  मी  किये  जाते  हैं  ।

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा-विज्ञान  संस्थान  में  डा०  उषा  गंगा घरन  की  मृत्यु

 4188.  श्री  औंकार  लाल  बैरवा  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  की  एक  डाक्टर

 rs rr  ठगे कुमार  ती  उषा  गंगा घरन  की  मृत्यु  सम्बन्धी  जांच  कार्यवाही  पु  ब  al  गयी  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?
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 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ब०  स०
 |  और  डा०  उषा  गंगाधर  की  मृत्यु  के  बारे  में  पुलिस  की  छान-बीन  अभी

 पूरी  नहीं  हो  पायी  है  ।

 बेक  कर्मचारियों  का  प्रशिक्षण

 4189,  थी  श्रीहीन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  वाणिज्यिक  gal  पर  सामाजिक  नियंत्रण  के  seat  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  बैंकों  के  उच्च  तमंचा  रियों  के  प्रशिक्षण  और  विकास  के  प्रशन  पर  विचार  करने  के  लिये

 रिजर्व  बैंक  गवर्नर  द्वारा  नियुक्त  उच्चस्तरीय  कार्यकारी  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  fact शे  क्या  और

 (7)  उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  जी  हां  ।

 कार्यकारी  दल  77) J  ने  वाणिज्य  बैंकों  के  अधिका  रियों
 के  प्रशिक्षण

 के  लिए  द्वि स्तरीय  गठन  का  सुभाव  दिया  है  ।  पहले  स्तर  में  एक  केन्द्रीय  अभिकरण  अर्थात

 राष्ट्रीय  बैक  प्रबन्ध  संस्थान  इ  टीट्यूट  आफ  बेक  मेनेजमेंट  )
 जो  बंक  कारबार

 से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  नीतियों  को  साथ  #  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  परिचित  करेगा  और  बेक  क्षेत्र

 के  सभी  प्रशिक्षण  और  विकास  कार्यों  के  संबंध  में  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।  यह  संस्थान  बंक

 प्रबन्ध  की  सामान्य  समस्याओं  के  वारे  में  गवेषणा  करेगा  जिसमें  यह  बेक  सेवा  का  विकास  करने

 के  लिये  नये  अवसरों  की  गवैया  पर  खास  जोर  देगा  ।  दूसरे  स्तर  में  वाणिज्यिक  बैंकों  की

 अन्य  सभी  प्रशिक्षण  संस्थान  होंगी  जिनमें  उनके  कनिष्ठ  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  की

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जाती  कार्यकारी  दल  ने  इन  प्रशिक्षण  संस्थाओं  के  कार्यों  को

 सुगढ़  बनाने  और  उनका  विस्तार  करने  की  सिफारिश  की  ताकि  कनिष्ठ  अधिकारियों  की

 बहुत  बड़ी  संख्या  की  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  जा  सके  ।  प्रस्तावित

 राष्ट्रीय  प्रबन्ध  संस्थान  अलग-अलग  बैकों  इन  संस्थाओं  के  उपयुक्त  संगठन  प्रौर  प्रबन्ध  के

 लिये  सहायता  प्रदान  करेगा  और  उनका  मागं दर्शन  करेगा  |

 सरकार  इन  प्रस्तावों  से  सहमत  है  ।  राष्ट्रीय  बेक  प्रबन्ध  संस्थान  की

 स्थापना  के  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  रिजवी  बैंक  के  गवर्नर  द्वारा  नियुक्त

 की  जाने  वाली  समिति  द्वारा  जांच  जाएगी  |  रिजवी  बैंक  इन  रि स |  ठट्टा vet  feat  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  आगे  कार्यवाही  करेगा  ।

 Shareholder  of  M/s  Oriental  Timber  Trading  Corporation.  (P)

 4190.  Shri  Onkar  Singh:
 Shri  J.  B  Singh:

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  6702  on  the  8th  April,  1968  and  state  :
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 (a)  the  names  of  companies  and  firms  of  which  Shri  Banwari  Lal  (H.  U.  F.),  a

 shareholder  of  M/s  Oriental  Timber  Trading  Corporation  (P)  Ltd.,  is  a  partner  ;

 b)  the  income-tax  assessed  by  Government  on  the  companies  in  which  he  is

 holding  shares  during  the  last  four  years  ;

 (c)  the  amount  of  Incom-tax  paid  by  the  said  companies  and  firms  during  the  said

 period  aad  the  amount  of  Income-tax  in  arrears  against  them  ;  and

 the  action  being  taken  by  Government  to  recover  the  said  Income-tax (d)
 arrears  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  The

 information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (b),  (c)  and  (d)  The  necessary  information  in  respect  of  companies  in  which  ‘Shri
 Banwari  Lal  (H.  U.  F.)  or  members  of  his  family  hold  controlling  interest  is  being  coflec-
 ted  and  will  be  Jaid  on  the  Table  of  the  House.  It  will  involve  enormous  time  and  labour
 to  collect  similar  information  in  respect  of  other  companies  in  which  the  members  of  his

 family  may  hold  some  shares.

 M/s.  Oriental  Timber  Trading  Corporation  Ltd.

 4191,  Shri  Onkar  Singh  ;
 Shri  B.  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  6702  on  the  8th  April,  1968  and  state  :

 (8)  the  names  of  the  firms  and  companies  in  which  Shrimati  Gayatri  Devi  Ramji
 181,  a  shareholder  of  Messrs.  Oriental  Timber  Trading  Corporation  (P)  Ltd.-is  holding
 shares  ;

 (b)  the  amount  of
 Income-tax

 assessed  on  them  by  Government  during  the  last
 five  years  ;  and

 (c)  the  amount  of  Income-tax  paid  by  them  the  Government  during  the  above

 period  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  The

 information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (b)  and  (c)  The  necessary  information  in  respect  of  companies  in  which  Smt.

 Gayatri  Devi  Ramjilal  or  members  of  her  family  hold  controlling  interest  is  being  collect-

 ed  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.  1.0  wiil  involve  enormous  time  and  labour-

 to  collect  similar  information  in  respect  of  other  companies  in  which  the  mer  nbers  of  her

 family  may  hold  only  some  shares.

 Shareholders  of  M/s.  Oriental  Timber  Trading  Corporation

 4192.  Shri  Onkar  Singh
 Shri  J.  B.  Singh

 Will  the  Minister  of  Finance  be  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  6702  on  the  8th  April,  1968  and  state  :

 (a)  the  names  of  other  firms  and  companies  in  which  Shri  Bhagwati  Prasad

 Jhunjhunwala, a  shareholder  of  Messrs  Oricnial  Timber  Trading  Corporation,  is  holding
 shares  ;
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 (b)  the  amount  of  Income-tax  assessed  on  these  firms  and  companies  by  Governo-

 ment  during  1967-68  ;  and

 (c)  the  amount  of  Income-tax  paid  to  Government  by  those  firms  and  companies
 during  the  financial  year  1967-68  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  The

 information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 respect  of  companies  ia  which  Shri (b)  and  (c)  The  necessary  information  in

 Bhagwati  Prasad  Jhunjhunwala  or  members  of  his  fam‘ly  hold  controlling  interest  is

 being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.  It  will  invo!ve  enormous  time

 and  labour  to  collect  si.nifar  information  in  respect  of  other  companies  in  which  the  mem-

 ber  of  his  family  may  hold  only  some  shares.

 Shareholder  of  M/s.  Oriental  Timber  Trading  Corporation  Ltd.

 4193.  Shri  Onkar  Singh  :
 Shri  Singh  :

 Wiil  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarr21i

 Question  No.  6702  dated  the  8th  April,  1968  and  state  :

 (a)  the  amount  of  Income-tax  paid  by  Shri  Champalal  Jhunjhunuwala,  a  share-

 holder  of  Messrs  Oriental  Timber  Trading  Corpyration,  during  the  last  five  years ;

 fir (b)  whether  it  is  a  fact  that  he  is  also
 holding

 shares  in  other  ms  and  compa-
 nies  ;  and

 (c)  if  so,  the  names  of  those  firms  and  companies  in  which  he  is  holding  shares

 aod  the  amount  of  Income-tax  assessed  on  them  by  Government  for  the  financial  year
 1967-68  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)
 Rs,  40,002,

 (b)  &  (c)  The  necessary  information  in  respect  of  companies  in  which  Champalal

 Jhunjhunwala  or  members  of  his  family  hold  controlling  interest  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House,  It  will  involve  enormous  time  and  labour  to  coll-

 ect  similar  information  in  respect  of  other  companies  in  which  the  members  of  his  family,
 may  hold  only  some  shares.

 समतों  सूची  में  स्वास्थ्य  को  शामिल  करना

 4194,  थी  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय

 विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  को  संविधान  की  समवर्ती  सुची  में  शामिल  करने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 or Aan
 यदि  तो  क्या  ;  a  र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ब०  स०

 :  से  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  ने  1963  में  हुई  अपनी  बैठक  में

 एक  प्रस्ताव  पारित  किया  जिसमें  भारत  सरकार  को  सुभाव  दिया  गया  था  कि  स्वास्थ्य  को

 समवर्ती  सूची  में  रखने  के  लिए  संवैधानिक  व्यवस्था  में  संशोधन  किया  जाये  ।  इस  विषय  पर

 भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  और  संघ-क्षेत्रों  से  परामर्दा  कर  रही  है  ।

 माता  टिला  बांध  का  पुरा  होना

 4195,  श्री  स०  मो ०  बनीं  :  क्या  fang  कौर  faa  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 (®)  ब्या  माता  टिला  बांध  अन्तिम  रुप  से  पुरा  हो  गया  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  वहां  बिजली  घर  भी  स्थापित  हो  गया  है  ;  और

 ल्म वयाा  ? यदि  तो  विलम्ब  के  क्य  PIS  हु

 सिचाई  att  faa  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (att  सिद्ध  ओवर
 श ्  और

 हां  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लिए  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण

 4196.  श्री  चेंग लरा या  नायडू

 at  नि०  To  भास्कर

 at  ag  चेजियान

 क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  बिकास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  क्या  सरकार  का  विचार  परिवार  नियोजन  कार्य कम  के  लिये  अपेक्षित  मेडिकल

 मेडिकल  तथा  अन्य  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  46  राजकोय  परिवार  नियोजन

 प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  केन्द्र  में  कितने  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  भाइयों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  भी  एक  योजना

 बनाई है  ;

 यदि  तो  कया  राज्य  सरकारों  की  राय  जानने  के  लिए  इस  योजना  को

 चालित  किया  गया  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परिवार  नियोजन  शौर  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रीपति
 जी चन्द्र  :  न्गा  हां  ।
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 एक  करोड़  लोगों  के  लिए  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ।

 जी  at  |

 जी  हां  ।  इसे  राज्य  सरकारों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  भेज  दिया  गया  है  ।

 (=)  योजना में  1967-68,  1968-69  और  1969-70  के  दौरान  75,000

 दाइयों  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  है  ।  योजना  के  भन्तगंत  प्रत्येक  दाई  को  एक  रुपया  प्रति

 दिन  के  हिसाब  से  वजीफा  दिया  जाता  है  ;  सम्पूर्णा  पाठ्यक्रम  में  प्रत्येक  प्रशिक्षणार्थी  को  30

 रुपये  से  अधिक  नहीं  दिया  जाता  है  ।  प्रशिक्षण  कोस  छह  महीनों  का  होता  है  और

 डार्थी  को  सप्ताह  में  एक  दिन  ही  प्रशिक्षण  केन्द्र  आना  होता  है  ।  प्रशिक्षण  के  समापन  के

 बाद  प्रत्येक  दाई  को  एक  fear  जाता  है  जिसकी  लागत  50  रुपये  होती है  ।  प्रत्येक

 प्रशिक्षण  केन्द्र  को  500  रुपये  के  मुल्य  का  प्रशिक्षण  सामान  दिया  जाता  है  ।  इस  योजना  का

 पुरा  खर्चा  भारत  सरकार  उठाती  है  ;  इसमें  दाई  की  और  प्रशिक्षण  सामान

 प्रदान  करती  है  ।

 दिल्‍ली  में  पकड़ी  गई  तस्करी  की  चस्तुश्नों  का  व्यापार

 4197,  श्री  चेंग लरा या  नायडू  :

 श्री  नि०  भास्कर  :

 श्री
 श्र  बुचेजियान

 क्या  वित्त  मन्त्री यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  2  1968  को  दिल्‍ली  में  अनेक  छापों में  चोरी

 छिपे  लायी  गई  घड़ियों  तथा  साड़ियां  तथा  उनकी  बाक़ी  से  प्राप्त  45000  द०  जप्त  किये

 गये थे  ;

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 कितने  मामलों  में  लोगों  को  दण्ड  दिया  गया  है  और  कितने  मामलों  में  अब  तक

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  तथा

 दिल्‍ली  में  25  1968  को  तस्कर-आयात  की  गई  कोई  कलाई  घड़ियां  तथा  साड़ियां

 नहीं  पकड़ी  गई  |  किन्तु  24  1968  को  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  कनाट  नई

 दिल्‍ली  में  स्थित  एक  दुकान  पर  छापा  मारा  और  लगभग  20,000  रुपये  मूल्य  विदेशों में
 बनी  443  कलाई  घड़ियां  पकड़ी  ।

 25  1968  को  सदर  बाजार  तथा  चांदनी  दिल्‍ली  में  तीन  छापे  मारे

 जिससे  कुल  मिलाकर  लगभग  5700.00  रुपये  मुल्य  के  फाउ  टेन  सिगरेट  ठप्पे

 के  पत्र  )  तथा  बाल  दवाइ ट  पेन्सिलों  के  a  च्  Le  |  wis  q  रामद  किये  गये  |

 सभी  मामलों  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।
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 विदेशों  के  लिये  गर  परियोजना  सहायत

 4195,  श्री  मंगलाधुमा  डोम  :  कया  fat  मन्त्री  22  1968  के  ऑ्रतारांकित

 प्रशन  संख्या  142  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a5  1968-69  के  लिए  अब  तक  विदेशों  ने  किन-किन  मदों  )  के  लिए

 गर-परियोजना  सहायता  दी  है  ;

 व्या  कुछ  परियोजनाओं  के  लिये  दी  गई  सहायता  को  अब  कार्यों

 पर  खच  किया  जा  रहा है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (4)  कया  पी०  एल०  480  निधि  सहायता  प्राप्त  सूचना  में  से  बची  हुई  राशि  को  भी

 गर-परियोजना  सहायता  में  शामिल  किया  गया  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  ae  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  भारत  सहयता

 संघ  के  सदस्यों  ने  1968-69  के  लिए  कुल  2973.3  लाख  डालर  की  जो  सहायता  देने  का

 वचन  दिया  है  उसमें  से  1012.3  लाख  डालर  की  रकम  ऋण  शोधन  सम्बन्धी  सहायता  के  रुप

 में  होगी  ।  दोष  1961.0  लाख  डालर  की  रकम  में  से  740  लाख  डालर  के  लिए  ऋणी-करारों

 पर  हस्ताक्षर  किये  जा  चुके  हैं  ।  ने  जिनके  लिए  यह  दी  जायेगी  देने  का  विचार

 उनका  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 1759/68]

 नहीं  ।

 यह  सवाल  ही  नहीं  होता  ।

 नहीं  ।

 केरल  ग्रामीण  श्रीवास  योजना

 4199.  श्री  संगलाधुमाडोम  :  क्या  निर्माण  श्रीवास  तथा  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 ग्रामीण  आवास  योजनाओं  के  लिए  केरल  सरकार  को  अब  तके  कितनी  राशि

 दी  गई

 (=)  राज्य  सरकार  द्वारा  अब  तक  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ;  और

 इस  राशि  से  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  के  लिए  ग्रामों  में  कितने  मकान  बनायें

 जायेंगे  ?

 stare  तथा  aia  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (ef  इकबाल  fag)  :  और

 ग्रामीण  आवास  परियोजना  स्कीम  के  आरम्भ  से  ही  (1957  1967-68  तक

 नि नियत  ग केरल  को  105.24  लाख  रुपये  की  राशि  '  ant  को  “41  थी  ॥  राज्य  सरकार  के  द्वारा  रिपोर्ट

 1334



 28  1890  लिखित  उत्तर
 eS ee

 किये  गये  खर्चे  के  आधार  पर  37.24  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  उन्हें  दी

 गयी थी  ।

 (7)  30  1965  को  समाप्त  हुई  तिमाही में  बाद  की  प्रगति  रिपोर्ट

 राज्य  सरकार  ने  नहीं  दी  है  )  ग्रामीण  आवास  परियोजना  स्कीम  के  भन्तगंत  केरल  में  कुल

 1,667  मकान  बनाए  गये  हैं  ।  यह  ग्रामीण  क्षेत्र  मेंबर  जाति  भेद  के  सामान्य  जनता  को

 लाभ  देने  के  लिए  एक  सामाजिक  आवासीय  योजना  है  तथा  प्रनुसुचित  जातियों  के  लोगों  को

 मिले  लाभ  के  सम्बन्ध  में  संख्या  के  अलग  से  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 केरल  के  दिल्‍ली  में  रहने  वाले  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  बच्चों  के  लिये  शिक्षा  को  सुविधायें

 4201,  श्री  संगलाधुमाडोम  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  उत्तर  भारत  के  शहरों  में  रहने  वाले  केरल

 के  अनुसूचित  जातियों  के  बच्चों  को  इस  तक  पर  शिक्षा  की  सुविधाएं  नहीं  दी  जाती  कि

 इन  बच्चों  के  नाप  उनकी  राज्य  सुची  में  दर्ज  नहीं  है  ;  और

 यदि  तो  इन  सुविधाओं  से  उन्हें  वंचित  न  होने  देने  तथा  केरल  की  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  बच्चों  के  लिये  शिक्षा  की  पर्याप्त  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मन्त्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप  मन्त्री

 सुथ्यालराव  )
 :  भारत  के  संविधान  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  की  सूचियां  राज्यवार

 निश्चित  की  गई  है  ;  अखिल  भारतीय  आधार  पर  तो  भी  भिक्षावृत्ति  के  ora  अभ्याधियों

 पर  उनके  मातृ राज्य  से  छात्रवृत्तियां  प्राप्त  करने  पर  कोई  पाबन्दी  नही  चाहे  वे  किसी  दुसरे

 राज्य  या  संघ  शासित  क्षेत्र  में  अध्ययन  कर  रहे  हों  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जोवन  बीमा  निगम  के  प्रथम  stall  के  अधिकारी

 4202.  श्री  हरदयाल  देवगुणण  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  द्वारा  उनके

 मंहगाई  मत्त  तथा  मकान  के  किराये  के  पुनरीक्षण  तथा  उनकी  सेवा  की  शर्तों  में

 सुधार
 के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (at?  सोराबजी  :  तथा  भारत

 के  जीवन  बीमा  निगम  के  श्रेणी  1  के  अधिकारियों  की  संस्थाओं  के  संघ  और  जीवन  बीमा  निगम

 के  बीच  मांगपत्र  के  बारे  में  बातचीत  चल  रही
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 जापानी  सहायता  से  ख़म्भात  को  खाडी  में  तट  दूर  ड्रिलिंग

 4203.  शी  दी०  ०  शर्मा  श्री  श्रम्बुचेजियन  :

 श्री  चेंग लरा या  नायडू  :  श्री  यशपाल  सिह

 ait  बेरी  वां कर  फार्मा  :  थ्री  बोर  भद्र  सिह

 श्री  नि०  भास्कर  .  श्री  fao  ato  शास्त्रो  :

 कया  पैट्रोलियम  शौर  रात  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खम्बात  की  खाड़ी  में  तथ  से  दूर  के  क्षेत्र  की  खोज  भारत  को  सहायता

 की  पेशकश  के  बारे  में  भारत  सरकार  से  बात-चीत  के  लिए  1968  के  अन्त  में  जापान

 की  फर्म  मितसुविशी  के  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  भारत  की  यात्रा  की  थी  ;

 (a)  यदि  तो  उनकी  यात्रा  का  क्या  परिणाम  रहा  है  ;  और

 (7)  इस  समय  यह  मामला  किस  स्थिति  पर  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रघु रामे या

 जी  नही ं।

 और  wat  नहीं  उठता  |

 नारायणगढ़  में  बांध  का  निर्माण

 4204,  थी  दो०  च०  शर्मा  :

 श्री  चेरणी  शर्मा  :

 क्या  सिचाई  att  fara  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  सरकार  का  विचार  सिचाई  के  लिए  तथा  बाढ़  से  बचाव  के  लिए

 नारायणगढ़  में  एक  बांध  बनाने  का  है  ।

 क्या  इस  कार्य  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  है  ;  और

 (77)  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निराले  किया  गया  है  ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  उप  मन्त्री  सिद्धेश्वर र
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 फरटोलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  में  इलवट्रोलिटिक  स  यन्त्र

 4205.  थ्री  पी०  विश्वम्भर  :  क्या  पैट्रोलियम  site  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 फरटीलाइजर  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  में  इलैक्ट्रोलिटिक  संयंत्र  कब

 स्थापित किया  गया  था  ;
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 अब  तक  इस  संयंत्र  के  कितने  एकक  बेचे  जा  चुके  हैं

 कितने  अन्य  एकक  बेचने  का  प्रस्ताव  है  ;

 (7)  संयन्त्र  कयों  स्थापित  किया  गया  था  ;  और

 (=)  संयंत्र  के  एकक  क्यों  बेने  जा  रहे  हैं  ?

 पैट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :

 1960  में

 है
 5  एकक

 f
 (a  }

 (7)  इस  समय  कोई  नहीं  ।

 (=)  धरमो  निया  उत्पादन  का  बिस्तार  और  स  यन्त्र  का  तवी करणा  |

 (=)  उस  समय  बिजली  की  कमी  के  कारण  और  क्योंकि  नैफ्था  गहरीकरण  प्रक्रिया

 की  तुलना  में  इलंक्ट्रोलिटिक  हाइड्रोजन  का  उत्पादन  ज्यादा  खर्चीला  है  |

 आयकर  अपीलों  का  अधिका  रियों  द्वारा  निपटाया  जाना

 4206.  थ्रो  नरेन्द्र  कुमार  साल्व  :  कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्यक्ष  करों  सम्बन्धी  केन्द्रीय  बोर्ड  ने  आयकर  के  अपीलीय  सहायक

 दिनों  को  तबादला  किये  जाने  पर  अपने  पदों  का  भार  देने  से पुवਂ  सुनी  गई  अपीलों  को  निपटाने

 के  निदेश  दिये  हैं  ;

 क्या  बोर्डे  अपीलीय  सहायक  कमिश्नरों  को  ऐसे  मामलों  के  बारे  में  मी  सलाह

 देता  है  जिन  में  बोल  किसी  उच्च  न्यायालय  द्वारा  कानून  निवेदन  को  स्वीकार  नहीं  करता  और

 सर्वोच्च  न्यायालय  में  अपील  करना  ठीक  समझता  है  ;  और

 क्या  बोर्डे  ने  अपीलीय  सहायक  कमिश्नरों  को  यह  परामर्दा  भी  दिया  है  कि  वे

 प्रत्यक्ष  करों  सम्बन्धी  केन्द्रीय  बोर्ड  के  परिपत्रों  पर  ही  ब  करें  और  उच्च  न्यायालयों  द्वारा

 कानूनों  के  निर्बंधन  की  ओर  ध्यान  न  दें  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  सोनार जी  हां  ।-

 हां  ।  परिपत्र  उन्हें  केवल  सुचना  के  लिये  भेजे  जाते  हैं  ।

 (7)  नहीं  ।

 आयकर  का  ga:  निर्धारण

 4207.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे
 :  बया  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1967  को  समाप्त  होने  वाले  सात  वित्तीय  वर्षों  में  ऐसे  मामलों  की

 सख्या  कितनी  है  जिनमें  आयकर  अधिनियम  1922  की  धारा  34  अथवा  आयकर  अधिनियम

 1961  की  घारा  147  के  अंतगर्त  की  गई  आयकर  के  पुनर्निर्धारण  की  कार्यवाही  को  आयकर
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 अपीलीय  न्यायाधिकरण  उच्च  न्यायालयों  अथवा  उच्चतम  न्यायालय  ने  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त

 इस  आधार
 पर  मंसूख  अथवा  कर  दिया  था  कि  आयकर  दाता  ya  कर  निर्धारण  के  समय

 पूर्णा  तथ्यों को  सच्चे  रूप  में  बताने  में  असफल  नहीं  रहे  थे  ;

 उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिन्होंने  उपरोक्त  भाग

 में  उल्लिखित  मामलों  को  कर  दाताओं  की  कोई  गलती  न  होते  हुए  पुनर्निर्धारण  के

 लिये  कार्यवाही  की  थी  ;  कौर

 (77)  यह  जानने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  उपरोक्त  भाग  में

 खित  मामलों  के  मूल  निर्धारण  करने  वाले  अधिकारियों  की  लापरवाही  के  कारण  तो  कम

 नायकर  निर्धारित  नहीं  किया  गया  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  मन्त्री  मोरारजी  :  से

 करण  की  न्याय पीठें  देश  के  विभिन्न  भागों  में  स्थित  हैं  ।  उनके  द्वारा  दिये  गये  आदेशों  की

 बहुत  विशाल  संख्या  को  देखते  हुए  है  कि  सूचना  इकट्ठी  करने  के  लिए  बहुत  अधिक  समय

 तथा  श्रम  चाहियेगा  ।  इससे  प्राप्त  निहित  प्रयास  के  अनुरुप  नहीं  होंगे  ।

 धारा  34/147  के  अधीन  जारी  किये  गये  जिन  आदेशों  को  उच्च-न्यायालयों  और

 सर्वोच्च  न्यायालय  रह  कर  दिया  aaa  हटा  गया  उनके  बारे  में  मांगी  गयी

 सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  इसे  इकट्ठा  जायेगा  और  सदन  की
 मेज

 पर  रख

 दिया  जायेगा  |

 नायकर  की  पोल

 4208.  नरेन्द्र  HAT दि  ae  |  a>  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 रक

 प्रत्यक्ष  करों  और  सम्बन्धी  विभिनन  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  वित्तीय

 वर्ष  1960-61  से  1966-67  तक  ऐसी  कितनी  अपीलें  दायर  की  गई  जो  (1)  आयकर  के

 अपीलीय  सहायक  agra  और  (2)  आयकर  न्यायाधिकरण  के  समने  अभी  तक  अनिर्णीत

 पड़ी  हैं  ;

 (a)  प्रत्यक्ष  करों  कौर  सम्बन्धी  विभिन्‍न  अधिनियमों  के  अंतगर्त  वित्तीय

 वर्ष  1960-61  से  ga  ऐसी  कितनी  अपीलें  दायर  की  गई  जो  (1)  आयकर  के  अपीलीय

 यक  आयुक्त  और  (2)  आयकर  न्यायाधिकरण  के  सामने  अभी  तक  अनिर्णीत  पड़ी  हैं  ;

 (7)  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  अपीलें  जो  आयकर  के  अपीलीय  सहायक

 आयुक्त  तथा  आयकर  न्यायाधिकरण  के  सामने  अनिर्णित  किस-कीमत  कर  निर्धारण  वर्ष  से

 सम्बन्धित  हैं  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  से  सुचना

 जार  ही  है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  । तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  वह  इकट्ठी  को
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 QOut-of-turn  allotment  of  Government  Quarters

 4209.  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :  Will  the  Miaister  of  Works,  Housing  and  Supply  be

 leased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  quarters  are  again  being  allotted  to  Central  Government
 employees  on  out-of-turn  basis  by  superseding  all  general  rules  in  this  regard;

 (10)  if  so,  the  rules  relating  to  ‘out-of-turn’  allotment;  and

 (c)  whether  Government  will  ensure  that  the  rights  of  those  employees  are  safe-

 guarded  who  might  have  got  the  quarters  in  the  uorma!  course,  had  these  quarters  not
 been  allotted  on  out  of-turn  basis  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (  Shri  Iqbal
 Singh  (a)and(b)  Allotments  on  out  of  turn  basis  are  sanctioned  ‘made  in  accordance
 with  the  provisions  contained  in  the  Allotment  Rules  i.e.,  S.R.  317-B-9  and  5.९.  317-B-25
 of  the  Allotment  of  Goverament  Residences  (General  Pool)  Rules,  1963.  a

 (c)  All  out  of  turn  allotmeuts  are  under  the  provisions  of  the  Rules.  Other  officers

 are  allotted  houses  in  the  order  of  their  seniority  on  the  waiting  list.

 Preventive  inspectors  in  Narcotics  Department

 4210.  Shri  Ram  Avtar  Sharma;  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (2)  whether  it  is  a  fact  that  the  Senior  Grade,  as  mentioned  in  the  Central  Civil

 Services  (Revised  Pay)  Rules,  1960,  has  not  been  given  to  the  Preventive  Inspectors  in  the
 Narcotics  Department,  while  such  grade  has  been  given  to  Inspectors  working  in  the

 Central  Excise  Collectorate:  and

 (b)  ifso,  the  reasons  for  such  discrimination  and  when  senior  grade  is  proposed to
 be  given  to  the  Inspectors  of  the  Narcotics  Department  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (  Shri  Morarji  Desai  *  :  (a)and(b)
 There  was  no  post  of  Senior  grade  Preventive  Inspector  in  the  Narcotics  Department  on

 the  date  of  promulgation  of  the  Central  Civil  Services  (Revised  Pay)  Rules,  1960  whereas
 There  was, there  was  asenior  grade  of  [nspectors  in  the  Central  Excise  Department,

 therefore,  no  question  of  giving  asenior  grade  for  Preventive  Inspectors  in  the  Narcotics

 Department  as  a  matter  of  course.

 The  question  of  introducing  a  senior  grade  for  Preventive  Inspectors  in  the  Narcotics

 Department  was  gone  into  recently  by  the  (१0१४६11117112101.,  No  upgradation  can,  however,
 be  considered  at  present,  because  of  the  ban  on  upward  revision  of  pay  scales  of  posts  and

 upgradation
 of  posts  which  is  presently  operative  upto  30th  June,  1969,

 Objections  for  awarding  Contracts

 4211.  Shri  Ram  Avtar  Sharma:  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply
 . be  pleased  ‘o  state  .

 (a)  whether  Government  have  received  any  protest  note  from  the  producers  in
 which  an  objection  has  been  raised  against  the  system  of  awarding  contracts  after  discus-
 sing  the  matter  with  the  contractors  personal  y*  and नन के  aul

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (  Sardar  Iqbal

 Singh  )  ;  (8)  A  few  representations  have  been  received  against  the  procedure
 followed  by  the  Central  Purchase  Organisation  in  awarcing  contracts  by  negotiations  after
 the  opening  of  tenders  The  policy  of  the  Government,  as  reiterated  at  the  Central  Pur-

 chase  Advisory  Council's  Meeting  held  on  2  th  July,  1968,  is  10  resort  to  post-tender  nego-
 tiations  only  in  exceptional  cases,  especially  when  the  prices  quoted  are  unduly  high  and/
 or  the  contractors  form  themselves  into  aring,  thus  precluding  the  Government  from

 making  purchases  at  competitive  rates.

 Offer  of  Free  Trip  to  Moscow  by  a  Film  Producer

 4212.  Shri  Shardanand  :  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :
 Shri  Bharat  Siagh  Chauhan  :  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :

 e Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  producer  of  the  film  ‘“‘Bom'ai  Raat  Kee  Banhon

 Men है  185  made  a  declaration  that  arranger ent  would  be  made  for  free  journey  to  Moscow

 and  return  for  two  persons,  a  young  man  aod  a  young  woman,  who  will  write  the  best

 criticism  0  :the  said  film;  and

 (b)  if  so,  by  whom  the  foreign  exchange  expenditure  on  this  journey  would  be

 borne  and  the  full  details  regarding  this  journey  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  and  (b)
 is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 तेल  शोधन  क्षमता

 4213.  श्री  सीताराम  कैसरो  :  am  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  की  कुल  तेल  शौधक  क्षमता  से  अधिक

 फालत  तेल  को यदि  तो  साफ  किये  गये  4  बेचने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कौ

 गई  और

 क्या  उसके  नियति  के  लिये  भी  कोई  योजना  बनाई  गई  है  और  यदि  तो

 उसका  ब्यौरा
 क्या

 हाँ  । पेट्रोलियम  शरीर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 अप्रत्याशित  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिये  कुछ  भ्र ति रिक्त  क्षमता  का  होना  वांछनीय  है  ।

 लेकिन  देश  में  उत्पादित  तमाम  कच्चे  तेल  के  इस्तेमाल  से  यथा  केवल  उन्हीं

 मात्राओं  का  आयात  किया  जाता  जो  मुख्य  उत्पादों  की  विंमान  जरूरतों  को  पुरा  करने  के

 लिये  अपेक्षित  हों  ।

 और  देश  वी  आवश्यकताओं  से  फालतू  उत्पादों  का  सम्बन्धित

 तेल  कम्पनियां  करती  हैं  ।  कुछ  उत्पादों  में  बेशी  कच्चे  तेल  के  अधिक  परिष्करण  से  नहीं  बल्कि

 साफ  किये  गये  तेल  की  विशेषताओं  कौर  अलग  अलग  उत्पादों  को  मां  में  कुछ  संतुलनों  के
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 कारण  होता  है  ।
 मासिक  योजना  बैठकों  में  मांग  तौर  उत्पादन  में  संतुलनों  को  ज्यादा  से

 ज्यादा  कम  करने  की  कोविद  की  जाती  है  ।

 उर्वरक  कारखानों  के  स्थापना  के  कारण  प्रादेशिक  श्रसतुलन

 4214  at  तोताराम  केसरी  क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 ——
 क्या  यह  सच  है  कि  ada  उर्वरक  कारखाने  जहां  जट  स्थापित  किये  गये

 उसके  कार  प्रादेशिक  असंतुलन  पदा  हो  गया  है

 यदि  हां  तो  उस  असंतुलन  को  दूर  करने
 के

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 और

 लि  Foaerff> क्या  बिहार  में  कोयले  पर  86:82  4  त  एक  कारखाना  स्थापित  किया  जायेगा

 कौर  याद apf
 at,  तो  कहां

 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी  नही ं1

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 धारित  संयंत्र  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव इस  समय  बिहार  में  कोयला

 नहीं है  ।

 नाइट्रोजन  गस  की  श्रावदयकता  का  अनुमान

 4215  श्री  तोताराम  केसरी

 श्री  सु०  Fo  कापड़िया

 कया  प्रदोलिस्रम  झोर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  यह  सच  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  नाइट्रोजन  की

 दयकता  जो  अनुमान  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  लगाया  गया  वह  उनके  मंत्रालय

 द्वारा  लगाने  से  भिन्न  है

 यदि  तो  वास्तविक  आवश्यकता  के  अनुमान  किन  आधारों  पर  लगाये  गये  हैं

 था  क्या  अनुमानों  के  विभिन्न  को  दूर  कर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  किन  अनुमानों  पर

 दोनों  मंत्रालय  सहमत  हो  गये

 (7)  क्या  गर-सरकारी  तेल  फर्मों  ने  भी  अनुमान  लगाये  हैं  और  यदि  तो  उनका

 ब्यौरा कया  है  ?

 और पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 यह
 जो  उबर कों  के  उत्पादन  से  सम्बन्धित  नाइट्रोजन  की  आवश्यकताओं  के  अलग

 vWaTorr
 अनुमान  नहीं  लगाता  और  खाद्य  और  कृषि  मना लय  तथा  थो योजना  ग्रा योग  द्वारा  निश्चित
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 ————— —  nO

 मानों  से  ant  दर्शित  होता है  ।  अतः  विभिन्न  को  दूर  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  उदाहरणों

 1970-71  की  आवश्यकता  का  अनुमान  2.4  मिलियन  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  है  ।

 (7)  सरकार  को  प्राइवेट  तेल  कम्पनियों  इटोजन  के  बारे  में  बनाये  किसी

 अनुमानों  i  पता  नहीं  है  ।

 हीदिया-बरौनी  पाइप  लाइन

 4216  थी  इन्द्रजीत  गुप्त  व्या  पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे  कि

 क्या  wa  यह  निष्कर्ष  निकाला  गया  है  कि  रानीगंज  के  कोयले  वाले  aa  से

 हल्दियान्बरौनी  पाइप  लाइन  को  दूसरी  ओर  मोड़ने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  यह

 कहा  जाता  है  कि  इससे  खनन  कार्य  में  बाधा  उत्पन्न  होगी

 यदि  तो  बया  खानों  के  मुख्य  निरीक्षक  जिसके  प्रतिवेदन  के  आधार  पर

 इस  सम्बन्ध  में  जवाब  मांगा पाइप  लाइन  को  दूसरी  ग्रोवर  मोड़ना  आवश्यक  सभा  गया  था

 गया  छ्

 (7)  क्या  इस  बीच  खान  कम्पनी  को  कोई  मुआवजा  दे  दिया  गया  ओर

 क्या  तत्सम्बन्धी  सतकंता  आयोग  का  प्रतिवेदन  समा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  शोर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 जी  नही ं।

 एक  विशेषज्ञ  समिति  अध्ययन  कर  रही  है  और  उक्त  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  मामले

 का  पुनरीक्षण  किया  जायेगा  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नही ं।

 रिपोर्ट  के  प्राप्त  और  जांच  के  बाद  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 सिक्किम  का  स्टेट  बंक

 4217  थी  इन्द्रजीत  गुप्त  व्या  वित्त  मंत्री  22  1968  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  62  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  और  सिक्किम  के  बीच  वाणिज्यिक  और  व्यापारिक  सम्बन्धों  का

 त  के  स्टेट  बंक  द्वारा  पिसी  भी  तरीके  से  वित्त  पोखरण  किया  जाता  2;  और

 यदि  तो  क्या  कारा  है  कि  एक  प्राइवेट  भारतीय  बेक  को  इस  प्रकार  की

 सुविधायें  दी  गई  हैं  कि  वह  सिक्किम  के  स्टेट  बेक  के  प्रबन्ध  पर  faa  रखे  तथा  उसमें

 हितबद्ध  हो ?

 उप-प्रधान  मंत्री  शरर  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  (¥)  गंगटोक

 स्थित  भारतीय  राज्य  बैंक  वाणिज्यिक  बेकिंग  के  सामान्य  कार्य  करता  है  भर  साधारण  तरीके

 से  व्यापार  और  वाणिज्य  में  सहायता  करता  है  |
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 28  1890  (a1%)  लिखित  उत्तर

 भारत-सिक्किम  1950  के  सिक्किम  को  अपने  आन्तरिक  मामलों

 में  स्वायत्तता  प्राप्त  इसलिए  सिक्किम  सरकार  सिक्किम  राज्य  बैक  से  सहयोग  करने  के  लिए

 अपनी  पसन्द  के  किसी  भी  भारतीय  बैंक  को  सुविधाए  देने  के  लिए  स्वतंत्र  है  ।

 कलकत्ता  इलेविट्रंक  सप्लाई  कारपोरेशन  की  महतो  की  नीति

 4218.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  सिचाई  ale  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  कलकत्ता  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  कारपोरेशन

 लिमिटेड  भरती  की  जिस  नति  को  अपना  रहा  उससे  बेरोजगार  भारतीय  इ  जीनियरों  को

 काम  पर  नहीं  लगाया  जा

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  कारपोरेशन  में  योग्यता  प्राप्त

 इंजीनियरी  स्नातकों  को  साधारण  निरीक्षक  तथा  फोरमैन  की  कम  वेतन  बाली  नौकरियां  दी

 जाती  है  जबकि  वरिष्ठ  पदों  पर  नियुक्तियां  बिना  किसी  परीक्षा  अथवा  इंटव्यू  के  निजी

 वरीयता
 के  आघार  पर  की  जाती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  मामले  की  जांच  करेगी  ?

 सिचाई  alt  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  प्रोफेसर  सिद्ध  श्वर
 :  कल

 करता  इलेक्ट्रिकल  सप्लाई  कारपोरेशन  ने  सूचना  दी  है  कि  समय-समय  पर  उनके  यहां  होने  वाले

 रिक्त  स्थानों  में  केवल  भारतीय  इ  जीनियरों  को  ही  नियुक्त  करने  की  उनकी  नीति  है  |

 वरिष्ठ  पदों  पदोन्नति  द्वारा  भरा  जाता  है  ।  इस  प्रकार  से  पदोन्नत

 अधिकारी  या  तो  शैक्षिक  योग्यता  या  अनुभव  की  हट्टी  से  योग्य  होते  हैं  ।  परिवीक्षाधीन

 इ  जीनियरों  को  साक्षात्कार  के  बाद  सीधे  भरती  किया  जाता  है  ।  प्रशिक्षणार्थी  सहायकों  की

 नियुक्ति  के  लिए  समाचारपत्रों  में  विज्ञापन  देकर  समय-समय  पर  आवेदन-पत्र  भी  मांगे  जाते  हैं

 उम्मीदवारों  को  लिखित  परीक्षा  wt  चयन  समिति  द्वारा  साक्षात्कार  लेकर  चुना  जाता

 है  ।  इस  चयन  समिति  में  राज्य  सरकार  का  एक  प्रतिनिधि  होता है  ।  चू  कि  पदों  की  संख्या

 आवेदनों  की  संख्या  से  कम  इसलिए  कुछ  भहंताप्रात्त  इ  जीनियरी  स्नातकों  ने  फोरमैन  का  पद

 ले  लिया  उन्हें  अधिकारी  संवर्ग  में  कुछ  समय  बाद  पदोन्नति  मिलने  की  संभावना

 दिखाई  दी  ।

 राज्य  सरकार  ने  सुचना  दी  है  कि  कलकत्ता  इलेक्ट्रिकल  सप्लाई  कारपोरेशन  को

 नियुक्तियां  करने  की  दाक्ति  है  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  तथा  उद्योग  के  लिये  am

 श्री  न०  रा०  देवघर :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  किन-किन  देशों  से  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लिये  ऋण  प्राप्त  कर

 रही
 और

 ay  1968-69  में  प्रत्येक  देश  से  कितना-कितना  ऋण  मांगा  गया  है  ?
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 Written  Answers  Sravana  28,  1890  (Saka)

 उप-प्रधान  मंत्री  कौर  वित्त  मंत्रो
 मोरारजी  :  (1)  27  लाख

 डालर  का  एक  ऋण  करार  29  1968  को  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  सरकार  के  साथ

 किया  गया  ।  इस  रकम  का  उपयोग  परिवार-निंयोजन-कार्यक्रम  के  लिए  waar  6000  सै

 भारिक  मोटर  गाड़ियां  भारत  में  बनाने  पर  डालर  कें  रूप  में  होने  वाला  खर्च  पुरा  करने  के  लिए

 किया  जायगा  |

 (1)  जापान  से  मिलने  वाले  येन  ऋण  में  से  4  लाख  डालर  सें  कम  रंकम  इण्डो

 धर्म  निरोधक  के  आयात  के  लिए  रखी  गयी  है  ।

 परिवार-नियोजन  के  लिए  विदेशों  से  ऋण-सहायता  प्राप्त  करने  का  कई

 क्रम  नहीं  है  ।  परिवार-नियाज  न-कार्यक्रम  की  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  आवश्यकता  विदेशों  से न

 मिलने  वाले  ऋणों  और  अनुदानों  सहित  हमारे  विदेशी  मुद्रा  साधनों  से  सामान्य  atta  से  पूरी

 की  जायेंगी  ।

 विदेशी  सरकारों  फें  साथ  करार

 4220  श्री  न०  रा०  देवेघरे  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बैया  यह  सच  है  कि  विदेशी  सरकारों  के  साथ  किये  गये  करारों  की  संसद  सदस्यों

 के  लियेਂ  गोपनीय  सभा  जाता  है

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  12  1968  को  एक  संसद  संदर्भ  नें

 उप  सचित्र  से  स्वीडन  की  सरकार  कें  साथ  हुए  की  एक  प्रति  सप्लाई  करने  के  लिये

 लिखित  रूप  में  अनुरोध  किया  था  जिसे  पूरा  नहीं  किया  गया  हैं

 बया  संसद-सदस्यों  के  अनुरोध  पर  ऐसी  प्रतियां  उन्हें  उपलब्ध  की  गई  और

 ऐसे  मामलों  में  जिनमें  संसद-सदस्यों  के  अनुरोध  पेर  उन्हें  ऐसी  प्रतियां  उपलब्ध

 महीं  की  गई  इन  प्रतियों  के  उपलब्ध  न  किये  जोने  के  att  कारण  थे  ?

 परिवार  नियोजन  कौर  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रीपति

 चन्द्र  जी  नही ं।

 समझौते  की  वांच्छित  प्रतिलिपि  सम्बन्धित  संसद-सदस्य  को  उनके  12  जुलाई  के

 पत्र  के  जवाब  में  24  1968  को  भेज  दीं  गई  थी  ।

 जी  a

 (4)  प्रत  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  में
 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्ट्री  वारा  बनाये  गये  मकान

 4221  श्री  बलराज  सघोष  बया  श्राद्याप्त  त  ग  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृष्ण  करेंगे  कि

 |  344.0



 19  1968
 लिखित  उत्तर

 कपा  यह  सच  है  कि  संगम  पाक Se mH  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  जो  कि

 स्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  में  बनाये  गये  पूर्व  निर्मित  सीमेंट  ब्लाकों  से  बनाये  गये  4

 1967  को  गिर  गये  थे  जिसके  कारण  तीन  लाख  रुपये  की  क्षति  हुई  थी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सीमेंट  में  ये  ब्लाक  उस  खराब  सीमेंट  से  बनाये  गये  थे

 जो  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  के  स्टोर  कीपर  की  असावधानी  के  कारण  भीग  गया

 कया  यह  भी  सच  है  कि  इस  कारखाने  के  जूनियर  केमिस्ट  तथा  भट्टा  आपरेटर

 ने  इस  मामले  के  बारे  में  सुचित  कर  दिया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  केन्द्रीय  लॉक  निर्माण

 विभाग  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  के  सामने  साक्ष्य  देने  के  कारण  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी

 प्रबन्धक  इन  तमंचा  रियों  को  तंगे  कर  रहें  और

 यदि  तो  वास्तव  में  दोषी  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  तथा  इन  कर्मचारियों  को

 सताये  जाने  से  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 /

 संगम श्रीवास  तथा  पति  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल

 पार्क  में  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्ट्री  के  द्वारा  निर्माणाधीन  32  क्वार्टरों  के  एक  तलाक  को  ढांचा

 3  और  4  अक्तूबर  1967  कीं  रात  कें  दौरान  गिर  गया  फलस्वरूप  कुछ

 संघटक  dat  डेरिक  जो  कि  खड़ा  करने  कें  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  में  लाए  गये  को  नुकसान

 wea  ।  भ्र नुमा नित  नुकसान  केवल  31,500  रुपये  है  ।

 कौर
 हाउसिंग  HIzy  के  एक  जूनियर  कमी  ने  टेक्नीकल  कमेटी  के

 सामने  यह  बयान  दिया  था  कि  निर्माण  कार्य  में  जो  कांक्रीट  उपयोग  में  लाया  गया  वह  बहुत

 ही
 घटिया  किस्म  को  था  ।  लेकिन  टेक्नीकल  कमेटी  ने  स्तम्भों  के  असफल  प्रतिरूप

 पैटन
 माफ  को  तथा  इन्डियन  इन्स्टींस्य,ट  आफ  दिल्‍ली  की  fen  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  ्य  परिणाम  निकाला  कि  sit  कांक्रीट  निर्माण  में  उपयोग  किया  wat

 था  ag  भपेक्षित  प्रकार  की  था  ॥

 जी  नहीं  ।

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 नई  दिल्‍ली के के  सेक्टर 12  में  ईसाई  धमंप्रचारक  को

 स्कूल  के  लिए  प्लाट  का  दिया  जाना

 4722  oft  बलराज  wars  vat  आवास  तथा  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रामा कृष्णपुर मं  नई  ली  के  सेक्टर  12  में  स्कूल  के  लिए

 आरक्षित  प्लाट  पब्लिक  स्कूल  खोलने  के  लिए  ईसाई  धर्म  प्रचारक  संगठन  को  दिया  गया  है

 कया  यह  सच  है  कि  उस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  ने  ईसाई  aa

 प्रचारकों  द्वारा  पब्लिक  स्कूल  खोलने  की  विरोध  किया  तथा  बह  चाहते  हैं  कि  वहां  पर  एक

 गवर्नमेंट  हायर  सेकेन्डरी  स्कूल  सोला  और
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 ा

 यदि  तो  धर्मे  प्रचारक  संगठन  को  पब्लिक  स्कूल  बनाने  के  लिए  भूमि  क्यों  दी

 गई
 है

 श्रीवास  तथा  पूरी  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल  :
 जी  at

 नई  दिल्‍ली  डाकखाने  के  निकट  सेट  कोलम्बिया  स्कूल  की  शाखा  के  रूप  में  एक  हाई  स्कूल  तथा

 एक  प्राइमरी  स्कूल  स्थापित  करने  के  लिए  किंग्स  दान  आफ  आइडिया  क्रिश्चियन  ब्रदसें  इन  इन्डिया

 को  स्कूलों  के  लिए  निर्घारित  दो  संस्पर्श  प्लाट  आवंटित  कर  दिये  गये  हैं  ।

 तथा  जी  हां  ।  इस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  कुछ  निवासियों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  है  तथा  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 रुस  से  खरीदी  गई  मशीनरी  भ्रांत  उपकरण  का  म

 4223.  थ्री  कामेश्वर  सिह  :

 थ्री  दामानी  :

 क्या  पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  रूस  से  तेल  तथा  प्राकृतिक  ta  नला art  गो  द्वारा  खरीदी  गई

 मशीनरी  तथा  उपकरणों  की  कीमत  चेकोस्लोवाकिया  तथा  रूमानिया  की  अपेक्षा  अधिक  और

 (=)  यदि  तो  रूमानिया  तथा  चेकोस्लोवाकिया  से  मशीनरी  न  खरीदने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 पैट्रोलियम  alt  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (#)

 रूमानिया  और  चेकोस्लोवाकिया  से  व्यसन  रंगों  तथा  अन्य  उपकरण  की  खरीद  केवल  तकनीकी

 विचारों  पर  की  जाती  है  ।  अभी  तक  इन  तीनों  देशों  से  उपकरण  की  एक  ही  किस्म

 की  aa  नहीं  खरीदी  गई  और  इसलिये  मूल्य  में  तुलना  करना  सम्भव  नहीं  है  |

 नहीं  उठता

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  भारी  मात्रा  में  माल  जमा  होना

 yar 4224.  श्री  कामेश्वर  क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  ढ  ह  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया  गया है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गस  आयोग  में  बहुत  सा  माल  जमा  हो  गया  और

 यदि  तो  कितने  मूल्य  का
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  oft  ही

 1966-67  में  26.74  करोड़  रुपये  के  मुल्य  का  माल  था  ।  1967-68  aq  के

 लेखों  का  एकत्रण  किया  जा  रहा  है  ।
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 बिहार  में  नदियों  के  जल  का  दूषित  होना

 4225.  श्री  बेरी दां कर  शर्मा  :

 थनी  एम ०  एस०  श्रोवराय  :

 थ्री  दी ०  चरण  शर्मा  :

 ea
 क्या  परिवार  नियोजन  एवं  तारों  विकास  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  दामोदर

 तथा  सुवणुंरेखा  नदियों  के  पानी  को  अनेक  कारखाने  तथा  मिलें  अपने  गन्दे  अपशिष्ठ  पदार्थ  उनमें

 बहा  कर  दूषित  कर  देते

 क्या  बिहार  लोक  स्वास्थ्य  संस्था  ने  सुझाव  दिए  हैं  कि  उपरोक्त  कारखानों  को

 इन  नदियों  के  तट  पर  मल  fea  सफाई  aaa  लगाने  लेकिन  उसका  कोई  फल  नहीं

 निकला  और

 (7)  यदि  तो  इन  नदियों  के  पानी  को  दूषित  न  होने  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 g4e8 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  at  शव  qo

 :  से  (7)  अवेक्षित  सुचना  बिहार  सरकार  से  मंगाई  गई  है  और  प्राप्त  होते  ही

 समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 Ayurvyed  Vishwabharati  Gram  Jyoti  Kendra,  Sardarshahar,  Rajasthan

 4226.  SbriP.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and

 Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  grant  givento  Ayurved  Vishwabharati  Gram  Jyoti  Kendra,

 Sardarshahar,  Rajasthan  and  the  date  of  the  said  grant  along  with  the  terms  and  condi-

 tions  thereof;

 (b)  whether  the  said  terms  and  conditions  were  futfilled  by  the  Vishwabharati;  and

 (c)  if  not,  the  action  taken  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  aod  Urban  Develop-
 ment  (Shri  B.S  Murthy  )  |  (a)  परि  2,00,C00/-  Non-Recurring  and  Rs,  20,000/-  Recur-

 ring  was  sanctioned  on  the  22nd  February,  1961  for  upgruding  the  Institution  and  develo-

 ping  it  into  a  teaching  and  research  institution.

 (b)  and(c)  The  Non-Recurring  grant  has  not  so  far  been  fully  utilised  while  the

 recurring  grant  was  fully  utilised  during  1960-61.  The  Institution  has  been  ordered  to

 refund  to  the  Government  the  un-utilised  balance  of  the  non-recurring  grant.

 ata  आयकर

 4227.  ait  शिवचन्द्र  का  :  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सामान्य  कृषि  आयकर  लगाने  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय

 कर  लिया
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 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  भारतीय  अर्थ  व्यवस्था  का  कोई  क्षेत्र  यदि  कोई  कृषि  आयकर  देता

 तो  कौनसा  क्षेत्र  देता  है  तथा  सामान्य  आयकर  की  तुलना  में  उसकी  दरें  कया  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  कौर  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  और  योजना

 आयोग  ने  राज्य-सरकारों  को  सुभाव  दिया  है  कि  वे  कृषि  सम्बन्धी  आय  पर  कर  लगाने  सहित

 सभी  सम्भव  उपायों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  अतिरिक्त  साधन  जुटाने  की  सम्भावना  का  पता

 लगाए  |  राज्य  सरकारें  इस  विषय  पर  अभी  विचार  कर  रही  है  ।

 जिन  राज्यों  में  कृषि  पर  श्रायकर  लगाया  गया  यह  कर  कृषि  क्षेत्र  द्वारा  चुकाया

 जाता  है  ।  एक  विवरण  प्रस्तुत  है  में  रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या  एल ०  टी

 ०

 1760/68]  जिसमें  उन  राज्यों  जिनमें  कृषि  पर  आयकर  लगाया  रहा  कृषि  आकर

 की  चालू  दरों  तथा  केन्द्रीय  आयकर  की  दरों  का  व्यौरा  दिया  गया  है  |

 जनता  का  शारीरिक  रूप  से  स्वस्थ  होना

 4228.  थी  शिवचन्द्र  भा  :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सैनिक  आवश्यकता  की  हट्टी  से  भारत  की  कुल  कितनी  जनसंख्या  स्वस्थ  है  और

 वह  कितने  प्रतिशत

 चीनी  और  पाकिस्तानी  आक्रमण  के  समय  1962  और  1965  में  भर्ती  करते

 हुए  शारीरिक  रूप  से  अस्वस्थ  घोषित  किये  गये  व्यक्तियों  में  क्या  कमियां  पाई  गयी  और

 तब  से  लोगों  में  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  go  सु०

 :  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  ह

 जिन  व्यक्तियों  को  शारीरिक  रूप  से  अयोग्य  घोषित  किया  गया  उन्हें

 क्रिस  विकारों  से  ग्रसित  पाया  गया  —

 मलेरिया

 rr
 Ato

 आंखों  की  खराबी

 मध्य  कण  शोध

 हृदयगति  विकार

 अपस्फीति  शिराएं

 बवासीर

 गलगला
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 पाइयोरिया

 विकलांगता

 gat  शरीर

 रकत  क्षीणता

 रोगों  को  नियन्त्रण  और  लोगों  के  पोषकीय  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  देश  में

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 मिट्टी  के  तेल  का  मूल्य

 4229.  ait  शिवचन्द्र का  :  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मिट्टी  के  तेल  का  विंमान  मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किये

 गये  मूल्य से  अधिक

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  सरकार  ने  इसके  सम्बन्ध  में  कया

 वाही  की  भर

 यदि  तो  देश  में  सामान्य  रूप  से  तथा  बिहार में  विशेष  रूप  से  मिट्टी के  तेल

 की  कुल  खपत  कुल  पति  की  तुलना  में  कितनी  है  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 जी  नहीं  ।  प्रत्येक  राज्य  सरकार  मिट्टी  के  तेल  का  फुटकर  विक्रय  मुल्य  अधिनियमित  रूप  से

 निर्धारित  करती  है  और  राज्य  सरकारें  चलान  जैसी  उचित  कार्यवाही  करती  जब  कभी  उन्हें

 अधिक  दाम  लेने  की  घटनाए  मालूम  होती  हैं  ।

 देश  में
 और

 बिहार  राज्य  की  अलग  तौर  पर  मिट्टी  के  तेल  की  कुल  सप्लाई
 और

 खपत  निम्न  प्रकार  है  :--

 हजार  मीटरी  टनों

 ae कतार watt  |  सफल  re
 re  खपत  सप्लाई  |  खपत

 ।  |

 जनवरी  से  1968  तक  1342  1287  86  76

 Price  of  White  and  Red  Kerosene  Oil

 4230.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  price  of  each  bottle  (one  seer  )  of  white  and  red  kerosene  oil,  separately,
 as  fixed  by  Government;

 aL
 (b}  whether  it  isa  famt tate  that  red  kerosene  oil  is  being  sold  in  Bihar  owing  to  the

 shortage  of  white  kero  1€  Oil;
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 (c)  ifso,  whether  it  is  alsoa  fact  that  people  have  to  pay  75  to  100  paise  to  geta
 bottle  of  red  kerosene  oil;  and

 (0)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  save  public  from

 paying  such  abnormally
 high

 price  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Social  Welfare

 (  Shri  Raghuramaiah  (a)  The  retail  selling  prices  of  kerosene  (  both  superior  and

 inferior  grades  )  are  statutorily  fixed  by  the  State  Government  concerned.  The  prices  fixed

 by  the  Bihar  State  Government  are  as  under:-

 Superior  Kerosene  :  53  to  62  paise  per  litre  (  depending  upon  the

 distance  from  railheads  )

 Inferior  Kerosene  :  42  to  53  paise  per  litre  (  depending  upon  the
 distance  from  railheads

 (b)  No,  Sir.  Inferior  kerosene  is  supplied  mostly  to  North  Bihar  according  to

 consumption  pattern,

 (c)  and  (d)  Reports  of  kerosene  selling  at  higher  prices  have  been  received  by  the

 Government  of  Bihar.  The  State  Government  has  reported  that  it  has  taken  necessary

 steps  to  tighten  supervision  over  distribution  of  kerosene  and  that  as  a  result, 68  prosecu-
 tions  have  been  launched  recently  by  the  authorities  concerned.

 Scholarships  for  Students  of  Backward  Classes

 4231.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  amount  given  by  the  Bihar  Government  as  scholarships  to  the  College  and

 High  School  students  belonging  to  backward  classes  and  Harijan  (01.01 9  separately,

 during  1967-68;

 (b)  the  District-wise,  College-wise  and  School-wise  break-up  of  the  said  amount;

 (a)  the  number  of  students  awarded  scholarships;  and

 (d)  the  basis  on  which  the  scholarships  are  given  ?

 hy. The  Deputy  Minister  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Shri  J.  B.  Mut  क्  al  Rao):

 (a)  and  (c)  The  details  are  being  collected  from  the  State  Government  and  will  be  laid

 on  the  table  of  the  House  as  soon  85.0  they  are  received.

 (d)  Detailed  statistics  of  this  type  are  not  readily  available.  As  over  one  thousand

 institutions  involved,  the  expenditure  and  some  involved  in  collecting  this  information

 would  not  be  commensurate  with  the  purpose  in  view.

 (e}  According  to  the  rules  and  regulations  framed  for  the  disbursement  of  post

 matric  and  pre-matric  Scholarships.

 Floods  in  Bihar

 4232.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  ¢  |  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  devastating  Floods  visit  Bihar  every  year;

 (0)  | | ड  so,  the  area  affected  by  floods  in  1967  in  Bihar  and  the  figures  relating  to  the

 loss  suffered  thereby;
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 {c)  the  total  number  of  boats  made  available  to  save  flood-effected  people  and  do
 other  relief  work  last  year  as  also  the  district-wise  number  thereof;  and

 (d)  the  number  of  boats  belonging  to  Government  and  the  number  of  boats  hired
 for  the  purpose  and  the  amount  spent  towards  payment  of  hire-charges  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Icrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)
 (a)  A  large  part  of  Bihar  used  to  be  affected  by  floods  almost  every  year,  Considerable
 relief  has  however  been  afforded  by  the  flood  control  programme  ef  the  State  in  the  last
 14  years.

 (b)  During  the  1967  floods,  an  area  |  of  about  14.5  lakh  was  affected.  The  loss
 to  crops  was  about  Rs.  22  crores  and  to  public  utilities  Rs.  6  lakhs.

 (c)  3639  boats  were  made  available  for  relief  operation  in  the  various  districts  as
 follows.

 Muzaffarpur  oe  918

 Darbhanga  क

 Champaran  231

 Purnea  424

 Saharsa  not  reported  by  State  Government.

 Monghyr  ह  ase  335

 Saran  oe  124

 Shahbad  250.

 Bhagalpur  .  44

 Patna:  *  774.0

 (6)  The  number  of  boats  belonging  to  Gov | ह  र  ा  क  पि  व  11.01 nt  was  2207  and  that  hired  was

 1432,  The  State  Government  do  not  have  separate  figures  of  the  amount  of  hire  charges.

 They  have  reported  that  Rs,  11,71,500  were  spent  onhire  purchase  and  maintenance  of

 boats  during  1967-68.

 Residentia)  Certificate  for  Admission  in  Medical  Colleges

 4233.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  ‘Will  Minister  of  Health,  Family  Planning

 and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 ea  (a)  whether  any  suggestion  was  made  in  the  meeting  of  the  National  |  |  ntegration
 Council  held  in  Srinagar  recently  that  it  should  not  be  necessary  to  sumita  certificate  of

 being  the  resident  of  a  particular  State  for  admission  in  the  Medical  College  of  that  State;

 (b)  if
 $0,

 the  reaction  of  Government  thereto;  and

 (c)  the  time  by  which  a  final  decision  is  likely  to  be  taken  in  the  matter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Develop-

 ment  (  Shri  5,  Murthy  )  (a)  The  National  Integration  Council  adopted  the  following

 recommendation  of  the  Committee  on  Educational  Aspects  and  Mass  Media:.

 student  should  not  be  required to  producea  certificate  of  domicile  in  a  State

 for  the  purpose  of  admission  to  educational  institutions  in  the  State;  This  should

 be  brought  into  operation  in  all  the  States  as  early  as  possible.  It  would  be  within
 the  competence  of  educational  institutions  in  a  State  to  give  preference  in.admis-
 sions  to  students  passing  the  Schools  Board,  University  College  examinations  of

 ate.™ that  St  ate.
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 (0)  and  (c)  The  above  recommendation  and  others  relating  to  education  are  under

 the  consideration  of  the  Government.  व  is  not  possible  to  indicate  the  precise  time  when

 the  final  decision  may  be  taken  as  State  Governments  have  to  be  consulted.

 National  River  Scheme

 4234.  Shri  Prakash  Vir  Shastri :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  considering  the  question  of  formulating  a  National

 River  Scheme,  on  the  lines  of  National  Highways  in  regard  to  the  development  connected
 with  the  rivers  and  for  the  protection  thereof;

 (b)  if  so,  whether  outlines  of  the  said  scheme  have  been  prepared;  and

 (८)  the  time  by  which  the  said  scheme  would  be  implemented  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minisiry  of  Irrigation  and  Power (  Shri  Siddheshwar

 Prasad  रहे  (a)  No,  Sir,

 (b)  and  (2)  Do  not  arise.

 हरविन्द  कुमार  की
 mat  पर  छापे

 4235.  st  ag  लिमये  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  सरकार  का  ध्यान  12  1968  को  सूरत  के  समाचार  पत्र  मित्रਂ

 में  प्रकाशित  हुए  समाचार  की  शोर  दिलाया  गया  है  कि  वित्त  मन्त्रालय  के  sada  विभाग  ने

 रवीन्द  कुमार  किला चन्द  दवारा  नियंत्रित  फर्मों  के  कार्यालयों  तथा  मकानों  पर  कुछ  छापे  मारे

 क्या  यह  सच  है  कि  4  करोड़  रुपये  के  मुल्य  की  विदेशी  मुद्रा/कागज  पकड़

 गये

 कोई  और  दस्तावेज  मी  पकड़  गये

 (4)  क्या  ये  फर्मे  तथा  कार्यालय  उसी  किलाचन्द  देवबन्द  ग्रूप  की  जिसकी  10  बर्ष

 पहले  आयकर  विभाग  ने  संदेहात्मक  परिस्थितियों  में  56  लाख  रुपये  से  अधिक  राशि  का  न

 में  हुआ  नुकसान  मान  लिया  भोर

 यदि  तो  इस  मामले  में  और  आगे  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजो  देसाई  )  ः  इस  की

 प्राप्ति  उक्त  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  प्राप्त  कर  के  देखी  गयी  है  ।

 तथा  sata  निदेशालय  द्वारा  ली  गई  तलाशी  में  जो  कुछ  कागज-पत्र  तथा

 यात्री  चेकों  के  रूप  में  विदेशी  मुद्रा  की  थोड़ी  रकमें  तथा  करेंसी  वहां  पाए  गए  वे  पकड़े

 गए  हैं  ।  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  ली  गई  एक  अन्य  तलाशी  में  भी  कुछ  कागज-पत्र  पकड़े

 गये  हैं  ।

 नहीं  ।
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 (=)  प्रवचन  निदेशालय  तथा  आयकर  अ्रधिकारियों  द्वारा  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल

 की  जा  रही  है  तथा  समुचित  कानूनों  के  अन्तर्गत  आवश्यक  कार्यवाही  करने  का

 पड़ताल  सम्बन्धी  रिपोर्टों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  किया  जायगा  |

 भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ग्रामीण  जातियों  के  arg

 4236.  थी  To  ठाकुर  :

 |” हूँ ०  कु ०  किस्कू

 समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  आयुक्त

 को  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  की

 भर्ती  के  मामले  के  पुनरीक्षण  के  लिये  हाल  में  गठित  समिति  की  बैठकों  में  स्थायी  तौर  पर

 त्रित  सदस्य  के  रूप  में  शामिल  किया  है  ।

 यदि  तो  यह  कहां  तक  सरकार  के  द्वारा  हाल  में  लिये  गये  इस  निराले  के

 रूप  है  कि  आयुक्त  के  संवैधानिक  और  अविधिक  भर  सलाहकारी  कृत्यों  को  अलग  अलग  कर

 दिया  जाये  जिसके  फलस्वरुप  1967  में  उसके  कार्यालय  का  पुनर्गठन  किसा  गया

 ऐसे  rata  और  कार्य  करने  वाली  सरकारी  समिति  के  साथ  सम्बन्ध  होने  पर

 आयुक्त  से  स्वतन्त्रता  पूवीं  कायें  करने  की  कैसे  वादा  की  जा  सकती  और

 (7)  क्या  आयुक्त  ने  समिति  के  साथ  सम्बन्ध  होने  की  अनुमति  दे  दी  है  ?

 पेट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप  मन्त्री

 (  श्री  मुध्यालराव  )  हां  ।

 तथा  आयुक्त  को  समिति  सदस्य  न  बनाये  जाने  से  ही  ग्रह  स्पष्ट  होता  है

 कि  समिति  द्वारा  किए  गए  निकायों  में  उसकी  कोई  हाथ  नहीं  होगा

 सरकारो  क्षत्रों  में  स्थापित  किये  जाने  बाले  तेल  शोधक  कार  खाने

 4237.  थी  राठ  Fo  fag:  क्या  पैट्रोलियम  ale  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वर्ष  1972  तक  सरकारी  क्षेत्र  में  कितने  तेल  शोधक  कारखाने  स्थापित  किये  जाने

 हूँ  तथा  उस  वर्ष  तक  सरकारी  क्षेत्र
 के  तेल  शोधक  कारखानों  की  कुल  क्षमता  कितनी  हो

 और

 नये  तेल  दोधक  कारखाने  किस-किस  स्थान  पर  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 पैट्रोलियम  att  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  रघुरामौया  )  और

 yer
 साथ  नाला  स्थापित 1972  से  पहले  सरकारी  क्षेत्र  में  हल्दिया  नामक  स्थान  पर  एक  14  एपल

 की  जायेगी  ।  1972  तक  सरकारी  क्षेत्रीय  शोधनद्यालाओं  की  कुल  क्षमता  लगभग  14,80

 मिलियन  मीटरी  टन  होने  को  सम्भावना  है  ।
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 अ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिस  जातियों  के  श्रायुक्त  की  विधिक  रिपोर्ट

 4238,  श्री  प्र०  ठाकुर  :

 श्री  ८" हूँਂ  कु ०  किस्कू

 क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1964-65  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  afer

 जातियों  के  आयुक्त  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  मन्त्रालयवबार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 अदीम  जातियों  के  प्रतिनिधित्व  और  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवा  में  कुल  कर्मचारियों  की  संख्या  के

 आंकड़े  देने  की  लम्बे  समय  से  चली  श्री  रही  प्रथा  को  बन्द  कर  दिया  गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  र
 रण

 और

 1  पता क्या  पहले  की  प्रथा  को  पु  चालू  किया  जायेगा  ताकि  उन  मंत्रालयों

 लगाने  में  सहायता  मिले  जहां  पूर्ण  प्रतिनिधित्व  नहीं  है
 ?

 पेट्रोलियम  wit  tara  मन्त्रालय  तथा  समाज  seam  विभाग  में  उप  मन्त्री

 (  श्री  मुथ्यालराव  )  संविधान के  अधीन  आयुक्त  के  लिए  निहित  की  गई

 हैसियत  ate  कार्यों  के  कारण  सरकार  उसके  रिपोर्ट  तेयार  करने  के  ढंग  के  सम्बन्ध  में  स्वविवेक

 में  दखल  नहीं  देती  ।  आयुक्त  की  सोलहवीं  रिपोर्ट  में  पूरी  केन्द्रीय  सेवाओं/अखिल  भारतीय
 सेवाओं  तथा  कतिपय  चुने  हुए  संवर्गों  के  लिए  रोजगार  आंकड़े  दिये  गये  हैं  ।  अतिक्रमणों  के

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय वार  सुचना  दी  गई  है  ।

 Workers  Demand  on  the  Management  of  Fertilizer  Factory,  Gorakhpur

 4239.  Shri  Molahu  Prasad  Will  the  Minister  of  Petrvleam  and  Chemicals  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  8121  on the  22nd  April
 1968  and  state

 (a)  the  details  of  the  demands  out  of  the  17  demands  which  were  referre  to  the

 Regiona!  Settlement  Officer  of  the  State’s  Labour  Depirtment;  and

 (b)  the  decision  taken  thereon  and  the  number  of  those  among  them  which  kave
 been  implemented  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Social  Welfare

 (  Shri  K.  Raghuramaiah :  fa)  and  (9:  The  information  is  being  collected  and
 will

 be  placed
 on  the  Table  of  tne  House  in  due  course,

 Agreemenis  Concluded  for  Supply  of  Power  Connections  in  Uttar  Pradesh

 4240.  Shri  Molahu  Prasad  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  particulars  of  persons  with  whom  agreements  were  signed  after  they  had

 depos  ited  the  necessary  amounts  for  getting  power  connections  inthe  District  Office  of
 Hydel  Power  Department  of  Basti  and  Gorakhpur  Districts  of  Uttar  Pra

 घ
 desh  between

 January,  1967  and  June,  1968;  and
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 (b)  the  number  of  persons  among  those  mentioned  above  who  have  since  been

 given  power  connections:  and

 (¢)  the  number  of  those  who  have  not  so  far  been  given  such  connections  ?

 The  Deputy  Minister  ia  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power (  Shri  Siddheshwar

 Prasad):  (a)  Approximate  number  of  persons  with  whom  agreements  were  signed  after

 deposits  of  money  is  1001  in  Gorakhpur  District  and  1119  in  Basti  District.

 (b)  890  in  Gorakhpur  District  and  900  in  Basti  District.

 (c)  111  in  Gorakhpur  and  219  in  Basti  Districts.  Connections  to  these  applicants
 will  be  given  expeditiously  depending  upon  the  availability  of  funds  and  completion  of

 consumers’  own  installations,

 Scheduled  Castey/Scheduled  Tribes  Officials  in  the  Ministry  of  Irrigation  &  Power

 4241,  Shri  Molahu  Prashad  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  The  State-wise,  Department  wise  and  category  wise  number  of  persons  belon-

 ging  to  the  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes  and  other  castes  respectively  workiog  in

 his  Ministry;  and

 (b)  the  umber  of  persons  among  them  State-wise,  department-wise  and  category
 wise  who  benefitted  from  the  Home  Ministry  Office  Memorandum  No.  9/45/30-Est,  (0)

 dated  the  20th  April,  1961  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (  Shri  Siddheshwar
 Prasad  :  (a)  and  (b)  The  requisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 Scheduled  Castes
 aod  Scheduled  Tribes  in  Finance  Ministry.

 4242,  Shri  Molahu  Prashad  :  Will  the  Minister  uf  Finance  be  pleased  to  state :

 (2)  the  number  of  employees  belonging  to  the  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes
 anod  other  backward  classes  respectively  in  his  Ministry,  category-wise;  and

 (b)  the  number  of  employees  benefitted  by  the  Miristry  of  Home  Affairs  Office
 Memorandum  No.  9/45/60-Establishment  (D),  dated  the  20th  April,  161,  category-wise  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai  )  :  (a)  and

 (b)  The  informacion  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as

 early  as  possibite.

 सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रम  छोड़  क्र  गेर-सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में

 नौकरी  प्राप्त  करने  वाले  अधिकारी

 4243.  श्री  बे०  कु०  दास  चौधरी  :  कया  faa  मन्त्री  22  1968  के  भ्र तरां कित

 प्रशन  संख्या  7943  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  छोड़कर  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 के  उपायों  में  नौकरी

 प्राप्त  करने  वाले  अधिकारियों  के
 बारे  में  जानकारी  अब  प्राप्त  कर

 ली
 गई
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 हैਂ  और बर  ट्र  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ए

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारा  हैं  ।

 उप  प्रधान  मन्त्री  कौर  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  आर  जैसा

 कि  22  अगर  1968  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  7943  के  उत्तर  में  बताया  गया  इस

 बात  का  पता  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  उच्च  स्तर  के  जिन  अधिकारियों  ने  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  से  इस्तीफा  दिया  है  वे  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  नियुक्त  हुए  हैं  या
 नहीं

 ।

 उसके  जो  सूचना  इकट्ठी  को  गयी  है  उसके  सरकारी  उपक्रमों  में  उच्च  पदों  पर

 काम  करने  वाले  7  व्यक्तियों  अर्थात  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध-निदेशंकों  ने

 1966-67  और  1967-68  में  इस्तीफा  दिया  था  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 कम्पनियों  द्वारा  देय  राय-कर  की  बकाया  राशि

 4244,  थी  बे०  Fo  दास  चौधरी  :  क्या  चित्त  मन्त्री  22  1968  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  7928  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  पार्थो  से  आय-कर  की  बकाया  राशि  के  बारे  में  सुचना  इसे  बीच

 इकट्  कर  ली  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  और  )  सूचना

 इकट्ठी
 की  जा  रही है  कौर  प्राप्त

 होते
 ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 चूकि  मांगी  गई  सुचना  का  सम्बन्ध  बहुत  से  निर्धारितियों  से  जिनका  करं

 रण  भिन्न-भिन्न  आयुक्तों  के  कार्यक्षेत्रों  में  होता  इसलिये  सभी  मामलों  के  arse  में
 आवश्यक

 सूचना  इकट्ठी  करने  में  विलम्ब  हुआ  जिसके  लिये  खेद  है  ।

 निर्यात  के  कम  मुल्य  के  बीजक  बनाना

 4245.  श्री  बे०  छू ०  दास  चौधरी  :  वित्त  मन्त्री  25  1968  के  अतारांकित

 get  संख्या  51409  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  फर्मों  द्वारा  निर्यात
 के

 कम  मूल्य  के  बीजक  बनाने  के  बारे  में

 कारी  अब  एकत्रित  हो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  !  हां
 ।
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 ब्यौरा  सभा  पटल  4h  रख  दिया  गया  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  ठी०  1761  68  |  |

 यह  सवाल  नहीं  उठता  ।

 मद्रास  राज्य  श्रन्तराज्य  परिवहन  संचालकों  (  श्राप रेट सें  )  को

 श्योर  राय-कर  को  बकाया  राशि

 4246,  श्री  क०  लक प्पा :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह ह  संच  है  कि  मद्रास  के  बहुत  से  अन्तर्राज्यीय  परिवहन  संचालकों  की  ओर

 आय-कर  की  राशि

 छ

 बकाया  है  ?

 यदि  तो  आय-कर  की  कितनी  राशि  तथा  कितने  संचालकों  की  ओर

 बकाया  और

 इन  बकाया  रकमों  को  aga  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  सोरारजो  देसाई )
 :  से  अपेक्षित

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  तथा  यधासंम्भव  शीघ्र  सदन  की  में मज  4M ry
 "|

 च  @  at  जायेगी  |

 तथा  को  प्राप्त  दान

 4248  थी
 go  Fo  कापड़िया :

 श्री  शारदा  aia :

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सरकार  को  पता
 हैं  कि  नई  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  होने  वाले  नामक

 दैनिक  और  नामक  साप्ताहिक  को  प्रति  वर्ष  दान/अ दा  दान  के  रुप में  भारी  राशि  प्राप्त

 होती  रही

 यदि  तो  इन  पत्रों  की  स्थापना  से  अब  तक  प्रति  at  इन  पत्रों  में  से  प्रत्येक  पत्र

 को  दान  तथा
 अ  श  दान  के  रुप  में  कितनी  राशि  प्राप्त हुई

 कयों  इन  TAT  की  दान  तथा  अ  दो  दान  देने  वालों  के  लेखों  को  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  कि  दान  तथा  अ  श  दान  में  दी  गई  राशि  करारोपण  के  लिये  सम्बन्धित  वर्षों  के  लेखों

 में  बीमित  कीਂ  गई  जांच॑  कीं  गई  और  यदि  तो  उस  राशि  पर  कितना  कर  लगाया

 गयो  है

 क्या  उक्त  पत्रों  द्वारा  दान  तथा  अ  श  दान  के  रुप  में  प्राप्त  हुई  किसी  राशि  को

 दान  तथा  अ  श  दान  देने  वालों  के  सम्बन्धित  लेखों  से  बाहू  य  पाया  गया  कौर

 क्या
 सरकार

 के  पास
 यह  सिद्ध  करने  के  लिए  कोई  साक्ष्य  है  कि  इन  दानों  तथा

 अर्श  दानों  के  लिए  कुछ  fazdy  ऐजेंन्टों  द्वारा  aT  दिया  जाता  है  और  यदि  हो  तो  ऐसे  एजेन्टों

 के  नाम  तथा  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्या  है  ?

 1357



 Written  Answers
 ee  की

 August  19,
 iss

 माग उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  fad  मन्त्री  मोरा  रजी  :  हां  !

 के  उत्तर  में  उल्लिखित  sat नय  4  ये  दान  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 चके को  प्राप्त  दान  *

 1963-64  93,005  रुपये

 1965-66  रुपये 1,02,500

 रुपये 1966-67  3,74,238

 को  प्राप्त  दान  :

 1960  12,500  ये  रकमें  बाद  में  196  5-66
 में

 1962  90  000  को  हस्तांतरित  की  गई

 1964  रुपये

 1965  1,00,000  रुपये

 तथा  दान  देने  वालों  के  बारे  में  पूछताछ  की  जा  रही  है  और  अभी  इससे

 अधिक  ब्यौरा  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 अभी  उपलब्ध  सूचना  केवल  इतनी  ही  है  कि  के  मामले  में  नेपाल के  किसी

 श्री  देवनारायण  मिश्र  ने  50,  000  रुपये  का  दान  दिया  था  ।

 Power  Generation  from  Ganga

 4249.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  none  of  the  schemes  drafted  or  ततालाउ्पांदत  so  far  to

 generate  hydel  power  is  on  the  Ganga  and  ॥ इ  50,  whether  the  waters  of  the  Ganga  in  the

 Himalayas  are  not  capable  of  generating  power;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  Gangetic  Valley  is  capable  of  generating  250  lakh
 kilowatts  of  power,  if  the  Ganga  is  completely  tamed;  and

 (c)  1f  so,  the  reasons  for  not  conducting  a  survey  in  Gangetic  Valley  so  far  by  the

 Centre  for  this  purpose  ?

 The  Dy.  Minister  in  tbe  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad) :
 (a)  No;  Sir.  Schemes  for  power  devlopment  on  the  ‘Bhagirathi’  ard  the
 *Alakhnanda’  have  been  and  are  under  investigation.  The  first  stage  of  the  Maneri-Bhali

 Project  envisaging  installation  of  3  units  of  35.0  MW  each  has  been  sanctioned  for
 imple-

 mentation.

 (0)  According  to  the  preliminary  surveys  carried  out  by  the  Central  Water  &  Power
 Commission,  the  economically  utilisable  potential  of  the  Ganga  Basin  lying  in  Indiao
 territory  is  about  48  lakh  Kilowatts  ac  60%  load  factor.

 (c)  Does  not  arise.

 Surplus  Employees  in  Gauhati  Refinery

 4250.  Shri  Mabaraj  Singh  Bharati  :  Will  the  Minist2r  of  Petrolenm  and  Chemicals  be
 pleased  to  stale
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  200  employees  are  surpl  in  the  Gauhati  Refinery  and
 if  50,  the  names  of  the  places  where  they  would  be  absorbed

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  sanctioned  strength  af  the  aforesaid  Refinery  is
 994  employees  whereas.  1,143  employees  are  working  therein;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  against  the  Officers  concerned  who  recruited  persons  more
 than  the  number  required  by  ignoring  the  relevant  rules  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  &  Chemicals  and  of  Socia!  Welfare

 (Shri  K.  Raghuramaiah)  (a)  and  (b)  The  present  strength  of  the  refinery  is  1315  and  is

 presently  under  review.  The  surpluses  would  be  known  after  the  review  is  complete.

 (c)  Does  not  arise

 Generation  of  Electricity  and  Energisation  of  Tubewells  and  Pumping  Sets

 4251.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 Pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  as  against  the  target  of  generation  of  electricity  of  20
 Jakh  kilowatts  during  the  financial  year  1966-67  only  12  1811  kilowatts  of  electricity  could
 be  produced,

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  as  against  the  target  of  95,000  electric  tubewells
 and  pumping  sets,  150,000  tubewells  and  pumping  sets  were  installed;  and

 (c)  if  so,  the  manner  in  which  the  target  of  consumption  of  electricity  which  was
 higher  than  the  target  fixed  for  generation  was  achieved  when  the  generation  target  itself
 had  not  been  achieved  ?

 The  Dy,  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad):
 (a)  The  additions  to  the  installed  generating  capacity  was  about  13  lakh  KW  as  against
 the  target  of  20  lakh  KW  in  1966-67.

 (b)  During  the  year  1966-67,  against  a  target  of  95,000  tubewells/pump-sets,  about
 1,37,000  pump-sets/tubewells  were  energised

 (c)  Power  demand  for  irrigation  pumping  loads  was  about  8%  of  the  total  demand
 for  all  categories  of  loads  The  increased  Jdemaod  due  to  the  additional  installation  of
 about  42,000  pumpsets  was  of  the  order  of  6,5%of  the  additional  capacity  added  during
 the  year.  Moreover,  other  loads,  particulary  industrial  loads  did  not  develop  in  1966-67
 as  anticipated  and  the  shortfall  was  to  some  extent  met  by  the  increase  in  the  number  of

 pump-sets/tubewells  energised  over  and  above  the  target  figure.

 Wax  from  Crude  oil  from  Moran  and  Naharkatia  Oil  Wells

 4252.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  crude  oil  obtained  from  Naharkatia  and  Moran
 oil  wells  contain  wax  in  a  large  quantity  and  due  to  apprehension  that  the  wax  might  get
 deposited  in  the  crude  oil  pipeline,  the  first  crude  oi!  conditioning  plant  of  the  World  was
 Installed  as  pilot  plant  after  importing  it  from  foreign  countries

 (b)  if  so.  the  reasons  for  which  the  refineries,  which  are  being  supplied  the  aforesaid
 oil,  have  not  started  preparing  wax  so  far;  and

 (c)  whether  it  is  alsoa  fact  that  the  plant  advisor  who  had  recommended  the
 installation  of  the  plant  also  recommended  that  the  wax  shoul  not  be  prepared  as  it
 would  result  in  competition  with  capitalists  in  the  field  ff
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petruleum  and  Chemicals  and  of  Social

 Welfare  (Shri  ह  ,  Raghuramaiah)  (8)  Crude  oi!  from  N:harkatiya  and  Moran  fields

 contains  wax  to  the  extent  of  about  10%  and  hence  has  a  tendency  to  congeal  in  winter
 To  overcome  this  problem, months  thereby  creating  difficulties  in  pumping  the  crude.

 two  crude  conditioning  plants  which  represent  the  first  engineering  design  of  ifs  kind,
 were  erected  at  Naharkatiya  and  Moran.  These  are  not  pilot  plants  but  ful-  fledged

 plants  and  have  been  in  operation  since  1963,

 (b)  Wax  can  be  produced  only  from  refineries  having  facilities  for  the  production  of

 lubricating  oils  Gauhati  refinery  does  not  have  such  facilities  Although  WQarauni

 refinery  has  a  de-waxing  unit,  they  have  not  installed  facilities  for  refining  slack  wax  It

 is  proposed  to  supply  slack  wax  for  the  manufacture  of  detergents  and  until  then,  tt  Is

 being  blended  with  fuel  oil  before  sale  Locally  produced  Paraffin  Wax  was  surplus  to

 the  requirements  of  the  Country  and  therefore,  it  was  not  considered  necessary  to  install

 wax  refinery  facilities  at  Barauni  when  this  project  was  being  designed

 (c)  Goveroment  are  not  aware  of  this  opinion  nor  of  the  existence  of  the  plant
 advisor  referred  to

 Development  of  a  Plant  for  separating  Ammonium-Sulphate  from  Liquid  Waste

 4253.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to
 State

 (a)  whether  the  Research  and  Development  Division,  Sindri,  has  deve'  oped  a  Plant
 and  installed  it  there  to  separate  ammonium  sulphate  from  the  liquid  waste;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  ammonium  sulphate  worth  Rupees  30  lakhs
 i
 is  being extracted  annually  through  this  plant  costing  one  lakh  rupees  only;  and

 (c)  if  so,  the  nature  of  reward  given  tothe  person  who  developed  and  erected  this
 plant  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  of
 Social

 Welfare  (Shri  K,  Raghuramaiab)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  Scientists  and  Engineers  of  the  Planning  &  Development  Division  of  the
 Fertilizer  Corporation  of  India  have  developed  a  process  for  recovering  ाण णा
 sulphate  from  factory  effluents,  Based  on  this  knowhow,  a  plant  has  been  erected  at

 Sindri  at  a  cost  of  Rs.  11.50  lakhs  to  recover  annually  about  15,000  tonnes  of
 ammonium

 sulphate  so  that  the  net  annual  gain  of  about  Rs.  34.CO  lakhs  is  achieved.

 (c)  This  is  an  institutional  development  by  the
 joint  efforts  of  a  few  Scientists  and

 Engineers.  The  question  of  giving  reward  to  any  One  person  not  therefore  a arise,

 ग़ोहाटी-सिली  गुड़ी  पाइपलाइन  का  fata

 4254.  थी  भोगेन्द्र  का  क्या  पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सन्न  है  कि  ग्रो हा टी  सिलीगुड़ी  प्राइप्रलाइन  के  निर्माण  में  प्रयोग  की  गई

 आयातित  मशीनों  को  बाद  में  मं  ससे  डॉड-साल  (ste)  लिमिटेड
 को  बेच  दिया  गया

 यदि  तो  उन  मशीनों  के  विशिष्ट  विवरण  वर्तमान
 दरों  पर  विदेशी  मुद्रा

 में  मुल्य  तथा  डोडसाल  लिमिटेड  से  लिये  गये  व्रास्तव्रिक॒सूल्य  सीमित  उतना  पुरा  ब्यौरा

 क्या  और

 यदि  तो  संबंधित  मशीनें  इस  समय  कहां  हैं  तथा  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 पेट्रोलियम  ate  रसायन  तथा  समाज  किनारा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघुरामंया )

 से  :  गोहाटी-सिलीगुड़ो  उत्पादन  पाइपलाइन  परियोजना  पर  लगाये  गये  निर्माण

 उपकरणों  को  ठेकेदार  ने  पुनः  निर्यात  किया  ar  ar  हल्दिया-बरौनी-कानपुर  पाइपलाइन

 परियोजना  पर  इस्तेमाल  करने  के  लिए  उनका  स्थानांतरित  किया  था  ।  कुछ  खण्डों  के

 कार्य  के  पुरा  होने  के  निर्माण-उपकरणों  के  कुछ  हिस्से  जो  सामान्य  तौर  पर  निर्यात

 किये  जा  सकते  ठेकेदार  ने  डोसा  लि०  बम्बई  को  बेच  इससे  सम्बन्धि  ब्यौरा

 उपलब्ध  नहीं
 किन्तु

 उसे  fafa  रुप  से  जाना  जा  रहा है  और  सभा-पटल  पर  रखा

 जायेगा  |

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  बिहारी  श्रमिकों  तथा  कस चारो

 4255  थी  ayer का  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 बिहार  में  स्थित  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रुप  से  उन  के  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन

 सरकारी  a  के  उपायों
 में  द्वितीय  तथा  तृतीय  श्रेणी  के  बिहारी  अधिकारियों  तथा

 कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  तथा  इन  झलकियों  के  कुल  कर्मचारियों  की  संख्या  में

 उबका  अनुपात  क्रिया  और

 जिन  राज्यों  में  उनके  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  ऐसे  सरकारी  उपक्रम हैं
 उनमें

 अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  तथा  कुल  अधिकारियों  और  मचा  रियों

 की  संख्या  में  उनका  अनुपात  कितना  है  ?

 पेट्रोलियम  silt  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att
 रघु रामे था

 और  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही है  और  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाप प्रे ठी |

 सेंसर  रोड  पाल  लिमिटेड  कौर  श्री  कान्ति  देसाई

 4256.  शी  ated  भ्  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  श्री  कान्ति  देसाई  उनके  अवैतनिक  निजी  सचिव  थे  जबकि

 नकी  कालावधि  में  वह  मेससें  डोसा  लिमिटेडਂ  से  2,050  रुपये  प्रतिमास

 वेतन  भी  पा  रहे  और

 क्या  इस  अवधि  में  श्री  कान्ति  देसाई  की  सहायता  से  मैसेज  डोडसाल

 लिमिटेड  ते  कोई  काडर  प्राप्त  माल  खरीद  किया  तथा  कुछ  अन्य  सौदे  भी  किये
 थे

 और

 किस  हद  तक  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  मोराल  ही  :  उत्तर  हां  में  है  ।  उसका

 काम  कुछ
 सः  मालिक  कर्तव्यों  के  पालन  मुलाकातें  निश्चित  करने  में  तथा  जनसम्पर्क  के

 arial cat काम  में  एक  अ  रिक  व्यक्तिगत  निजी  सचित्र के  तौर  पर  मेरी  सहायता  करना  |
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 गप्प  पव किसी  प्रकार  का  व्यापारिक  सम्बन्ध  चालू  नहीं  रखा  |  ह  और  1964

 (arzaz)  fafuss के  श्री  कान्ति लाल  देसाई  के  द्वारा  मैसेज  डोडसाल  al  बर  न  |  INT  ॥  के  लिये  कोई

 आंध्र  प्राप्त  नहीं  किये  गये  और  कोई  ख़रीदारियों  नहीं  की  गयीं  और  व्यापारिक  सौदे  भी  नहीं

 किये  गये  1

 Adhawara  Flood  Scheme,  Bibar

 4257.  Sbri  Bhogendra  Jha  Willthe  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  195  onthe  22nd  July,  1968  and
 state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  although  the  work  relating  to  the  constr-
 uction  of  embankments  under  the  Khiroi  Flood  Control  Scheme  in  Adhawara  area  was

 completed  many  years  ago  yet  a  great  difficulty  is  being  experienced  10  utilising  the  water
 ot  Khiroi  for  irrigation  purposes;

 (b)  whetber  Government  are  also  aware  of  the  fact  that  people  in  general  and  the
 Zonal  Development  Committee  of  Bisfi  (Darbhanga)  are  opposed  to  the  construction  of

 embankment  on  Bagmati  (Dbons)  and  that  the  Zon=]  Development  Committee  has  suggested

 and
 that  it  may  be  implemented  in  the  form  of  the  Flood  Control-cum-Irrigation  Scheme;

 (c)  the  difficulty  in  the  way  of  implementing  it  as  the  Flood  Control-cum-Irrigation
 Scheme  ?

 The  Dy.  Minister  for  Jrrigation  and  Power  (Shri  Siddbeshwar  Prasad)  :  (a)  to  (c)  The

 requisite  information  is  awaited  from  the  State  Government,

 Western  Kosi  Canal

 state  :
 4258.  Shri  Bhogendra  Jha  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased
 to

 (a)  whether  the  approval  of  the  Nepal  Government  has  been  obtained  in  regard  to

 Western  Kosi  Canal;

 (b)  if  not,  the  steps  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  to  obtain  an

 early  reply  from  them;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  allocate  full  amount  in  the  Fourth  Plan  for  the

 Completion  of  The  Western  Kosi  Cana]  during  this  Plan  period  ?

 The  Dy,  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)
 (a)  Approval  of  the  Nepal  Government  is  awaited.

 (b)  Detailed  reports  and  plans  desired  by  Government  of  Nepal  have  been  given  to

 them  on  1.7.1968..

 (८)  The  Fourth  Plan  proposals  have  not  yet  been  finalised.  Provision ta  be  made
 for  Western  Kosi  Canal  Scheme  will  depend  upon  the  size  of  the  Bihar  State  Plar  ,  the
 allocation  for  irrigation  sector  and  the  relative  demands  of  various  approved  schemes.

 बाढ  रोकने  के  लिये  पगलादिया  नदी  के  तल  को  सफाई

 4259,  श्री  वेदान्त  क्या  सिचाई  कौर  बिद्य/त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  बाढ़  रोकने  के  उदय  से  आसाम  में  पगलादिया  तथा  अन्य  नदियों  के  तल  की

 सफाई  करने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  कोई  fata  किया

 क्या  भूमि  के  कटाव  को  रोकने  के  उद्दीन  से  ब्रह्मपुत्र  नदी  के  कुछ  भागों  की  सफाई

 करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  और

 क्या  तल  की  सफाई  करने  का  काम  इस  शरद  ऋतु  में  आरम्भ  हो  जायेगा  £

 से सिचाई  धौर  विद्य/त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्व  ओवर

 पगलादिया  या  ब्रह्मापुत्र  नदी  के  तल  की  सफाई  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  अव्यावहारिक  समझी

 गई  है  ।  पर  यह  विचार  किया  गया  है  कि  यह  देखने  के  लिए  कि  यह  उपाय  मिट्टी  कटाव  रोकने

 के  लिए  व्यावहारिक  रहेगा  णा  ब्रह्मपुत्र  नदी  के  किनारे  किनारे  कुछ  स्थानों  पर  प्रयोगात्मक

 रुप  से  तल  सफाई  का  काम  किया  जाये  ।  तल-सफाई  यंत्रों  का  ब्यौरा  अन्तिम  रुप  से

 dare  कर  लिया  गया  है  और  इन  यंत्रों  के  मिल  जाने  तथा  लगा  लिये  जाने  के  बाद  तल  सफाई

 का  काम  आरम्भ  किया  जायेगा  ।

 पर्यटकों  के  लिये  विदेशी  मुद्दा

 4260.  थी  श्रद्धा कर  सुधार  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वह  1967-68  में  विदेशों  की  यात्रा  करने के  लिये  पर्यटकों  के  लिये  कितनी

 बिदेशी  मुद्रा  नियत  की  और

 उसी  अवधि  में  विदेशी  quent  से  कितनी  मुद्रा  अजित  की  गई  |

 उप-प्रधान  मंत्रो  शौर  वित्त  मंत्री  सोराबजी  केवल  पर्यटन  के  लिए  विदेश

 यात्रा  करने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  नहीं  दी  जा  रही  लेकिन  जब  खास-खास  कार्यों  Fa  व्यापार

 *चिकित्साਂ  अध्ययन  के  लिए  विदेश-यात्रा  करना  उचित  सभा  जता  है  तब  उन  मामलों  में  उपयुक्त

 मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  दी  जाती  है  ।  वित्त-वर्ष  1966-67  में  विदेशी  यात्रा  के  लिए  14.7  करोड़

 रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  स्वीकृति  दी  गयी  थी  ।  अप्रेल  से  1967  तक  की  अवधि

 जिसके  सम्बन्ध  में  आंकड़े  उपलब्ध  7.3  करोड  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  स्वीकृति  दी

 गयो |

 पर्यटकों  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  के  झ्रांकड़े  कैलेण्डर-वर्षों  के  अनुसार  रखे  जाते  हैं  ।

 प्यारे-विभाग  ने  1967  के  लिए  25.23  करोड़  रुपये  की  आमदनी  का  अनुमान  लगाया  है  ।

 निजी  उपचर्या-गृह

 4261.  शी  श्रद्धा कर  सरकार  :

 श्रीमती  तारा  सप्रे  :

 परिवार  नियोजन  तथा
 नगरीय

 विकास  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 )  कया  दिल्‍ली  तथा  अन्य  बड़े  नगरों में  '  स्थित  निजी  उपचर्या-गृहों  में  दाखिले  तथा

 इलाज  के  लिये  अत्यधिक  फीस  ली  जाती

 क्या  उनके  कार्य  तथा  उनकी  फीस  आदि  क  arferacarir  सीपा  धारित  करने  के

 संबंध  में  इन  उपचर्या-गृहों  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  और

 यदि  तो  क्या  उन  पर  किसी  रूप  में  नियंत्रण  रखने  का  सरकार  का

 विचार  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सू

 ala)  कुछ  प्राइवेट  उपचर्या-गृहों  द्वारा  उपचार  के  लिए  ली  जाने  वाली  फीस  सरकारी

 अस्पतालों  की  तुलना  में  अधिक  सभी  जा  सकती  है  |

 कौर  दिल्ली  उपचर्या  गृह  पंजीयन  अधिनियम  1953  के  अधीन  दिल्‍ली  के

 उपचर्या-गृहों  पर  सरकार  का  नियंत्रण  है  ।  इस  अधिनियम  के  भन्तगंत  उपचर्या  गृहों  को  सेवा

 संबंधी  कतिपय  न्यूनतम  मानकों  का  निर्वाह  करना  होता  है  ।  प्राइवेट  उपचर्या-गृहों  हारा  ली

 जाने  वाली  फीस  पर  नियंत्रण  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  भोडभाड

 4262.  श्री  श्रद्धा कर  सरकार

 श्रीमती  तारा  सिर

 परिवार  नियोजन  तथा  anita  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वें
 दिल्‍ली  के  सभी  अस्पतालों  के  अत रंग  रोगी  कक्ष  रोगियों  से  मरे  रहते

 और

 ऐसे  fear  प्रतिशत  रोगी  दाखिल  किये  जाते ंहैं  जिनके  fara  शियाओं  ही  कोई

 व्यवस्था  ह  होती  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सं

 जी  हां

 रोजाना  उपलब्ध  होने  वाले  पलंगों  की  संख्या  की  तुलता
 में

 नवीन  अस्पताल  में

 औसतन  लगभग  20  प्रतिशत  और  लेडी  हार डिग  मेडिकल  कालेज  और  अस्पताल  में  लगभग  24.3

 प्रतिशत  अधिक  रोगी  भर्ती  किये  जाते  हैं  ।  दूसरी  संस़्थाओं  का  प्रतिश्त  ज्ञात  नहीं  है  ।

 लक्ष्मी  क्रूशियल  बेक

 4264.  sit  mage  गनी  दार  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 &
 क्या  यह  सच  है  कि  Fas  ren  ने कि  गन  लगा  ने  हाल  ही  में  लक्ष्मी  कमर्शियल  बैंक  की  दुर्भावनाओं

 तथा  दुष्कर्मों  के  बारे  में  एक  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  किया
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 ब्यौरा  बया  है  और  उस  पर  सरकार यदि  तो  उसका  न  ।  ह  UM!  bs .  ने  कार्यवाही

 की  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  लक्ष्मी  कमर्शियल  बैंक  के  निदेशकों  तथा  उच्च  अधिकारियों

 ने  कुछ  अधिकारियों  को  दिये  जाने  वाले  alan  धन  पर  ब्याज  की  दर  कम  कर  दी  और

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  से  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 प-प्रधान  मंत्री  ate  वित्त  मंत्री  मोरारजी  नही ं।

 यह  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 और  सरकार  को  प्राप्त  सुचना  के  आधार  पर  ऐसा  .  मालुम  नहीं  होता  कि  बैंक

 ने  अपने  अधिकारियों  को  दिये  जाने  वाले  अग्नियों  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  रूप  से  ब्याज  की  दरें

 कम  कर  दी  है  या  कुछ  विशेष  अधिकारियों  के  लिए  कम  कर  दी  हैं  ।

 हरियाणा  में  यमुना  नदी  पर  पुलों  का  निर्माण

 4265.  थ्री  अब्दुल  गनी  दार  क्या  सिचाई  श्र  विद्युत  पी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  हरियाणा  तथा  उत्तर  श  के क्षेत्रों को  जोड़ने  के  लिये

 हरियाणा  में  करनाल  से  होडल  तक  यमुना  नदी  पर  पुलों  का  खादर  क्षेत्र  में  बाढ़  रोकने

 के  लिए  मजबूत  बांध  बनाने  का  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 निकट  भविष्य  में  कितने  पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 सिचाई  ak  विद्
 त

 पंन्नालय  में  उपयंत्री  सिद्ध  श्वर

 हरिया  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  आए  हैं  ।

 कलकत्ता  में  पड़ा  श्री  पुराना  लुब्नीकेंट  स्टाक

 1968 4266,  श्री  gage  nat  दार
 :  क्या  पेट्रोलियम  सौर  रसायन  मंत्री  29  जुलाई

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1397  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कलकत्ता  में  लुब्िकंट  का  स्टाक  कब  से  तथा  कितनी  मात्रा
 े

 पड़ा  हुआ  है  और

 ag  कितने  मूल्य  का

 इस  कारण
 निगम

 को  कितनी  हानि  हुई

 यह  माल  किन-फ़िन  देशों  से  मंगाया  गया  था  और  और

 इस  मात  की  निकासी  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का

 विचार  है
 ?
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 पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  दो  सालों  से

 अधिक  1  1968  को  कलकत्ता  में  धीमी  गति  वाले  लुब्रीकण्टस  के  1841  जिनका

 मूल्य  लगभग  7.90  लाख  रुपये  पड़े  थे  ।  लुब्रीकन्टस  की  कुछ  श्रे  रियो
 के  जो  ढके

 हुए  स्थान  पर  रखी  जाती  शेष  श्रेणियों  जिन्हें  ढकी  जगह  में  रखने  की  भावुक  ता

 नहीं  खुले  स्थान  पर  संग्रह  किया  जाता  है  |

 भारतीय  तेल  निगम  को  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।  दूसरी  और  रुपये  के  अवमूल्यन

 के  कालरा  विक्रय  मुल्य  बढ़  गये  है  ।

 दो  साल  से  अधिक  पहले  अमरीका  से  स्टाक  आयातित  किया  गया  था  ।

 ये  घीमी  गति  के  स्टाक  हैं  ।  1967  से  1968  तक  निगम  ने

 2281  डम  बेचे  ।

 इण्डियन  घायल  कारपोरेशन  के  उत्पादों  का  निर्यात

 4267.  थ्रो  गनी  दार  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  ने  पिछले  पांच  वर्षों  में  विदेशों  को  अपने

 उत्पाद  बहुत  कम  दरों  पर  निर्यात  किया  और

 यदि  तो  क्या  इसके  परिणाम-स्वरुप  उसे  कोई  घाटा  उठाना  पड़ा  है  ?

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  रघरारोया) चक  :  जी  नहीं  ।

 (a)  प्रति-योगिता के  कारण  कुछ  उत्पादों के  निर्यात  में  हानियां  हुई  हैं  और  अन्य

 उत्पादों  पर  लाभ  हुआ  है  |

 भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  व्यापारियों  को  छूट

 4268.  शो  अब्दुल  गनी  दार  :  क्या
 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  कुछ  व्यापारियों  को  छूट  दे  रहा  है  भर

 यदि  तो  किस  आधार

 उन  व्यापारियो ंके  नाम  तथा  उसके  पुरे  पते  क्या  तथा  प्रत्येक  व्यापारी  को

 कितने  प्रतिशत  छूट  दी  जाती

 पिछले  पांच  वर्षों  में  कितने  व्यापारियों  को  विशेष  छूट  दी  गई  और  उन्होंन  कितने

 मुल्य  area  दिये  तथा  उनको  कितनी  छूट  दी  क्या  उन्होंने  सारा
 माल  उठा  लिया

 rag  मी  सच  है  कि  कुछ  व्यापारियों  ने  अपनी  ओर  बकाया  राशि  को  भुगतान

 नहीं  किया  है  और  यदि  तो  उन  व्यापारियों के  क्या  नाम  हैं  तथा  अब  तक  कितनी  राशि
 बकाया
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 गारी  के  विरुद्ध क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  किसी  व्य  UNOS  af  विरुद्ध  apa मा  दायर  किया

 और

 यदि  ai,  तो  किस  न्यायालय  में  तथा  किसके  विरुद्ध  ?

 पेट्रोलियम  ste  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से
 :

 मांगी  ग  सूचना  भारतीय  तेल  निगम  के  अपने  रियों  और  उपभोक्ताओं  के  साथ  व्यापारिक

 धन-देन  से  सम्बन्धित  है  और  निगम  के  व्यापारिक  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  बताना

 ale  नहीं है  |

 दिल्लो  विकास  प्राधिकार  द्वारा  गृह-निर्माण

 4269  श्री  स०  ला०  सोंधी  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 5000  मकान (#)  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  के  पास  प्रति  वर्ष

 बन।ने  के  साधन  है

 यदि  at,  तो  इस  काम  के  लिए  उन  साधनों  का  उपयोग  न  किये  जाने  के  क्या

 कारण  और

 (77)  समाचार-पत्रों  में  हाल  में  हमें  समाचारों  को  हट्टी  में  रखते  हुए  क्या  दिल्ली  विकास

 प्राणी  कार  की  का्यप्रशसाली  की  जांच  करने  का  सरकार  का  विचार  हैं  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (at  ब  स०

 जी

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 (7)  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है

 M/s.  Oriental  Timber  Trading  Corporation  (P)  Ltd

 4270.  Shri  Brij  Bhushan  Lal:  Will  the  Minister  of  Finance  be  please  to  refer  to
 the  rep’y  given  to  Unstarred  Question  No.  6702  onthe  8th  Apri}  1968  and  State  :

 (a)  the  names  of  the  other  firms  and  Companies  in  which  Master  Rejendra  Kumar
 Banwari  Lal.  a  shareholder  of  Messers  Oriental

 Timber  Trading  Corporation  (P)  Ltd.  is
 holding  shares:

 (b)  the  names  of  the  places  where  the  aforesaid  firms  and  companies  are  situated,
 (he  amount  of  income-tax  paid  by  them  during  the  last  three  years,  as  also  the  amount
 still  outstanding  against  them;  and

 (c}  the  action  being  taken  to  realise  the  arrears  of  income-tax  from  them  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai) :  (a)  The
 information  is  being  cailected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (b)  and  (c)  The  necessary  information  in  respect  of  companies  in  which  Shri  Master
 Rajendra  Kumar  Banwari  Lal  or  members  of  his  family  hold  controlling  interest  15  being
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 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.  It  will  involve  enormous  time  and

 labour  to  collect  similar  information  10  respect  of  other  companies  in  which  th he we  member

 of  his  family  may  hold  only  some  shares,

 Share-holders  of  M/s.  Oriental  Timber  Trading  Corporation,  Ltd

 4271  Shri  Brij  Bhashan  lat  .  Will  the  Minister  of  Finance  *  be-pleased  to  refer  to

 the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  6702  onthe  8th  April  1968  and  state:

 (a)  the  names  of  firms  and  companies  in  which  Master  Shashi  Kumar  Banowari  Lal,
 a  shareholder  of.  M/s.  Oriental  Timber  Trading  Corporation  Ltd.  is  holding  shares

 (b)
 .

 and
 the  amount  of  Income-tax  paid  by  those  companies  during  the  past  three  years

 (c)  the  amount  of  income-tax  assessed  by  Government  on  them  during  the  said

 period  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  The

 information  js  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 (b)  and  (c)  The  necessary  information  in  respect  of  companies  in  which  Master

 Shashi  Kumar  Banwari  Lal  or  members  of  his  family  holding  controlling  interest  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.  It  wil]  involve  enormous  time  and

 labour  to  collect  similar  information  in  respect  of  other  companies  in  which  the  members

 of  his  family  may  hold  only  some  shares

 Shareholders  of  M/s.  Oriental  Timber  Trading  Corporation,  Ltd

 4272,  Shri  Brij  Bhushan  lal  | |  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  ro

 the  reply  given  to  Unstarred  Question  No,  6702  onthe  &th  April  1968  and  state

 (a)  the  names  of  firms  and  companies  other  than  M/s.  Oriental  Timber  Trading

 Corporation  Ltd.  whose  shares  are  held  by  Master  Vinay  Kumar  Banwari  Lal

 (b)  the  amount  of  Income-tax  paid  by  these  firms  to  Government  during  the  last

 five  years;  and

 (c}  the  amount  of  Income-tax  assessed  २18  those  firms  during  the  above  mentioned
 eriod  ?

 (a)  The The  Deputy  Prime  Minister  and:  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)
 information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 (b)  and  (c)  The  necessary  information  in  respect  of  companies  in  which  Shri

 Master  Vinay  Kumar  Banwari  Lal  or  ‘members  of  his  family  hold  controlling  interest  is

 being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.  It  will  involve  enormouse  time

 and  labour  to  collect  similar  information  in  respect  of  public  companies  in  which  the

 members  of  his  family  may  hold  only  a  few  shares.

 Shareholder  of  Ms.  Oriotal  Timber
 Trading

 Corporation  Ltd.

 4273,  Shri  Brij  Bhushan  lal
 :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to

 the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  6702  on  the  8th  April,  1968  and  state  :

 {a)  the  names  of  firms  and  companies  in  which  Master  Vijai  Kumar  Banwari  Lal

 a  schareholder  of  M/s.  Oriental  Timber  Trading  Corporation  Ltd.  is  holding  shares

 (b)  the  amount  of  Income-tax  paid  by  these  firms  and  companies  during  the  past
 three  years;  and
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 (0)  the  amount  of  Income-tax  assessed  by  Government  on  those  firms  and  compa-

 nies  during  the  said  period  ?.

 The  Depury  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)  (a)  The

 information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 (b)  and  (c)  The  necessary  information  in  respect  of  companies  in  which  Shri  Mas-

 ter  Vijai  Kumar  Banwari  Lal  or  members  of  his  family  hold  controlling  interest  is  being
 collected  and  wil]  be  Jaid  on  the  Table  of  the  House.  It  will  involve  enormous  time  and

 labour  to  collect  similar  information  in  respect  of  other  companies  in  which  the  member
 of  his  family  may  hold  some

 shares.

 Mis
 Oriental  Timber  Trading  Corporation

 4274.  Shri  Brij  Bhushan  lal  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  6702  on  the  8th  April,  1968  and  state

 (a)  whether  information  asked  for  regarding  tax  assessees  of  M/s  Oriental  Tim-
 ber  Trading  Corporation  has  since  been  collected;  and

 (0)  if  so,  the
 particulars

 of  those  80  tax  assessees  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):(a)  Yes,  Sir.

 (b)  Statement  showing  the  details  of  tax  demand  raised  tax  paid  and  the
 balance  due  from  the  shareholders  of  M/s  Oriental  Timber  Trading  Corporation  has  been
 laid  on  the  Table  in  respe.t  of  the  completed  assessments.  [Placed in  Library.  See  No.  LT-

 7262/  68] ].

 Atrocities  Perpetrated  on  Harijans  in  Madhya  Pradesh

 4275.  Shri  Nathu  Ram  Abirwar  :  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pleased
 to  state

 -(a)  whether  the  Central  Government  have  obtained  information  at  Governmental
 level  about  the  action  taken  by  the  State  Governments  in  connection  with  the  atrocities

 perpetrated  by  the  caste  Hindus  on  the  Harijans  in
 Madhya  pradesh,  Andhra

 Pradesh,
 Bibar,  Uttar  Pradesh  and  Rajasthan  and  if  so,  the  action  taken  in  the  matter;  and:

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Department  of
 Social  Welfare  (Shri  Muthyal  Rao)  (a)  In  all  actionable  cases,  the  offenders  have  been
 rosecuted  in  Courts  of  Law.  Further,  these  incidents  were  discussed  at  a  Conference  of

 Chief  Ministers  and  it  was  agreed  that  such  cases  should  be  attended  to  with  special  care
 and  proimptituce

 (b}  Does  not  arise

 University  Stipend  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  Students

 4276.  Sbri  Nathu  Ram  Abirwar  :  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pleased
 to  state

 (a}  the  amount  of  University  stipend  allocated  to  the  State  Governments  for  the
 financial  year  1968-69  for  the  students  of  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes  and  Back-
 ward  Classes  State-wise,  separately;  and.

 (b)  whether  this  amount  is  Jess  than  that  allocated  during  the  last  year  and  if  so,
 the  reasons  therefor  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petro  eur  and  Chemicals  and  Department  of

 Social  Welfare  (Shri  Muthyal  Rao):  (a)  A  statement  showing  allocations  for  each  State  is

 Placed  on  the  Table.  [Placed  in  Library.  See  No.  L1-1763/68].

 (b)  No,  Sir,

 Balmiki  Community

 4277.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4975  onthe  25th  March,  1968
 and  state  the  time  by  which  the  Balmiki  Community  would  be  relieved  of  undignified  wo-
 rk  of  disposing  of  human  filth  in  any  manner  ?

 The  Deputy  Mloister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Department  of  Social  Welfare

 (Shri  Muthyal  Rao)  :  Manual  disposal  of  night  soil  can  be  stopped  only  by  banning  the

 construction  of  dry  latrines,  converting  211  dry  latrines  into  flugh  latrines.  This  will  in-

 volve  large  scale  financial  implications  besides  amendment  of  municipal  and  other  laws,  Fi-

 nancial  resources  f.  7  this  purpoSe  are  not  yet  in  sight.  It  is  not  therefore  possible  to  indi-

 cate  a  specific  time  limit  at  this  stage.

 Eradication  of  Untouchabllity

 4278.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  Government  have  sought  the  co-operation  of  social  organisations  for
 the  purpose  of  eradicating  untouchability  as  the  legislative  measure  in  this  regard  has  not

 been  very  effective;  and

 (b)  if  so,the  names  of  those  organisations  and  the  nature  of  cooperation  received
 from  them  7

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum,  Chemicals  and  Department  of  Social
 Welfare  (Shri  Muthyal  Rao):  (a)  and(b)  The  Harijan  Sevak  Sangh,  the  Bharatiya  De-
 pressed  Classes  Le  gue,  the  Iswar  Saran  Ashram  and  the  Hind  Sweepers’  Sevak  Samaj

 have  undertaken  sciiumes  for  propaganda  and  publicity  for  tre  removal  of  प्पा[ 00008 एंग 1] +

 जनरल  बोला  पर  सामाजिक  नियंत्रण

 4280.  थी  हिम्मत  सिहुला  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  जनरल  इ  द्योरेंस  एम्पलाइज  एसोसीएशन  (zat

 की  वार्षिक  बैठक  में  सामान्य  बीमा  के  सामाजिक  नियंत्रण  के  लिये  प्रस्तावित  विधान  की  आलो

 चना  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  यहां  भी  सच  है  कि  इस  fama  के  विरुद्ध  न  केवल  सामान्य  बीमा  सेवायों  से

 बल्कि  कमंचारी  संघों  से  भी  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 विभिन्न  संगठनों  द्वारा  प्रस्तावित  विधेयक  का  विरोध  किन  कारणों  से  किया

 गया  और

 क्या  इस  आलोचना  तथा  विरोध  को  देखते  हुए  सरकार  का  उक्त  विधेयक  वापिस

 लेने  उसमें  संशोधन  करने  का  विचार  है  ?
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 दो  संघों  अर्थात्‌ उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी

 प्रभारी  बीमा  कमंचारी  जलपाइगुड़ी  तथा  प्रभाग  बीमा-कमेंट्री  गोहाटीਂ

 से  उनकी  विधिक  साधारण  सभाओं  में  क्रमश  18  अप्रैल  1968  तथा  21  अगर ल

 1968  को  पास  किये  गये  प्रस्तावों  की  नकलें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  इनमें  सामान्य  बीमा  का  राष्ट्रीय

 करण  करने  की  मांग  की  गई  है  ।

 तथा  इस  उपाय  के  खिलाफ  अन्य  कोई  दरख्वास्तें  कर्मचारी  संघों  से  प्राप्त

 थीं  हुई  हैं  ।  बीमा  वाणिज्य  मंडलों  तथा  दलालों  के  मेघ  से  दरख्वास्तें  जरूर  मिले

 किन्तु  उनमें  बीमा  विधेयक  1968  में  प्रकाशित  बीमा  पर

 सामाजिक  नियंत्रण  सम्बन्धी  योजना  में  कुछ  परिवर्तन  करने  के  लिए  सुभाव  दिये  गये  हैं  ।

 विभिन्‍न  संस्थाओं  द्वारा  भेजे  गये  सूचनाओं  पर  विचार  हो  ्
 है  ।  विधेयक  को

 दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  भेजा  गया  है  ।

 श्रेषऋ  निर्माता  उद्योग  में  संकट

 4281  att  हिम्मत सिह का  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  औषध  उत्पादक  बम्बई  के  अध्यक्ष  श्री

 कीथ  राम  के  इन  कथित  विचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  औषध  निर्माण  उद्योग  के  सामने

 जो  वित्तीय  समस्यायें  आ  रही  के  मूल  रूप  से  1963  में  मूल्यों में  gay  पर  लगाई  गई

 अगस्त  रोक  का  परिणाम  है  जिससे  इस  उद्योग  में  गम्भीर  संकट  उत्पन्न  हो  गया  है

 यदि  तो  सरकार  ने  भाषा  निर्माण  उद्योग  के  उत्पादन  लागत  के  ढांचे

 का  पुनर्विलोकन  किया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले है

 औषधि  निर्माण  उद्योग  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  कच्चे  माल  के  मुल्यों  पर  नियंत्रण

 रखे  बिना  ओपनर  उत्पादकों  के  मुल्यों  पर  लगाई  गई  रोक  के  परिणामस्वरूप  इस  उद्योग  द्वारा

 अनुभव  किये  जा  रहे  वित्तीय  संकट  का  स्वरुप  और  आकार  क्या  और

 उद्योगों  को  नियंत्रित  मूल्यों  पर  कच्चे  माल  की  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने

 लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  है
 ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (+  रघु रामे या

 जो  att

 सरकार  ने  पहले  टेरिफ  आयोग  से  देश  में  निमित  कुछ  जरूरी  ओषधियों
 के

 निरूपण  att  उनके  मूल्य  डांचे  कौ  जांच  के  लिये  प्रार्थना  की  थी  ।  उनकी  रिपोर्टे  की  प्रतीक्षा

 की  जा

 (7)  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  उद्योग  में  वित्तीय  संकट  उत्पन्न  हो  गया है  ,  क्यों  कि

 कच्चे  डिब्बों  और  पेकिंग  सामग्री  की  लागत  में  वृद्धि  हो  जाने  के  सरक  re  नृत्यों

 के  के  लिये  प्रार्थना-पत्रों  पर  गुरा-दोष  के  आधार  पर  विचार  करती  है  और  जहां

 उचित  हो  वृद्धि  करने  की  अनुमति  देती  है  ।
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 sera  Sravana  28,  1890  (Saka)

 प्रय  शा

 उद्योग  कच्चे  मालों  और  फालतू  पुर्जों  के  आयात  के  लिये  प्राथमिक  उद्योगों  की

 सूचि  में  शामिल  है  ।  को  अपेक्षित  चीनी  की  नियंत्रित  दरों  राज्य  सरकारों

 दारा  की  जाती  जहां
 तक

 अन्य  कच्चे  जो
 मूल्य

 नियंत्रण
 के

 अन्तर्गत  नहीं  का

 सम्बन्ध  उनकी  नियंत्रित  दरों  पर  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  का  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 भारत  शौर  समाजवादी  देशों  के  बीच  आधिक
 संबंध

 428
 श्री  हिम् मति हका  क्या  वित्त  oe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 am  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  va  तक  समाजवादी  को  इस  बात  के  लिये

 अवगत  भी  नहीं  कराया  गया
 था

 कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  क्रियान्विति  में  उनसे  क्या

 दान  दिये  जाने  की  आशा  की  जाती

 यदि  तो  इससे  भारत  और  समाजवादी  देशों  के  आर्थिक  सम्बन्धों  के  बारे

 में
 बहुत  अनिश्चितता  far  हो  गई  और

 क्या  समाजवादी  देशों  को  इस  बीन  बता  दिया  गया  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 की  क्रियान्विति  में  भारत  उनसे  किस  प्रकार  के  योगदान  की  आदा  रखता  है  और  यदि  तो

 इसके  क्लास  हैं  ?

 '
 उप-प्रधान  मंत्री  ale  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  चू  कि  अभी  यह

 फैसला  नहीं  हुआ  है  कि  आयोजना  कितनी  बड़ी  होगी  और  उसमें  कौन  कौन  सी

 नए  शामिल  की  इसलिये  इस  समय  चौथी  योजना  की  आवश्यकताओं

 का  सही  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।  इसलिये  चौथी  आयोजना  के  किसी  देश

 सहायता  के  लिये  कहना  अभी  समय  से  पु  फिर  भी  दिसम्बर  1966  में  सोवियत

 समाजवादी  जनतंत्र  संघ  ने  चौथी  आयोजना  में  शामिल  की  जाने  वाली  योजनाओं  के
 लिए  250

 करोड़  रुपये  की  रकम  देने  का  संकेत  दिया  ar  ag  1966  के  बाद

 बल्गारिया  और  रूमानिया  के  साथ  आर्थिक  सहयोग  सम्बन्धी  .  करारों  पर  हस्ताक्षर  मी

 किये  गये  हैं  तथा  चौथी  आयोजना  की  अवघि  में
 इस्तेमाल  के  लिये  पोलैंड  ate

 चेकोस्लोवाकिया
 से  भी  ऋण रा  प्राप्त  हुए  है  ।

 यह  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 (7)  यह  सबाल  पैदा  ही  नहीं  होता

 उबर  कारखानों  का  श्राघुनिकीकर रा

 4283.  हिम्मत सिह का  क्या  पेट्रोलियम  श्योर  रसायन  मंत्री  यह  बतानें  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  अब  तक  स्थापित  किये  उर्वरक  कारखानों  में  से
 अधिकांश

 की  मशीनों  पांच  वर्ष  पहिले  की
 मशीनें

 यदि  तो  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  विदेशी

 योगी  भारत  में  पुरानी  और  बेकार  हो  गई  मशीनरी  का  हयात  न
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 पहले  स्थापित  किये  गये  उर्वरक  कारखानों  को  आधुनिक  रूप॑  देने  तथा  उनमें

 नवीनतम  मंज्ञींनरी  लगाने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  और

 देश  में  सभी  seize  कारखानों  के  आधुनिकीकरण  पर  कितनी  लागत  आने  का

 अनुमान  है  ?

 पैट्रोलियम  site  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 जी  नही ं।

 wat  नहीं  ।

 ate  यद्यपि  वर्तमान  संयंत्रों  के  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  कदम  उठाये  जा

 रहे  उन्हें  अधुनिकीकररा  या  नवीनतम  फिया  जाना  कहना  ठीक  नहीं  है  ।  समुद्री  और

 केला  में  1.12  करोड़  रुपये  और  3.63  करोड़  रुपये  की  लागत  से  नैफ्था  गैंसीकरण

 यूनिटों  को  लगाया  घटिया  किस्म  के  खनिज  जिप्सम  का  इस्तेमाल  बन्द  करने  और  अन्य

 सुधार  करनें  के  लिंग  सिंगारी  सजेशन  स्कीम  (51001  Rationalisation  Scheme)  (22.

 96  करोड़  और  अल्लाह  विस्तार  का  चौथा  चरण  (4.99  करोड़  बताने  के  लियें

 उदाहरण  हैं  ।

 मारती प्र  तेल  मिग  द्वारा  ढोलों  को  ave

 4284.  श्री  समर  क्या  पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्री  22  1968  के

 अतारांकित  meat  संख्या  73  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मेसर्स  हिन्द  गात्वेनाइजिंग  एण्ड  इ  जिनियरिंग  कम्पनी  प्राईवेट  लिमिटेड  ने  दोष

 ढोलों  की  सप्लाई  कित  तारीख  से  पुनः  आरम्भ

 बीच  की  अवधि  में  भारतीय  तेल  निगम  ने  ढोल  किन-किन  कम्पनियों  से  खरीदे

 तथा  प्रत्येंक  कम्पनी  से  कातते-कितने  तथा  किन-किन  मुल्य  पर

 क्या  इतने  ही  ढोलों  की  खरीद  पर  मेसर्स  हिन्द  गाल्वेनाइजिंग  एण्ड
 इ  जिनियरिंग

 कम्पनी  लिमिटेड  से  तय  किये  गये  मूल्य  से  कुछ  अधिक  घन  व्यय  किया  गया

 और

 यदि  तो  कितना  ?

 मेट्रो  लियम
 site  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  रघु राम या )

 से  तक  :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रखी  जायेंगी  ।

 भार तोम  ta  निगम  के  लिये  बैलों  का  सम्भलने

 4285.  भी  समर  क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  22  1968  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  74  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संप्लायस  कॉरपोरेशन  तेल  के  नालों  के  निर्माता  नहीं

 तथापि  वही  एक  ऐसा  arg  जिससे  भारतीय  तेल  निगम  के  टेण्डर  भरे  और
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 यदि  at,  at  अनप  किसी  id od |  IT 1811 shoot  fSoryar  से
 टेण्डर  प्राप्त  न  होने  पर  भारतीय  तेल

 निगम के के  एक  गैर-निर्माता  साथ  को  21.000  केरल  का  इतना  मारी  व्यादेश  कसे  दिया

 और  क्या  आवश्यक  संख्या  में  बैरल  देने  की  उसकी  क्षमता  की  क्रयादेश  देने  से  पहले  जांच  कर

 ही  गई  थी  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु रामे या

 गीर  सूचना  grey  की  जा  रही
 है  और  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 गर-सरकारी  श्रत्पतालों  के  प्रबन्धकों  का  अभ्यावेदन

 4286  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो  क्या  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  नगरीय

 विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोई  ऐसा या  सरकार  को  गैर-सरकारी  अस्पतालों  के  प्रबन्धकों  की  अ

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  कि  उन  अस्पतालों  के  कर्मचारियों  पर  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 लागु  नहीं  होना  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  सु

 जी  भ i

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 Construction  of  Quarters  by  Delhi  Development  Authority

 4287.  Sbri  Kanwar  Lal  Gupta :  Will  the  Minister  of  Health,
 Family

 planning  and

 Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  quarters  constructed  and  plots  developed  by  the  Delhi  Develo-

 pment  Authority  upto  the  3151  May,  1968  and  the  number  of  those  among  them  allotted

 to  the  public  and  the  number  of  plots  on
 which

 construction  has  0६९०  started ;  and

 (b)  the  oumber  of  plots  and  quarters  proposed  to  be  developed  and  constructed

 by  the  Delhi  Development  Authority  upto  the  3lst  March,  1968  and  their  targets  for  the

 3lst  March,  1970?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mirisiry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Develop-

 ment ;  (Shri  5.  Morthy,(a)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will
 be

 laid

 on  the  Table  of  the  Sabha

 Slum  Clearance  -Undertaken  By  A

 Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and 4288.  Shri  Kanwar  J.al  Gupta
 Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  isa  fact  that  slum  improvement  work  undertaken  by  the  Dethi

 Development  Authority  is  not  going  on  satisfactory  sand

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 1374



 28  1890  लिखित  उत्तर

 meat  (Sbri  5,  Murthy)  :  (a)  and  (0)  Slum  work  is  not  being  done  by  the
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Develop-

 Delhi  Development  Authority.

 तेल  शोधक  कारखानों  का  बिस्तार

 4290,  श्री  प्रम  चन्द  वर्मा  aq  पैट्रोलियम  wt  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (zx)
 }  क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  तेल  दोधक  कारखानों  का  विस्तार  करने  के  लिये

 योजना  बनाने  के  उद्देश्य  से  हाल  ही  में  तेल  सलाहकार  परिषद्‌  की  एक  बैठक  हुई  थी

 (a)  यदि  तो  उस  बैठक  में  क्या  क्या  fara  किये  गये  किन-किन  योजनाओं

 को  स्वीकार  किया  गया  ?

 पैट्रोलियम  झोर  रसायन  तथा  समाज  किनारा  मंत्रालय  में  राज्य  सन्नी

 निम्न  मामलों  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिये  20.  7,  1968  को  तेल

 कार  परिषद्‌  की  एक  बैठक  हुई  थी ः

 (i)  1966  और  1967  के  लिये  मांग  के  आंकड़े  ।

 (ii),  1968  से  1975  तक  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग  के  अनुमान  ;

 (ili)  शोधन  क्षमता  का  विस्तार  ;  और

 (iv)  1968  से  1975  के  दौरान  उत्पादों  के  तटीय  संचलन का  अनुमान  ।

 परिषद  ने  निम्न  निर्णय  किये  —

 (1)  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  वर्तमान  अनुमानित  मांग  के  आधार  1975

 तक  शोधन  क्षमता  का  30  से  32  मिलियन  मीटरी  टन  के  बीच  होना

 आवश्यक  किन्तु  मांगों  का  हर  छंटे  महीने  पुन  रोपण  किया  जाये

 (ii  )  विशेषतया  नेपथा  तथा  ईधन  तेल  की  मांग  और  सप्लाई  के  अनुकूलतम

 संतुलन  प्राप्त  करने  के  उपाय  ara  के  एक  विशेषज्ञ  दल  द्वारा

 शोधन  शाला  के  परिचालनों  का  अध्ययन  किया  जाये  ;  और

 (iii)  देशीय  कच्चे  तेल  की  प्रादेशिक  लम्बे  रेल  क्षण  ar

 तटीय  संचलन  का  परिहार  और  वर्तमान  शोघ धन शालाओं  की  अधिक

 स्थापित  क्षमताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुये  अतिरिक्त  शोधन  क्षमताओं

 का  सृजन  किया  जाये  ।

 स्टिंग  क्षेत्र  का  परिसमापन

 4291,  श्री  प्रम  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  स्टिंग  के  भविष्य  के  बारे  में  भारत  सरकार  तथा  ब्रिटिश

 सरकार  के  बीच  विचार-वीमेन  हुए  है  ;
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 ———

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विभिन्‍न  क्षेत्रों  से  सुभाव  आये  हैं  कि  cela  क्षेत्र
 को

 समाप्त  किया  जाये  ;

 (7)  यदि  तो  बातचीत
 हुई  है  और  सरकार  ने  इस  मामले  पर  कोई

 दृढ़  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ;  और

 उन  पर  ब्रिटिश  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 Sq-7aTs  मंत्री  sie  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  हां  ।

 और  :  स्टिंग  क्षेत्र  के  भविष्य  के  बारे  में  समय-समय  पर  अलग-अलग

 हलकों  से  विभिन्न  प्रकार  के  सुभाव  आये  हैं  ।  भारत  सरकार  इस  प्रश्न  पर  ब्रिटेन  की  सरकार  के

 दृष्टिकोण  के  बारे  में  उससे  निकट  aes  बनाये  हुए  है  ।  बिनज्नासःवितिम्रम  हो  रहा  हैं  वह

 गोपनीय  है  और  सरकार  उसे  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 परिवार  नियोजन  तथा  ante  ware  से  शिष्ट  सरसों

 का  विदेशों  को  दौरा

 4292,  श्री  aa  चन्द  वर्मा  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  ania  विकास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  उनके  मन्त्रालय  की  ओर  से  कितने  प्राधिकारी  अथवा  अन्य

 विशेषज्ञ  इस  ay  सरकारी  खर्चे  पर  विदेश  गये  थे  ;

 प्रत्येक  मामले  में  किन  देशों  कां  दौरा  किया  स्यान  और  दौरे  को  श्रीधर  कितनी

 प्रत्येक  दौरे  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  और  उसमें  से  विदेशी  मुद्रा  कितनी

 थी  ;  देर

 प्रत्येक  दौरे  के  परिणामस्वरूप  सरकार  को  क्या  लाम  हुआ  कौर  यदि  कोई  करार

 किये  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ह. |  ब०  सड़क

 :  और  अपेक्षित  सुचना  सभा-पटल  पर  रख  गयी
 है

 |

 में  रखी  गई  |  देखिये  ae  एल०  zo  1764/68]

 सिचाई  श्र
 बिद्युत

 wane  में  नियुक्त  किलकारियों  का  सर्वेक्षण

 4293.  श्री  प्रम  चन्द  वर्मा  :  क्या  सिचाई  झोर  faa a  मन्नी  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 बर्ष  1967-68  में  उनके  मंत्रालय में  नियुक्तः  करने चा  रियों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 गया  था

 यदि  तो  कितने  श्र  आवश्यकता  से  अधिक  पाये  गये  और  इस

 बारे  में  क्या  नीति  है  और  क्या  इन  कर्मचारियों  की  छंटनी  करने  का  विचार  है  अथचष्स  अन्यथा

 उन्हें  कहीं  न्नन्यत्र  नौकरी  देने  का  हैं  ;

 ॥  376



 19  1968  लागत  उत्तर

 |  अप्रैल  से  30  1968  तक  की  अवधि  में  उनके  मन्त्रालय  ने  कितने  अतिरिक्त

 नियुक्त  किये  थे  wie  इ
 TY  नय  rr  काक  नि  - 4  SISEMTA  त  अधिकारियों  के  कितने

 पद  लार  na  :  औंर

 मन्त्री  तथा  उप मन्त्री  के  पास  काम  कर  रहे  उन  फालतू  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  क्य

 क्या  है  जिनके  लिये  समूचित  मंजूरी  नहीं  ली  गई  है
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्ध  श्वर  प्रसाद  और  (@)

 वित्त  मन्त्रालय  के  कर्मचारी  निरीक्षण  यूनिट  ने  सिचाई  तथा  faa  मन्त्रालय  में  नियुक्त

 चोरियों  के  बारे  में  1967-68  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  था  ।  पर  मितव्ययता  उपाय

 के  रूप  में  1967-68  के  दौरान  निम्न  लिखित  पद  समाप्त  कर  दिये  मये  थे

 पद  वासल  qat की  संख्या

 प्रथम  शरणी  उप  fata  1

 डीसी  श्रेणी  अतिरिकत  सहायक  निदेश क्र

 तृतीय  ती  अनुसंधान  सहायक  2

 ट्र खर  2

 इनमें  से  किसी  व्यक्ति  की  छंटनी  नहीं  की  गई  क्योंकि  इन्हें  अन्य  रिक्त  स्थानों  पर  लगा

 feat

 प्राचीन  अवघि  में  निम्नलिखित  पदों  पर
 नियुक्तियां  की  गई  :--

 पद  का  बर्गो कर रण  पदनाम  पदों  की  संध्या

 तृतीय  श्रे  एस

 अकाउन्ट

 लोअर  डिवीजन  कलक

 चतुर्थ  श्र  wit  चपरासी

 राजपत्रित  अधिकारियों  का  कोई  नया  पद  नहीं  बनाया  ।

 मंत्रालय  की  स्वीकृत  संख्या  के  कर्मचारियों  में  से  मन्त्री  तथा  उप  मन्त्री  को  समय

 समय  पर  कुछ  अतिरिक्त  क्मेंचारी  दिये  गये  जो  काम  के  महत्व  पर  निर्भर  था  ।  इस  प्रकार  से

 apres  मके  तमात  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  wait  में  दिया  गया  है  ।

 लिवर सा

 राज्य  मंत्री

 कम  पदनाम  पदों  की  संख्या

 (4)  तकनीकी  अधिकारी

 (2)  जुनियर  ड्राफ्ट्समैन

 (3)  अपर  डिवीजन  कलक

 दफ्तरी (4)
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 उप  मंत्री

 क्रम  संख्या  पदनाम  पदों  की  संख्या

 (1)  स्टेनोग्राफर

 लो  है  9  2
 रही  hel ्  कलक (2)

 चपरा  शा
 (3)

 Modern  Equipment  for  Heart  Transplantation

 4294,  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :
 Shri  R.K.  Sinha  :

 Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  our  brilliant  physicians  are  not  able  to  make

 progress  in  heart-transplantation  because  of  non-availability  of  modern  equipments,  and

 (b)  the  aclion  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 Fhe  Depaty  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Develop-
 and ment  (Shri  B.  S.  Murthy)  (a)  (b)  There  are  six  well  equipped  open  cardiac

 surgery  centres  in  the  country,  and  the  slow  progress  in  heart  transplantation  work  is  not  so

 much  due  to  lack  of  equipment  as  to  other  factors  like  heavy  load  of  other  cardiac  surgery,
 lack  of  donors  and  sentimental  reasons  .  The  ethics  of  heart  transplantation  is  still  a  matter

 of  controversy

 Uniform  Sales-Tax  in  States

 4295.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  different  sales-tax  structures  are  prevailing  in  different

 States;

 (b)  whether  itis  also  a  fact  that  the  traders  in  various  parts  of  the  country  have

 been  demanding  the  imposition  of  sales-tax  at  the  same  stage;

 (c)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  bring  about  uniformity
 in  the  sales-tax  structure;  and

 (d)  whether  Government  would  appoint  a  Sales-tax  Appellate  Tribunal,  on  the
 lines  of  Income-tax  Appellate  Tribunal,  to  dispose  of  cases  in  regard  to  Central  Sales-tax  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai):(a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.  A  number  of  representations  have  been  received  by  Government  for

 teplacing  sales—tax  by  excise  duty.

 (c)  Absolute  uniformity  in  respect  of  sales  tax  cannot  be  brought  about  by  the

 Central  Governmeopt  as  sales  tax  is  a  State  subject  of  taxation  under  the  Constitution.
 Efforts  are,  however,  made  through  mutual  discussions  with  States  to  bring  about  as  much

 uniformity  as  possible.  Recently  four  regional  councils  have  been  set  up  for  the  various
 zones  with  a  view  to  bring  about  inter-regional  co-ordination.

 (d)  Central  sales  tax,  levied  on  inter-States  sales,  is  complementary  to  levy  of  local
 sales  tax  by  States  It  is  accordingly  administered  by  sales  tax  authorities  of  the  States  in
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 the  same  manner  as.  the  local  sales  tax  is  administered  by  them.  There  are  forums  for

 hearing  of  appeals  and  revisions  arising  both  under  local  ind  Central  sales  1ax  and  no

 advantage  is  expected  by  making  any  change  in  this  respect

 Unauthorised  Medical  Practitioners

 4296.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning
 and  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  many  persons  are  pursuing  the  medical  profession  in
 ap  unauthorised  manner  in  different  parts  of  thc  country,  particularly  in  villages

 (b)  whether  itis  also  a  fact  that  the  Delhi  Adininistration  propose  to  recognise
 such  unauthorised  professionals;

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto;  and

 (d)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  prevent  these  quacks  from

 playing  with  the  gives  of  ignorant  people  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Develop-
 ment.(Shri  B.S.  Murthy) :  (a)  Yes

 (b)  A  member  of  the  Metropolitan  Council  has  introduced  a  bill  to  that  effect

 (c)  The
 Delhi  Administration  has  been  advised  to  defer

 action
 in  the  matter

 (d)  The  question  is  under  consideration  of  the  Government  of  India

 Government  of  India  Press,  Aligarh

 4297.  Shri  Shiv  Kumar  Shastrl  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Suppl
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  printing  machines  installed  in  the  Government  of
 India  Press,  Aligarh  are  not  being  utilized  to  their  full  capacity;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  inspite  of  so  much  capacity,  the  printing  work  is
 entrustéd  to  the  private  printers  and  if  so,  the  valae  of  the  work  so  entrusted  per  annum;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  labour  leaders  of  the  Aligarh  Press  have  been

 approaching  Government  for  the  last  many  years  that  in  addition  to  other  works,  ook

 printing
 work  should  also  be  entrusted  to  the  Aligarh  Press ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  Government  propose  to  take in  this  regard  keeping  in  view  the
 unutilized  capacity  of  the  machines  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Sari
 Singb)  (a)  No  However,  one

 composing
 machine

 (Mono  type  keyboard)
 is  not  fully

 utilized  at  present .

 Only  such  jobs  as  are  beyond  the  capacity  of  the  Goverament  of  India  Presses,  or
 for  which  they  do  not  possess  the  necessary  equipment,  are  farmed  out  to  private  printers.
 The  value  of  the  work  farmed  out  to  private  printers  during  the  years  1963  to  1967 is
 indicated  below  :--

 1963-64  Rs  43  67  lak  he

 1964-65  Rs.30.49  lakhs

 1965-66  Rs.19,99  lakhs

 1966-67  Rs.10.90  lakhs
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 (c)  and  (4)  A  Suggestion  was  recived  in  October  1966.  THis  could  not  be

 accepted  asthe  Government  of  India  Press,  Aligarh,  is  essentially  designed  as  a  Forms

 Press

 For  the  full  utilisation  of  the  composing  machine  (Mono  type  keyboard),  more
 work  of  forms  printing  is  being  entrusted  to  that  Press  .

 Paper  suppliers  in  Government  of  India  Presses

 4298,  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Works  Housig  and  Supply  be

 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  paper-suppliers  in  each  of  the  presses  of  the  Goverament  of
 India  and  the  minimum  educational  qualifications  prescribed  for  their  appointment;

 (b)  whether  it  is  a  fact.  that  some  years  back  the  paper-suppliers  were
 in

 non-indus-
 trial  group,  but  now  they  have  been  included  in  the  industrial  group;

 (c)  the  nature  of  their  duties  and  the  number  of  those  paper-suppliers  who  have
 Passed  High  School  Examination;

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  Government  have  framed  rules  for  the  prémiotion
 of  the  employees  of  various  categories  but  no  mention  has  been  made  thereia  about  the
 Promotion  of  paper-suppliers;  and

 (e)  ifso,  the  reasons  therefor  and  the  action  proposed  to  be  taken  by  Govern-
 ment  In  regard  to  their  promotions  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minlstry  of  Work,  Housing  aad  Supply  (Shri  Iqbal  Singh)
 (a)  to  (e)  :  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 Counters  in  Government  of  India  Presses

 4299,  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  itis a  fact  that  Counters  are  also  appointed  in  the  Nono-Industrial

 Departments  of  all  the  Government  of  India  Presses  and  if  so,  their  number  ia  each  Press

 and
 the  rules  regarding  their  [1 0110 (10115)

 (b)  whether  it  is  alsoa  fact  that  their  work  is  just  like  the  work  of  a  Clerk  ‘but
 their  basic

 Pay  starts
 from  Rs,  75,  whereas  the  basic  pay  of  a  clerk  starts  from  Rs.  110;

 and

 (c)  ॥  so,  the  reasons  therefor  and  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government
 in  regard  to  their  prdmotions  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbat
 Singh)  (a)  There  are  a  few  posts  of  Counters  borne  on  the  non-industrial  establishment
 of  the  Government  of  India  presses  at  Aligarh  and  K.S.  Roy  Road,  Calcutta.  Their

 number  as  on  31st  October,  1967  was  fifteen  in  the  Aligarh  Press  and  one  in  the  Calcutta

 Press.  These  are  Class  IV  posts  and  the  incumbents,  who  are  educationally  qualified  for
 tlass  IIL  posts,  are  eligible  for  appointment  to  such  posts  in  accordance  with  the  general
 ders  in  this  behalf.  The  rest  are  not  eligible  for  appointment  to  Class  111  posts

 (b)  The  duties  of  Counters  are  not  comparable  to  those  of  Lower  Division
 Clerks.

 (८)  I  Ine FURS $  not  arise 115)
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 Promotion  in  Government  of  India  Presses

 4300.  Shri  Shiy  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  such  employees  in  all  the  Government  of  India  Presses  as  have

 completed  more  than  10  years  of  service

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  only  those  employees  who  have  passed  8th  class  and
 are  not  above  the  age  of  25  years  would  be  considered  for  promotion;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  senior  employees  would  not  be  able  to  get  any

 promotion  as  a  result  of  this  restriction  and  that  a  request  has  been  made  to  remove  this

 restriction,  but  no  action  has  been  taken  tnereon  so  far

 (d)  whether  a  request  has  also  been  made  that  at  least  those  employees  should  be

 exempted  from  the  application  of  such  rules  who  were  appointed  prior  to  enforcement
 of  this  rule;  and

 (e)  if  so,  the  reaction  of.  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal
 Singh)  :  (a)  The  information  is  not  readily  available  and  would  have  to  be  collected  from
 the  various  Presses.  Since  there  are  13  units  and  each  unit  contains  over  130  grades,  the
 labour  involved  in  collecting  the  information  will  not  be  commensurate  with  its  utility

 (b)  No  age  limit  has  been  prescribed  for  promotion  to  any  of  the  grades.  The

 educational  qualification  (8th  class  of  recognised  school)  has  been  prescribed  for  pro-
 motion  to  the  following  posts:-

 (i)  Mechanic  (Mechanical)

 (iit)  Offset  Machineman  Grade  I

 (iii)  Workshop  Machineman  (Mechanic)

 (iv)  Attendant

 (c)  Only  such  employees  as  do  not  possess  the  requisite  qualifications,  will  not  be

 eligible  for  promotion  to  the  posts  mentioned  in  part  (b)

 No  representations  have  been  received  for  the  relaxation  of  educational  qualifica-
 tions  for  promotion  posts

 (d)  and  (¢)  Do  not  arise,

 Rates  of  Electricity  from  Rihand  Power  Project

 4301  Sbri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pieased  to
 state  the  rate  at  which  the  electricity  is  being  supplied  tofarmera  irrigation  and  light-
 ing  purposes  from  the  Rihand  Power  Project  in  U.  and  the  rate  at  which  power  is
 being  supplied  to  the  Birlas’  Aluminium  Factory  ?

 The  Depaty  Minister.  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad):
 The  rates  fixed  by  the  U.  P.  State  Electricity  Board  for  supply  of  electricity  to

 farmers
 for

 irrigation
 and  domestic  lighting  and  to  the  Hindustan  Aluminium  Co.  are  as  under:-

 ‘Category  of  Consumers  Rate  for  supply  of  electricity
 1  Irrigation  purposes  Fixed  charge  Rs.  96  per  BHP  per

 year  plus  Energy  charge  12  paise/kwh
 for  AC  supply  and  13  paise/kwh
 for  DC  supply
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 Private  pumping  load  upto  10
 ranc HP  allowed  COoDCe  ssion  of  2  paise/

 kWh.

 ‘(The  above  rates  are  subject  to a  rebate  of  2  paise/kWh  for  timely  payment).

 Domestic  Lighting

 (i)  For  Allahat  1,  Lucknow  AC  Supply  27  paise/k  Wh

 .  &  Kanpur.  DC  Supply  30  paise/kWh

 vil)  At  places  other  than  AC  Supply  38  paise  kWh

 Allahabad,  Lucknow  and  DC  Supply  41  paise  kWh

 Kanpur.

 (The  above  rates  are  subject  to  a  rebate  of  3  paise/kWh  for  timely  payment).

 3.  Hindustan  Aluminium  Co.  Ltd.

 (i)  Forzinitial  maximum  demand  of  1.997717  paise/k Wh

 55.0  MW
 at

 90%
 load  factor

 (ii)  For  additional  maximum  demand  of  45  MW-3.506  paise/kWh

 Supply  of  Water  to  Naugath  Taluka,  Chakigh  Sub-Division

 4302.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Irrigation.and  Power  be  pteased  to

 state

 (a)  whether  any  scheme  tu  supply  water  for  irrigation  an  a  drink  ing  purposes  in’

 Naugarh  Taluka  of  Chakigh  Sub-division  of  Uttar  Pradesh  in  the  year  1908-69  is  under

 consideration  of  Government:

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mjnistry  fo  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad):
 (ajto(c)  A  proposal  to  supply  drinking  water  to  85  villages  with  a  population  of  25,000  at  a

 cost  of  Rs.-40  lakhs,  is  under  consideration  of  U.  Government.  The  Scheme  is  expected
 to  be  taken  up  during  the  Fourth  Plan  period.

 Lift  Irrigation  Scheme  for  Bbupali  Village  in  Chandoli  Sub-Division  of

 4303.  Shri  Nihal  Singh  ;  Will  the  Minlster  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 state
 ड

 (a)  whether  there  is  any  scheme  to  utilise  the  Ganga  water  for  Tift  irrigation  near

 Bhupali  village in  Chandoli  Sub-division  of  Uttar
 Pradesh;  and

 (b)  is  $0,  the  nature  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Slddheshwar  Prasad)  ह
 कक

 (a)  Yes,  Sir.

 (0)  The  scheme  env'sages  pumping  360  cusecs  of  water  from  the  river  Ganga  neat

 village  Bhopauli  under  a  static  head  of  66  ft.  during  the  hot  weather  and  55  ft.  during
 winter.  Eight  pumps  of  60  cusecs  capacity  each  will  be  mounted  on  floating  barges.

 Water  thus  pumped  will  be  fed  into  Dhanapur  Distributory  through a  half  mile

 long  feeder  channe!.

 $382



 लिखित  उत्तर 28  श्नावर्प  1890.  (  शक
 टाटा

 The  project  will  provide  irrigation  to  a  culturable  area  of  50,000  acres,
 with  an  annual  irrigation  of  60,000  acres  at  an  estimated  cost  of  Rs.106  lakhs.

 Revisiea  of  Pay  Scales  of  Gevernment  Hospital  Drivers

 4304.  Shri  Nihal  Singh ;  Will  the  Minister  of  Health,  Family  !lanning  and  Urban

 Development
 be  pleased  to  reter  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  on  the

 8th  April,  1968  and  state

 (a)  whether  Government  have  since  taken  a  decision  with  regard  to  the  upward
 revision  Of  pay  scales  of  drivers  of  heavy  vehicles  of  Government  Hospitals  in  Delhi;

 (b)  if  so,  when  the  revised  pay  scales  would  become  effective;  and

 (0)
 if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban
 Develop-

 ment  (Shri  S.  Marthy) :  (a)  to(c)  There  are  two  grades,  viz.,  Rs.  110-186  for  drivers  ‘of
 heavy  vehicles  and  Rs,  110-139  for  drivers  of  light  and  medium  vehicles.  The  drivers  of

 heavy  vehicles  in  the  Sofdarjang  and  Willingdon  Hospitals  have  already  been  given  the

 higher  scale  of  pay  of  Rs.  110-180

 The  question  of  grant  of  higher  scale  of  pay  of  Rs,  110-180  to  the  Ambulance  Dri
 vers  of  these  Hospitals  has  also  been  examined.  Since  an  18.0 0.0  is  a  light  vehicle

 the  higher  scale  of  pay,  which  is  meant  for  heavy  vehicle it  is  not  possible  to  grant
 drivers.

 Calculation  of  House-Rent  and  Dearness  Allowance  in  Respect  of  Ex—Servicemen  in

 Civil.  Service

 4305.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  house-rent  is  charged  from  ex-Servicemen  in  civil

 employees,  the  allotment  of  quartdrs  to  them  on  the  basis  of  their  basic  pay  plus  pension

 but  Dearness  Allowance  is  not  granted  to  them  on  their  total
 emoluments  inclusive.  of

 their  pension;

 if  so,  the  reasons  therefor;  and (b)

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai) :  (a)  to  (c)

 Pension  (other
 than  wound  and  extraordinary.  pension)  received  by  (he  re-employed  ex —

 servicemen  is  taken  into  account  for  computation  of  emoluments  for  the  purpose  of  det-

 ermining  their  eligibility  for  a  particular  type  of  accommodation  under  the  Allotment  of

 Government  Residence  (Government  Pool  in  Delhi)  Rules,  1963  as  also  for  the  recovery

 of  rent  for  Government  accommodation  under  F.R.  Normally  dearness  allowance

 to  a  re-employed  pensioner  is  calculated  ob  pay.  plus  pensinn.  In  the  case  of  officers

 whose  pay  plus  pension  exceeeds  the  safctioned  maximum  pay  of  the  post,  the  dearness

 allowance  is  calculated  on  that  maximum  only.  It  is  only  in  cases  where  a  portion  of

 pension  has  been  ignored  for  the  purpose  of  fixation  of  pay,  the  portion  so  ignored  is  not

 taken  into  account  for  the  grant  of  dearness  allowance  also.

 ध्रावाप  योजनाएं

 (4306.  श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया :  श्रीवास  पूरी  मंत्री  बताने

 की  कृपा  कि
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 (  क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  sara  योजनाओं  की  घीमी  एक  मुख्य

 कारण  यह  है  कि  इन  परियोजनाओं  को  केन्द्र  तथा  राज्यों  दोनों  ने  ही  निम्न  प्राथमिकता  दी  है

 जिसके  परिणामस्वरूप  इन  योजनाओं  के  लिये  नियत  धन  राशि  को  व्यय गत  होने  दिया

 यदि  तो  उनके
 क्या  कारण

 चालू  वर्ष में  नियत  धन  राशि  का  कहां  तक  उपयोग  किया गया  है  att  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  भविष्य  में  इस  बिंध  में  प्रगति  arar  न  सरकार  ने  कया

 कार्यवाही  की  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  ऐसा  सूत्र  लागु करने  का  है  जिससे  केन्द्रीय  तथा

 राज्यों  के  वार्षिक  परियों  का  10  प्रतिशत  भाग  आवास  के  लिये  नियत  किया  जायेगा  और

 जिसे  अन्य  प्रयोजनों  पर  खच  नहीं  किया  जायेगा  ?

 भ्राता  तथा  पूर्ति  dara  में  उपमंत्री  इकबाल  fag)  राष्ट्रीय  एवं

 राज्य  योजनाओं  में  आवास  योजनाओं  को  निम्न  प्राथमिकता  दी  गई  और  ये

 योजनाएं  क्योंकि  राज्य  क्षेत्र  सम्मिलित  इन  के  निमित्त  आवंटित  राशि  को

 राज्य  सरकारों  द्वारा  पूर्णरूपेण  उपयोग  में  नहीं  लाया  जाता  ।

 उच्चतर  प्राथमिकता  योग्य  अन्य  विकास  कार्यक्रमों  के  प्रतियोगात्मक  दावे  1

 चालू  वित्तीय  ag  केन्द्रीय  बजट में  सामाजिक  आवास  योजना  जिसमें  गन्दी

 बस्ती  सफाई  योजना  मी  शामिल  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  12.  15  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसके  वर्तमान  सूचना  के  राज्य  सरकारों  ने  अमी  तक

 अपनी  वार्षिक  योजनाओं  में  केवल 9.87  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।  निधियों  उपयोग

 की  प्रगति  केवल  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  ही  मालूम  जबकि  राज्य  सरकारों  से  व्यय

 सम्बन्धी  विचारा  प्राप्त  होंगे  ।  जब  तक  कि  इन  योजनाओं  को  पुनः

 कृत  नहीं  किया  तब  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  आवंटित  निधि  उपयोग

 कराने  के  लिए  प्रभावपूर्ण  कदम  उठाना  कठिन  है  ।  राज्य  सरकारें  इस  प्रकार के  वर्गीकरण

 के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 जी  नहीं  फिर  1967  में  मद्रास  में  हुए  आवास  मन्त्रियों  के  सम्मेलन

 में  इस  उद्देश्य  की  सिफारिश  राज्य  सरकारों  को  की  गई  थी  उक्त  सिफारिश  उचित  कार्यवाही

 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सूचित  कर  दी  गई

 mex  प्रदेश  की  सिचाई  परियोजनाएं  sara  नियन्त्रण  योजना

 4307.  श्री  फो ०  सूुर्यनारायश
 :  क्या  सिचाई  शोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पता  है  कि  मित्रा  समिति  द्वारा  को  गयी  सिफारिशों  के

 अनुसार  सिचाई  परियोजनाओं  और  बाढ़-नियन्त्रण  योजनाओं  की  क्रियान्विति  के  लिए  आन्ध्र

 प्रदेश  सरकार  ने  पश्चिम  पूर्व  गुन्टूर  के  तटवर्ती  जिलों  के  किसानों

 से  लगान  के  रूप  में  लगभग  30  करोड़  रुपये  वसूल  करने  पथ  1.0  ध  क  विषयक  पास  किया
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 19  1968  लिखित  उत्तार

 यदि  तो  उनके  द्वारा  gars  गई  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई

 योजनाओं  का  ब्यौरा  कपा  और

 इन  योजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता  दिये  जाने  का

 विचार  है
 ?

 सिचाई  शौर  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  सिद्धपुर  हां  ।

 मित्रा  समिति  ने  जिन  परियोजनाओं  की  सिफारिश  की  थी  उन्हें  दो  प्रश्नों

 कार्यान्वित  करने  का  राज्य  सरकार  ने  विचार  किया  है  ।  1967  में  राज्य  सरकार  ने

 प्रथम  प्रकट  के  बारे  में  परियोजना  सम्बन्धी  रिपोर्ट  दीं  ।  इंस  प्रक्रम  पर  लगभग  10.6  करोड़

 रुपये  लागत  आयेगी  और  उप्पूृतेरू  कुलाबे  की  क्षमता  15,000  कुसैक  तक  बढ़ाई  जायेगी  |

 थम्मिलेरू  के  पार  बाढ़  रोक  जलाशय  बनाया  जायेगा  ।  कृष्णा  और  गोदावरी  डेल्टा  तक

 वेटापालम  के  निकट  aaa  रामपेरूडरु  सीघे  कटाव  को नालियों  में  सुधार  किया  जायेगा

 बढ़ाया  और  बिक़्कावोलु  नाली  को  चौड़ा  किया  जायेगा  |

 अन्तिम  दो  योजनाओं  को  मंजूर  करने  की  शक्ति  राज्य  सरकार  को  है  ।  राज्य  सरकार

 द्वारा  बनाई  गई  थ.म्मिलेरू  परियोजना  में  कुछ  रूपभेद  करने  का  सुभाव  दिया  गया  है  और

 संबोधित  रूप  में  की  रिपोर्टे  तथा  प्राक्कलन  व्यय  की  प्रतीक्षा  है  ।  उप्पतेरू  योजना

 तथा  डेल्टा  नाली  सुधार  योजना  की  केन्द्रीय  जल  तथा  बिजली  आयोग  द्वारा  जांच  की  जा

 रही  है  ।

 (7)  जब  ये  योजना  स्वीकृत  हो  जाएंगी  तब  ऋणों  रूप  में  उतनी  केन्द्रीय  सहायता

 दी  जायेगी  जितनी  आयोजना  आयोग  द्वारा  राज्य  के  लिए  वार्षिक  योजन  ओं  में  बाढ  नियन्त्रण

 योजनाओं  के  निमित्त  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 राज्यों  द्वारा  देय  ऋणों  की  अदायगी  का  तरीका

 4308.  श्री  दामानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  22  1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या

 248  तथा  29  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1468  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्यों  द्वारा  देय  केन्द्रीय  सरकार  के  ऋणों  की  राशि  को  लौटाये  जाने

 तथा  तय  नਂ  हुई  एवं  नियत  से  अधिक  निकाली  गई  राधा  को  लौटाने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार

 तथा  राज्य  सरकार  के  बीच  क्या  तरीका  तय  हुआ  है
 ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  केन्द्रीय  सरकार  के  ऋणों

 की  मंजूरी  देते  समय  जो  शर्तें  निर्धारित  की  जाती  हैं  उनके  अनुसार  हीं  राज्य  सरकारें  इन

 ऋणों  को  चुकता  करती  हैं  ।  जिस  प्रयोजन  के  लिए  ऋण  दिया  जाता  है  उसे  ध्यान  में  रखकर

 ही  ये  दावतें  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  से  यह  आशा  नहीं  की  जाती  फि  वे  रिजर्व  बेक  से  अनधिकृत  रूप  में

 ओव रडूफ्ट  करें  |  जब  कोई  राज्य  सरकार  इस  प्रकार  से  कोई  ओवरड्राफ्ट  करती  है  तो  रिजर्व

 बक  उसे एक  नोटिस  जारी  कर  देता  जिसमें  उस
 ओवरडु[फ्ट  की  रकम  को  तीन  सप्ताह  के
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 अन्दर  लौटा  देनें  का  अनुरोध  किया  जाता  है  ।  ऐसी  ति  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को

 ओवरडाफ्ट  की  रकम  लौटाने  के  लिए  अपने  संसाधन  जुटाने  होते  है  और/था  अपने  खर्चों  में

 कटौती

 '

 होती है  और/या  केन्द्र  सरकार  से  अश्थायी  रूप  में  सहायता  लेनी  होती
 ी

 है
 ।

 औद्योगिक  मन्दी

 4309.  श्री  दामानी  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  की  औद्योगिक  मंदी  के  प्रंभाव  के  बारे  में  कोई  अध  या  है

 वह  1967  में  किन-किन  उद्योगों  के  बिक्री  तथा  लाभ  पर  इस  सब

 से  अधिक  प्रभाव  पड़ा  कौर

 (7)  राष्ट्रीय  अंडें  व्यवस्था  के  विकास  पर  समूचे  में  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  हैं

 उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मन्त्री  ..  मोरारजी  garg )  औद्योगिक  उत्पादन

 की  प्रवृत्तियों  सहित  भाधिक  स्थिति  की  बराबर  जांच  की  जाती  है  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  में  रखा  देखिये
 संख्या

 Gao  zo  1765/68  |  जिसमें  कुछ  ऐसे  उद्योगों  सुची  दी  गयी  है  जिनकी

 1967  में
 बहुत

 कम  हो  गया  था  ।  इस  ag  कीं  बिक्री  और  लाभ की  पुरी  सूचना  गरमी

 उपलब्ध  नहीं है

 औद्योगिक  क्षेत्र  उस  वर्ष  राष्ट्रीय  आय  की  वृद्धि  करने  में  योगदान  नहीं  दिया  ।

 फिर
 मी  क्रि-उत्पादन  में  बहुत  बृद्धि  होने  से  1967-68  में  राष्ट्रीय  आय  में  लगभग  9

 प्रतिशत  की  वृद्धि  होने  का  अनुमान  है  ।

 तेल  शोषक  कारखाने  को  उत्पादन  क्षमता

 4310.  श्री  विवेकी  नन्दन  पाटो दिया  क्या  .  पैट्रोलियम  कौर  साधन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ana  विभिन्न  तेलशोधक  कारखानों  की  उत्पादन  क्षमता

 तथा  देश  प्रादेशिक  मांग  को  पुरा  करने  के  उनके  वचनों  में  इस  समय  असंतुलन

 यदि  तो  इन  सभी  तेलशोधक  कारखानों  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या

 भोर

 इस  मामले  को  युक्तियुक्त  बनाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 पैट्रोलियम  ate  रसायन  मन्त्रालय  तथा  समाज  कत्याल  विभाग  में  राज्य  मन्त्रों

 रघरारेया  जी  कुछ  हद  तक  ।

 ate  प्रत्येक  शोधनशाला  का  उत्पादन  उसके  निष्कासन  उपज-प्रतिरूप

 (yield  pattern)  पर  निरभर  है  और  ये  निरन्तर  नहीं  प्रदाय  क्षेत्र  को

 पूरा  करने  के  किसी  शोधनशाला  के  फालतू  उत्पादों  प्रदाय  क्षेत्रों  में  रेल  पा
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 सड़क  से  टक्कर  द्वारा  भेजा  जाता  है  या  उपज  देश  की  आवश्यकता  से  फालतू  तो  उनका

 निर्यात  किया  जाता है  ।  इन  फालतू  उपजों  में  वास्तविक

 मांग

 तथा

 उत्पाद  उपलब्धि  पर  निम् मं रता  होने  भिन्नता  पाई  जाती  है  ।  तय

 बढ़ती  है  और  दौ धन दाला  का  निष्कासन  एवं  उत्पादन  बहुत  अधिक  मांग  की
 लना

 पार

 पाता

 क्षेत्र-परिवहन  और  निर्यातित  फालतू  समाप्त  हो  जायेंगे  या  बन्द  हो  जायेंगे  |

 Grants  to  Family  Planning  Institutions  of  Madhya  Pradesh

 4312.  Shri  C,  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and  Urban

 Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  rules  and  regulations  under  which  full  or  partial  grants  are  being  given  to

 the  Family  Planning  Organisations  in  Madbya  Pradesh  for  doing  their  work

 (b)  whether  Government  exercise  any  control  over  these  institutions  through  sup-
 ervision  or  audit:  and

 (0)  if  so,  the  details  thereof ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Develop-
 ment  (Dr.S.  Chandrasekhar):(a)  Grants-in-aid  to  Family  Planning  organisations  in  Madhya
 Pradesh  are  given  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  in  accordance  with  the  rules

 framed  by  them  for  the  purpose  based  on  the  model  rules  circulated  by  the  Govern  nent

 of  India

 (b)and(c)  The  accounts  pertaining  to  the  grants-in-aid  are  required  to  be  audited

 y  a  Chartered  Accountant  or  a  Government  Auditor  and  are  always  open  to  inspection

 by  the  State  Government  or  the  Govt.  of  India  and  atso  open  to  test-check  by  the  Compt-
 roller  and  :Auditor  General  of  India  at  his  discretion

 Loans/Grants  Given  to  Madhya  Pradesh

 4313,  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  given  by  the  Central  Government  as  loan/grant  to  the  Government

 of  Madhya  Pradesh  for  the  plan  and  non-plan  works  during  the  last  fiv  years}

 (b)  the  amount  of  ad-hoc  joans,  if  any,  given  by  Central  Government.  during  (he  said

 period

 {c)  the  purpose  for  which  ad  hoc  loans  were  given:  and

 (d)  the  amount  of  interest  paid  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  on  the

 aforesaid  loans  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  &  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)(a),(b)and(d)
 A  statement  is

 laid  on  the  Table  of  the  House,

 (c)  The  ad-hoc  loans  were  given  to  the  State
 Government

 for  the  clearance/redu-
 ction  Of  their  overdrafts  with  the

 Reserve
 Bank  of

 Tadia.

 Statement

 (a)  Central  asslstance  to  Madhya  Pradesh  on  Plan  ard  non-Plan  account

 (Rs,  In  Crores)
 Grant  Loan  Total

 1963-64  (Actuals)  14.65  57.77  72.42
 1964-65  (Actuals)  18.86  57.50  76.36
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 1965-66  (Actuals)  19.52  69.75  89.27

 1966-67  (Actuals)  19.19  76.90  96.09

 26.84  76  27  103.11 1967-68  (Revised

 Estimates).

 (b)  Ad-hoc  loans  given  by  the  Centre  to  the  Government  of  Madhya  Pradesh-:.

 (Rs,  In  Crores)

 1963-64

 1964-65

 1965-66  6.00

 1966-67  8.00

 19  7-68  16  20

 (d)  Payment  of  interest  on  Central  loans  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh

 (Rs.  In  Crores)

 1963-64  (Actuals)  10.64

 1964-6 ~65  (Actuals) की  8,39

 1965-66  (Actuals)  11,14

 13,35 1966-67  (Actuals)

 1967-68  (Revised  16.08

 Estimates)

 Allocation  of  Money  to  Madhya  Pradesh  for  Irrigation  and  Electricity

 4314.  Sbri  Dixit  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 State

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  of  Madhya  Pradesh  have  approached  the

 Central  Government  to  allocate  more  funds  for  providing  irrigation  facilities  and  electr-

 Icity  to  the  drought-stricken  areas  of  Madhya  Pradesh  during  the  current  year

 (b)  if  so,  the  amovnt  asked  for:  and

 (c)  the  amount  proposed  to  be  allocated  by  Government  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation.  and  Power  (Shri  Siddhesh  war,  Prasad)

 (a)  No,  Sir

 (0)  &  (c):  Do  not  arise

 Central  Assistance  for  Drouzht  Relief  to  Madhya  Pradesh

 4315,  Shri  G.  Dixit :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to

 state  : :

 (a)  whether  the  Madhya  Pradesh  Government  had  asked  for  any  "financial,  help
 from  the  Central  Government  for  their  drought  relief  operations  during  the  last  three

 years

 (h  if  so,  the  amount  of  money  given  10  the  Madhya  Pradesh  Government  during
 the  period;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)(a):  Yes,  Sir
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 (b)  An  amount  of  Rs.  35.  43  crores  has  been  paid  to  the  Government  of  Madhya

 Pradesh  since  1965-66  including  the  current  financial  year,  as  Central  assistance  towards

 expenditure  on  various  drought  relief  measures.

 (c)  Does  not  arise.

 Inclusion  of  Sagar  City  in  Urban  Development  Project.

 4316.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  aod

 Urban  Development  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Sagar  city  of  Madbya  Pradesh  had  been  included  ia

 the  Urban  Development  project;

 (b)  if  so,  whether  the  State  Government  have  submitted  their  outlay  report  io

 this  regard;

 (c)  if  not,  the  reasons  therfor;  and

 (d)  when  the  work  regarding  this  project  is  likely  to  be  started  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Develop-
 ment  (Shri  Murthy)  ;  (a)  No.

 (b),  (c)  and  (d)  Do  not  arise,

 Soctal  Welfare  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 4317,  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  rural  people  are  not  getting  adequate  advantage  of

 social  welfare  work  done  by  the  Social  Welfare  Department;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  Government  have  drawn  up  any  special  scheme  for  the  Social  Wel-

 fare  of  backward  classes,  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  on  the  occasion  of

 Gandhi  Centenary  Celebrations;

 (d)  ॥  so,  the  percentage  of  people  of  these  categories  likely  to  be  benefitted  by

 the  Scheme;  and

 (¢)  the  percentage  of  amount  to  be  spent  on  such  programmes  out  of  the  total

 allocation  for  social  welfare  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Department  of

 Social  Welfare  (Shri  Muthyal  Rao)  (a)  No,  Sic.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  No,  Sir.

 fd)  and  (e)  Do  not  arise.

 Percentage  of  Useful  Products  Extracted  from  Crude  Oil

 4318.  Shri  Mrityunjay  Prasad:  Willthe  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to  refer  to  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  51  on  the  22nd  July,  1968  and
 state  :;

 (a)  the  reasons  for  the  low  percentage  of  the  procurement  of  petroleum  and  other
 useful  products  extracted  from  the  crude  oil  at  Barauni  refinery  as  compared  to  Gauhati
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 and  Gujarat  Refineries  as  also  the 1  asons  fi  burning  more  oil  and  for  flat  ing
 more

 oll waste  in  Barauni’Refinery  in  comparison  with  other  refineries;  and

 (0)  the  percentage  of  the  procurement  of  the  useful  products,  refinery  fuel  and
 the  oil-waste  required  for  flaring,  which  was  proposed  to  be  achieved  according  to  the

 Planning  Commission’s  report  on  the  subject  and  the  shortfall  there  of  and  the  reasons
 therefor  ?

 The  Minister  State  in  the  Ministry  of  Petroleam  and  Chemicals  and  of  Social  Wel-
 fare  (Sbri  K.  Raghuramaiah)  (a)  The  percentage  of  the  recovery  of  pétroleum  and  other
 useful  products  depends  upon  the  processing  schemes  employed  in  each  refinery  and  the

 quality  of  the  crude  processed.  The  fuel  consumed  in  a  refinery  is  not  considered  a  waste,
 this  is  higher  in  the  Barauni  Refinery,  which  has  more  process  units  like  the  lube  oil  co-

 mplex  and  the  bitumeén  unit.  Moreover,  owing  to  the  nature  of  the  process  units  at  Gauh-
 ati  and  Barauni,  more  gas  is  flared  in  these  refineries  as  compared  to  the  Gujarat  refin—
 ery  which  has  a  simpler  process  scheme

 (b)  This  is  not  ‘understood  as‘  there  has.been  no  report  from  the  Planning  Comm-
 ission  on  this  subject

 प्रस् पता लों  में  वात-शतक  लगाना

 4319,  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :
 कया  झावास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 संयुक्त  मोर्चा  सरकार  के  मंत्रियों  के  राइटर्स  कलकत्ता  में  कमरों  में

 लगे  हुए  वातश्ञीतकों  में  से  कितने  वशतशीतक  अस्पतालों  तथा  आपरेशन  के  कमरों  में  लगाने  के

 लिये  गये  हैं

 उनमें  से  कितने  वात दी तक  वास्तव  में  अस्पतालों  तथा  आपरेशन  के  कमरों  में

 लगाये  गये  और

 / )  ऐसे  weal  के  नाम  बया  हैं  तथा  उन्हें  किस-किस  तारीख  को a लगाया  गया  ?

 श्रावास  तथा
 पूरी  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  इकबाल  ( (#)  से  :

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही है  तथा  यथा  शीघ्र  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भ्र तु सूचित  जालियों  तथा  श्रनुसचित  ख़ादिम  जातियों  के  साथ  भेदभाव

 4320.  थी  ज्योतिमंय  zg  बया  समाज  हत्यारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  कया  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  अयुक्त  ने  1966-

 67  सम्बन्धी  अपने  नवीनतम  प्रतिवेदन  में  देश  के  विभिन्‍न  मागों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  विरुद्ध  भेदभाव  जारी  रहने  के  कई  मामलों  का  लेख  किया

 क्या  आयुक्त  ने  स्थानीय  अधिकारियों  की  अस्पूदर्यता  अधिनियम

 1955  के  उपबन्ध  लागू  करने  के  लिये  प्रभावी  कार्यवाही  न  करने  के  लिये  भी  गम्भीर  आलोचना

 की  है  ;  कौर
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 यारा  जिस यदि  तो  अनुसूचित  जातियों  तथा  ण  34Y  नेत  आदिम  जातियों  के  आयुक्त  के

 उक्त  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  यदि  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गई  है

 तो  कया  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  मुख्यालय  :
 से  इस  बारे  में  पुरी  सूचना  आयुक्त  की  सोलहवीं  रिपोर्ट  के  श्रीयाल  10  में

 है  ।  यह  रिपोर्ट  पहले  ही  सभा-पटल  पर  रखी  जा  चुकी  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है

 कि  रिपोर्ट  में  दिए  गए  लगभग  सभी  मामलों  में  आयुक्त  ने  स्वंय  ही  निदानात्मक  कार्यवाही

 अणु  की  थी

 हंगर  फोड  इनवेस्टमेंट  कम्पनी  का  सरकारो  परिसमापक

 4321.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  भारत  मूलक  ब्रिटिश  तथा  हंगर  फोर्ड  इनवेस्टमेंट  कम्पनी

 लिमिटेड  के  सरकारी  परिसमापक  श्री  एन०  एस०  हन  अपने  विदेशी  खातीं  से  भारतीय

 बेंकों में में  अपने  खातों  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  अपनी  भारी  होटल  बिलों  को  चुकाते  और  मुकदमों

 के  सम्बन्ध  में  हुए  खर्चें  को  पुरा  करने  के  लिये  कोई  राशि  भेजी  है  ?

 पाउण्ड  अथवा  रुपयों  में  इस  प्रकार  कितनी  राध  भेजी  गई  है  ;

 क्या  भारतीय  कम्पनियों  के  इस् टोक  के  लाभांशों  से  होने  वाली  उसकी  आय  इन

 कम्पनियों  द्वारा  रोक  लो  गयी  है  क्योंकि  उसने  कम्पनियों  से  बड़ी  रकमों  का  ऋण  ले  रखा

 कौर

 यदि  विदेशी  मुद्रा  भारत  में  नहीं  भेजी  गयी  है  तो  भारत  में  यह  खर्चें  कौन  उठा

 रहा  है  और  कपा  यह  तरीका  वेध
 है  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  ate  वित्त  मंत्री  मोरारजी  से  :
 इकटा

 किया  जा  रहा  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा

 केरल  की  इडसलयार  योजना

 4322. थो  वासुदेवन  क्या  सिचाई  कौर  विद्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  केरल  राज्य  में  इडमलयार  योजना  को  साध्य  बना  लिया  है  और

 कोई  ठोस  निर्णय  लिया है  ;  और

 यदि  तो  क्या  निराले  लिया  गया  है  ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सिद्ध  ओवर

 :  और

 एडामलयार  पन-बिजली  परियोजना  का  अभि  विस्तृत  अनुसंधान  और  परिवेश  हो  रहा  है  और

 इसके  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  अभी  अन्तिम  फैसला  नहीं  किया  गया  है  ।
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 संश्लिष्ट  रबड़  के  मूल्य

 चाय 4323.  थो  वासुदेवन  नायर  :  क्या  पेट्रोलियम  ale  न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने कि  :

 क्या  संदिलष्ट  रबड़  के  दाम  और  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 घिन  और

 यदि  तो  कितना  मुल्य  बढ़ाने  का  foar7
 हु

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 घखडइिलिष्ट  रबड  का  उत्पादन

 4324.  श्री  वासुदेवन  नायर  :  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्री  ्र  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (¥)  वर्ष  1967-68  में  देश  में  संदिलष्ट  रबड़  का  कितना  उत्पादन  हुआ  था  ;

 (a)  वह  1968-69  में  इसका  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  और

 इस  समय  संश्लिष्ट  रबड़  का  निर्धारित  मुल्य  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 19,973  मीटरी  टन  :

 30,000  मीटरी  जो  कि  वार्षिक  निर्धारित  क्षमता  यदि  मांग  उस  सीमा

 तक  पहुंच  जाये  ।

 त्न संदिल  रबड़  की  सभी  चार  किस्मों  के  वर्तमान  जोकि  1  अपर  ध  दि  1908

 से  लागु  निम्न  प्रकार

 कारखाने  पर  afaat  का  वास्तविक  fang

 मूल्य  जिसमें  सब  प्रकार  का  विक्रय  कौन

 शामिल  हैं

 पये  प्रति  किलोग्राम

 1.  सिंथेटिक  रबड़  प्रेमी

 1500  और  1502  5.15

 2.  आयल  एक्सटेंडिड  सिन्फ़े  टिक

 रबड़  ग्रेड  1712  4.55

 3.  सिंथेटिक  रबड़  थर्ड  1958  6.80
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 सरकारो  इमारतों  शादी  का  क्षेत्र

 4325,  श्री  स०  चे  सामन्त  :  क्या  श्रावास  तथा  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  और  नई  दिल्‍ली  में  भारत  सरकार  ने  कुल  कितने  क्षेत्र  पर  इमारतें  क्वाटर

 तथा  अन्य  ढांचे  बनाये  हुए  हैं  तथा  उनका  मूल्य  कितना  है  ;  और

 कर  आदि  निकाल  कर  प्रति  वर्ष  कुल  कितना  किराया  मिला  है  ?

 श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  इकबाल  ओर  :

 जहां  तक  इस  मंत्रालय  के  नियंत्रण  में  आने  बाले  भवनों  सम्बन्ध  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बिजली  सप्लाई  की  faa  भिन्न  दर

 4326.  श्री  स०  | हू  सामन्त  :  व्या  सिचाई  att  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बिजली  का  स्रोत  एक  ही  होने  पर  भी  भिन्न-भिन्न  स्थानों  पर  उपभोक्ताओं  को

 भिन्न-भिन्न  दरों  पर  बिजली  दी  जाने  के  क्या  कारण  ओर

 औद्योगिक  उपयोग  के  लिये  दी  जाने  वाली  बिजली  की  दरों  में  मिन्ननभिन्न  स्थानों

 पर  भिन्नता  होने  तथा  राजसहायता  और  छूट  इत्यादि  को  निकाल  कर  उसकी  दरों  में  प्रति

 यूनिट  10  पैसे  से  भी  अधिक  अन्तर  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  तथा  fara  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  और

 चाहे  बिजली  का  स्रोत  एक  ही  हो  पर  फिर  मी  अलग-अलग  स्थानों  में  उपभोक्ताओं  से  बिजली

 की  भिन्न-भिन्न  दरें  लेने  और  उद्योगों  को  विभिन्‍न  स्थानों  में  बिजली  अलग-भाग  दरों  पर  देने

 के  कारण  ये  हैं  कि  जेनरेटिंग  प्लांट  की  पु  जगत  लागत  ट्रांसमिशन  लाइनों  की  लागत  तथा

 विस्तार  मंजूरी  परिवहन  सुविधाओं  स्थानीय  करों  में  तथा  बिजली  विकास  कौर  प्रिय

 के  एकीकृत  संचालन  में  भिन्नता  है  ।  लघु  उद्योगों  को  बिजली  सप्लाई  की  प्रफुल्ल  दरों  के  केवल

 कुछ  भ  श  तक  के  लिए  प्रति  युनिट  9  पसे  के  हिसाब  से  राजसहायता  दी  जाती  जिसका  केन्द्र

 श्र  राज्यों  के  बीच  50:50  का  आधार  है  ।  प्रफुल्ल  का  शेष  जो  उपभोक्ता  द्वारा  अदा

 करना  होता  अलग-अलग  राज्यों  में  उपयु क्त  बातों  के  आधार  पर  निर्धारित  प्रफुल्ल  दरों  पर

 निर्भर  करता  है  ।

 mater  बन्दूकों  को  जोवन  बोसा  लिंगम  द्वारा  ast  की  बिक्री

 4327.  att  यशपाल  fag  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गोयाका  बन्धुओं  जीवन  वर्मा  निगम  द्वारा  बेचे  गये  अ  छों

 की  बिकनी  की  जांच  कराने  का  आदेश  दिया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?
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 प-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  अलग  ते  कोई  ख़ता

 नहीं  करवाई  गई  लेकिन  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  1968  में  इण्डियन  आयरन

 एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  के  कुछ  शेयरों  की  बिक्री  से  सम्बन्धित  मामले  की  स्वयं  सरकार  ने

 ही  जांच की  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  पास  उस  कम्पनी  के  जितने  दायर  थे  उसने  उसमें  से  थोड़े

 से  शेयर  बेच  दिये  क्योंकि  निगम  को  लगा  कि  उस  समय  विद्यमान  मूल्यों  पर  उक्त  प्रकार  की

 यर-बिक्री  पालिसी-धारकों  के  लिये  लाभदायक  होगी  ।

 Spraying  of  Insecticides  in  North  and  South  Avenue,  New  Delhi.

 4328.  Shri  Sheopujan  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and

 Urban  Development  be  pieased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  mosquitoes,  cockroaches  and  grass-sehoppers  have

 appeared  in  the  flats  and  in  servant  quarters  of  North  and  South  Avenue  and  no  steps  have

 been  taken  so  far  to  destroy  them

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  when  some  Members  of  Parliament  or  an  allottee
 of  a  servant  quarter  calls  for  the  Insecticide  spraying  staff  from  the  New  De'bi  Munictpa!
 Committee,  he  is  charged  some  amount  for  rendering  the  said  service;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  not  spraying  the  insecticides  without  any  charges  in  the

 Capital  and  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Deyelop-
 ment  (Shri  5,  Murthy)  (a)  Nosuchreport  has  been  received  by  the  New  Delhi

 Municipal  Committee  from  the  residents  of  the  area

 (b)  Yes

 (c)  There  are  no  charges  for  insecticide  spray  done  on  public  health  grounds.
 However,  the  charges  as  approved  by  the  (;0110111166  are  charged  when  spray  15.

 done
 on

 the  request-of  residents  inside  the  premises  occupied  by  them.

 Allotment  of  Type-II  Quarters  to  Daftries

 4329.  Shri  Sheopujan  Shastri  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Daftry  type  quarters  and  type  II—two  roomed  quarters
 are  allotted  to  ‘Class  IV  employees  namely  peons,  daftries,  jamadars,  sweepers,  fara-

 shes  etc

 (b)  if  80,  whether  Government  propose  to  draw  up  a  scheme  to  allot  aforesaid
 larters  to  daftries,  jamadars  and  record-sorters  on  the  basis  of  priority  or  to  the  persoris

 who  have  rendered  more  than  15  years  of  service;  and

 (c)  if  not,  whether  Government  propose  to  reserve  the.  quota  of  the  new  two

 roomed  quarters  for  allotment  to  the  aforesaid  categories  of  staff  Daftries  and  Jamadars  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal
 Singh)  (a)  to  (c)  Daftry  type-two  roomed  quariers  form  part  of  Type  I  accommodation

 Type I  quarters  are  allotted  to  Government  employees  drawing  emoluments  below  Rs

 110/-  per  month  Type  II  quarters  are  allotted  to  employees  drawing  emoluments  between
 Rs,  110/-  and  Rs.  250/-  per  month.  Allotment  of  residences  is  made  on  the  basis  of  priority
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 dates  of  eligible  employees  according  to  their  entitlement  nd  no  reservation  of  two-

 Toomed  quarters  is  made  for  any  category  of  employees.  There  is  also  no  proposal  under

 consideration  to  ‘accord  priority  to  officers  who  have  rendered  more  than  15  years  of

 service.  The  officer  whose  date  of  priority  is  earlier,  gets  preference  in  the  matter  of

 allotment  of
 general  pool  accommodation.

 Allotment  of  Quarters  to  Govt.  Servants  Near  the  Place  of  Duty

 4330.  Sbri  Sheopujan  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Werks,  Housing  and  Supply  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  adopted  a  policy  to  the  effect  that  the  employees
 should  be  allotted  quarters  near  their  offices;

 (0)  if  so,  the  number  of  offices  shifted  to  Ramakrishnapuram  so  far  and  the  number

 of  employees  who  have  not  so  far  been  allotted  quarters  there;  and

 (c)  whether  Government  have  conducted  a  survey  to  ascertain  the  number  of

 employees  who  live  at  a  distance  of  five  miles  or  more  from  their  offices  and  the  effect  on

 their  health  by  walking  or  cycling  this  distance  daily  ?

 The  Deputy:  Minister  in  the  Ministry  of  Works;  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal
 Singh.)  :  (a)  No  general  poliey  has  been  adopted  as  such.  However,  in  respect  of  such
 Goverment  servants  whose  place  of  duty  is  either  at  R.  K.  Puram  or  beyond  the  Red  Fort

 towards  the  Old  Secretariat  (Timarpur),  option  already  exists  for  getting  residential

 accommodation  in  close  proximity  to  the  places  of  duty.

 (b)  The  number  of  offices  shifted  10  K.  Puram  is  25,  1,208  officers  employed  in

 these  offices  have  been  provided  general  pool  residences  near  the  place  of  duty.  No

 statistical  data  is  maintained  by  the  Directorate  of  Estates  in  respect  of  employees  whose

 places  of  duty  are  in  R.  K.  Puram  and  who  have  not  so  far  been  allotted  quarters  there.

 (c)  No.  Ina  growing  city  like  Delhi  it  is  not  possible  to  provide  residential  accom-
 modation  close  to  the  place  of  work.  However,  after  initial  8110 1116 111,  option  for  transfer
 of  accommedation  in  the  same  type  is  provided  with  a  view  to  shift  to  the  more  conve-

 aient  area.

 Quarters  for  Employees  of  Rajya-Sabba  &  Lok  Sabha  Secretariats

 4331,  Shri  Sheopujan  Shastri;  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be

 pleased  to  state  ६

 (a)  whether  Government  propose  to  allot  quarters  to  the  employees  of  Ralya-Sabha
 and-Lok  Sabba  Secretariats  near  Parliament  House,  as  is  done  in  the  case  of  the  staff  of

 sRash'trapati  Bhavan,  Supreme  Court  and  Posts  and  Telegraphs  Department:
 and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal  Singh):
 (a)  and  (b)  No.  This  is  not  a  practical  proposition  as  general  pool  accommodation  is  often
 located  at  some  distance  away  from  the  places  of  duty.  Where  this  arrangement  is  possi-
 ble,  as  incase  of  R,  K.  Puram,  or  in  the  area  between  Red  Fort  anc  the  Old  Secretariat,
 option  already  exists  for  getling  residential  accommodation  in  close  proximity  to  the  place

 of  work.  The  officers  and  staff  of  Rajya-Sabha  and  Lok  Sabha  Secretariats  are  eligible
 for  allotment  of  general  pool  accommodation  in  the  same  manner  as  other  Government

 servants  working  in  other  eligible  offices.  The  allotment  from  the  general  pool  is  made
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 as  the  houses  become  available  for  allotment  to  eligible  employees  in  their  turn.  Rashtra-

 pati  Bhavan,  Supreme-Court  and  P  &  T  Department  have  small  departmental  pools  to

 cater  to  the  essential  staff  in  the  vicinity  of  places  of  duty.

 In  a  growing  city  like  Delhi  it  is  not  possible  to  provide  residential  accommodation

 close  to  the  place  of  work.  After  the  initial  allotment,  option  for  transfer  of  accommoda-
 tion  in  the  same  type  is  provided  with  a  view  to  shifting  to  a  more  convenient  area.

 हवाई  झगडों  पर  सीमा-शुल्क  कर्मचारी  कस्टम्स  पुल )

 4332,  श्री  नयनार  :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हवाई  अड्डों  पर  तैनात  सीमा-शुल्क  कर्मचारी  अपनी  सेवा

 की  दाँतों  से  और  विशेष  रूप  से  प्रतिकर  भत्ते  और  अन्य  उपकरण  ad  के  भुगतान  और

 परियों  के  बारे  में  असंतुष्ट  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रो  सोराबजी  :  हवाई  अड्डों  पर

 तैनात  सीमा-शुल्क  कमंचारियों  से  कुछ  निवेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  साप्ताहिक  छुट्टियों  के  मामले

 में  कुछ  प्रतिपूर्ति  तथा  अन्य  उपकरण  मत्तों  आदि  की  दरों  में  वृद्धि  की  मांग  की

 गई  है  ।

 कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  में  सुधार  करने  के  सीमा-शुल्क  अध्ययन  दल

 ने  हाल  ही  में  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  ।  इन  सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 मकान  बनाने  के  लिये  ara

 4333.  थ्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  नया  सरकार  का  विचार  योजना  के  अनुसार  सात  लख  Tala  हजार  मकान

 बनाने  के  लक्ष्य  को  पूरा  करने  की  हट्टी  से  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  देने  सम्बन्धी  स्टेट  बेक

 तथा  अनुसूचित  बैंकों  के  सम्बन्धित  अधिनियमों  में  संशोधन  करने  का  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  भोर  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  कौर  मकान

 बनाने  के  कार्यक्रमों  की  वित्त-व्यवस्था  करने  के  लिए  लम्बी  प्रविधि  के  ऋण  देना  वाणिज्यिक

 बलों  के  लिए  उपयोगी  नहीं  होगा  क्योंकि  उनके  पास  जो  रकमें  जमा  होती  हैं  वे  थोड़ी  अवधि

 के  लिए  होती  हैं  ।  वाणिज्यिक  बैंकों  से  मकान  बनाने  के  लिए  a  देने  की  अपेक्षा

 करना  उचित  न  होगा  ।

 गृह-निर्माण  योजना

 4334.  श्री  लोबो  प्रभु  :  कया  श्रावास  तथा  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  ब्रिटेन  और  अमरीका  में  मकानों  के  निर्माण  आदि  के  लिये  दी

 जा  रही  राजकीय  सहायता  और  ऋणी  की  योजना भों  का  अध्ययन  फिया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिये

 देसी  ही  योजनाओं  को  अपनाने  का  है  ?

 प्रवास  तथा  पुत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  :  और

 हाल  में  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  ।  फिर  विभिन्न  देशों  के  आवास

 कार्य  के  कित्तीप्र  सहायता  के  तरीकों  तथा  तत्सम्बन्धित  कार्यवाहियों  पर  समय-समय  पर  विचार

 किया  जाता  है  ताकि  जहां  तक  सम्भव  हो  उन्हें  इस  देश  में  अपनाया  जा  सके  |

 गर-सरकारी  क्षेत्र  को  उधर  परियोजनाध्रों  को
 प्रगति

 4335,  थी  प्रदर्शन  :  कया  पेट्रोलियम  ध्रौर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  उर्वरक  परियोजनाओं  में  प्रगति  aga

 धीमी  हुई

 यदि  तो  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  प्रत्येक  परियोजना  निर्घारित  कार्यक्रम  से

 कितनी  पीछे

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कुछ  उवंरक  परियोजनाओं  की  स्थिति  अनिश्चित

 र

 यदि  तो  उसके  नाम  क्या  हैं  तथा  क्या  सरकार  का  विचार  उन्हें  अपने

 कार  में  लेकर  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  बनाने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 :  और  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  में  स्थापना  के  लिये  अनुमोदित  कुछ  उर्वरक

 परियोजनाओं  में  प्रगति  धीमी  हुई  है  ।  पांच  अर्थात  शेवा

 मिर्जापुर  और  विशाखापत्तनम  कार्यक्रम  के  अनुसार  नहीं  चल  रहे  हैं  ।  मंगलौर

 और
 देवा  नोवा

 की  परियोजनाओं  के  1970-71  तक  पूरा  हो  जाने
 की

 आशा  थी
 ।

 वे

 निर्धारित  कार्यक्रम  के  12  से  18  महीने  पीछे  हैं  ।  मिर्जापुर  और  विशाखापत्तनम  विस्तार  के

 मुकम्मल  हो  जाने
 की  संभावनाएं  अभी  अनिश्चित  हैं  ।

 और  दो  पाटियों  ने  हल्दिया  और  गाजियाबाद  में  उवेरक  कारखाने  स्थापित

 करने  के  अपने  प्रस्ताव  वापिस  ले  लिये  और  सरकार  ने  भारतीय  उवेरक  कारखाने  की  स्थापना

 के  लिए एक  संभाव्य  रिपोर्ट  बनाने  के  लिये  कहा  है  ।

 लाटरियों  तथा  घुड़दौड़ ों  पर  कर

 4336,  श्री  श्रदिचन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लाटरियों  तथा  घुड़दौड़  आदि  से  आय  पर  कोई

 उपहार-कर  अथवा  अन्य  कर  नहीं  लगाये
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 Written  Answers  August  19,  1968

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  site

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  आय-कर  पर  समुचित  कर  लगाने
 का

 है  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  लाटरी  तथा  घुड़दौड़ ों

 से  प्राप्त  होने  वाली  आय  के  सम्बन्ध  आयकर  अधिनियम  में  किसी  विशिष्ट  छूट  की  व्यवस्था

 नहीं  है  ।  इसलिये  किसी  विशिष्ट  मामले  में  लॉटरियां  ुड़दौड़ों  से  होने  वाली  प्राप्तियाँ

 आयकर  लगने  योग्य  है  अथवा  यह  प्रश्न  उक्त  मामले  से  सम्बन्धित  तथ्यों  तथा  परिस्थितियों

 पर  निर्भर  होगा  ।  यदि  प्राप्तियों  का  स्वरूप  लाभ  अथवा  लब्धियों  जैसा  है  तो  उन  पर

 आय  कर  लगेगा  ।  यदि  प्राप्तियां  आकस्मिक  अथवा  अनावर्ती  प्रकार  की

 (i)  पूंजीगत  लाभ  के  रूप  में  कर  लगने  योग्य  नहीं  है  ।

 (॥  )  व्यापार  से  अथवा  और  धंधे  की  प्रक्रियाओं  से  उद्भूत  नहीं

 अथवा

 (ii)  कर्मचारी  को  दिये  जाने  वाले  अतिरिक्त  पारिश्रमिक  के  रूप  में  नहीं

 तो  वे  आयकर  अधिनियम  1922/1961  की  घारा  (3)  (vir)  /10(3)
 के  अधीन

 आयकर से  मुक्त हैं  ।

 दान-कर  दान कर्त्ता  पर  लगाया  जाता  है  न  कि  दान  पाने  वाले  पर  ।  लॉटरियां  में  इनाम

 जीतने  वालों  को  दी  जाने  वाली  रकमों  को  तथा  घुड़दौड़ ों  में  बाजी  जीतने  वाले  लोगों  में  बांटी

 जाने  व।ली  रकमों  को  दान  नहीं  माना  जा  सकता  और  इसीलिये  लॉटरियां  तथा  घुड़दौड़ ों  के

 आयोजकों  पर  दान-कर  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 तथा  थे  सवाल  नहीं  उठते  ।

 जयपुर  भ्रांत  भुवनेश्वर  स्थित  महालेखा पाल  के  कार्यालयों  करे

 कर्मचारियों  के  लिये  सरकारो  क्वाटर

 4337.  श्री  कुलेश्वर  मीना  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 जयपुर  और  भुवनेश्वर  में  महालेखापालों  के  कार्यालयों  के  कितने  कोंचा  रियों
 को

 अलग-भाग
 अब  तक  सरकारी  क्वाटर  दिये

 गये

 (=)  उन  कार्यालयों  के  कितने  कर्मचारियों  को  अभी  तक  क्वाटर  नहीं  दिये  गये

 मौर

 उन्हें  निकट  भविष्य  में  समुचित  रिहायशी  क्वार्टर  देने
 के  लिये  सरकार  ने  कया

 कार्यवाही  की  है  ?

 जप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  से  (71)  सुचना  इकट्ठी
 की  जा  रही  और  उपलब्ध  होते  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  ।
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 लिखित  उत्तर 28.  1890

 चिकित्सा  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  के  लिये  राजस्थान  git  उड़ीसा  को  अनुदान  देना

 4338.  थो  घुले स्वर  मीना  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  राजस्थान  और  उड़ीसा  सरकार  को  चिकित्सा  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  के

 गत  केन्द्र  आयोजित  योजनाओं  के  लिये  1967-68  में  च्  कुल  कितना  धन  दिया

 और

 उन  राज्यों  ने  उपयुक्त  अवधि  में  उस  धन  का  कैसे  प्रयोग  किया  ?

 ( परिवार  नियोजन  तथा  नगर  बिकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  \  at ब०  सु०

 :  शिक्षा  और  प्रशिक्षण |  शीष  के  अन्तर्गत  केन्द्र  पुरस्कृत  योजनाओं

 के  राजस्थान  और  उड़ीसा  की  को  1967-68  में  कें  में

 निम्नलिखित  धन  राशि  मंजूर  की  गई  :

 राजस्थान  5.75  लाख  रुपये

 उड़ीसा  3.00  लाख .  रुपये

 राजस्थान  सरकार  को  केन्द्रीय  सहायता  एस०  एम०  एस०  मेडिकल

 जयपुर  में  स्नातकोत्तर  विभाग  की  स्थापना  के  लिए  तथा  राज्य  के  दूसरे  मेडिकल  कालेजों  में

 प्रवेश  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  दी  गई  थी  ।  उड़ीसा  सरकार  को  सहायता  एस०  सी०  वी०

 मेडिकल  कटक  में  स्नातकोत्तर  विभाग  कों  स्थापना  करने  के  लिए  दी  गई  थी  ।

 बाढ़  नियंत्रित  योजनाकारों  के  लिये  उड़ीसा  को  केन्द्रीय  सहायता

 4339,  भी  कुलेश्वर  मोना  कया  सिचाई  घोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (#)  1967-68  में  are  नियन्त्रण  योजनाओं  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  कितनी

 तथा  किस  प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  और

 किन-किन  योजनाओं  कें  fara  सहायता  दी  गई  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सिद्ध  ओवर  (#)  उड़ीसा

 सरकार  को  बाढ़  नियन्त्रण  सम्बन्धी  उसके  कार्यक्रम  के  लिए  1967-68  में  45.00  लाख  रुपये

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  मंजूर  किये  गये  थे  ।

 केन्द्रीय  सहायता  वर्ष  के  दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किये  गये  बाढ़

 नियन्त्रण तथा  जल  निकास  के  कामों  के  लिए  मिलाकर  दी  जाती  है  जिसमें  अनेक  योजनाएं

 शामिल  रंहती  हैं  जैसे  किं  बंध  जलमग्न  गांवों  के  धरातल  को  ऊ  चा  कस्बों की
 नदी  को  काब  में  लाने  के  लिए  निर्माण  कार्य  आदि  और  यह  सहायता  किसी  विशिष्ट

 योजना  के  लिए  नहीं  दी  जाती  है  ।
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 farad  उत्तर  28
 1890 —

 भ्रट्टापड़ी  घाटी  का  सर्वेक्षण

 4340.  थी  नाथ नार  कया  समाज  कल्याण  मंत्री  14  1967  के

 कित  प्रश्न  संख्या  4211  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ख़ादिम  जातीय  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  एक  योजना  बनाने  के  लिए

 केरल  राज्य  के  पालना  जिले  में  भट्टा पड़ी  घाटी  के  सर्वेक्षण  के  बारे  में  सरकार  कों  जानकारी

 प्राप्त  हो  गई  ate

 क्या  सर्वेक्षण  का  खर्च  भट्टा पड़ी  घाटी  विकास  निधि  से  किया  जा  रहा  है  ?

 पेट्रोलियम  wt  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो

 मुख्यालय  राव )
 :  और  राज्य  सरकार  से  मिली  सुचना  के  अनुसार  अट्टा पड़ी

 घाटी  में  अनुसूचित  आदिम  जातियों  की  सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  अधिकारों  का  अभिलेख  तैयार

 करने  के  लिए  सर्वेक्षण  शुरू  किया  गया  है  ।  इस  सर्वेक्षण  का  रद्द  इक  अनुसूचित  आदिम  जातियों

 के  कल्याण  के  योजनाएं  बनाना  नहीं  इस  सर्वोक्षण  का  खर्च  अट्टा पड़ी  घाटी  विकास

 निधियों  में  से  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  कान्ति  देसाई  शरीर  श्रीमती  पद्मा  देसाई  द्वारा  दिया  गया

 आयकर  धौर  धन-सफर  सम्बन्धी  विवरण

 4341.  थ्री  रवि  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  कान्ति  देसाई  ale  श्रीमती  पदमा  देसाई  द्वारा  पिछले  पांच  वर्षों  में  अपने

 बच्चों  के  संरक्षकों  के  रूप  व्यक्तिगत  रूप  तथा  संयुक्त  रूप  से  दिये  गये  आयुक्त  तथा  धन

 कर  के  विवरणों  का  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  पांच  वर्षों
 के  लिए  हिन्दू  अभिवक्त  परिवार  के  कर्त्ता  के  रूप  में  श्री  कान्ति

 देसाई  द्वारा  दिये  गये  आय  कर  तथा  घन-कर  के  विवरणों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  सूचना

 इकट्  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होते  ही  सदन  को  मेज  पर  रख  दी  जायगी  |

 इण्डिया  सप्लाई  वाशिंगटन

 4342.  श्री  इसहाक  सम्भल  :  क्या  श्रावास  तथा  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  वाशिंगटन  स्थित  इण्डिया  सप्लाई  फ़िद्दन  के  महानिदेशक  तथा  उप

 निदेशक  की  कोई  कार्यावधि  निश्चित  की  गई

 यदि  तो  कार्यावधि  कितनी  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  इनमें  से  एक  अधिकारी  का  कार्यकाल  बढ़ाया  गया  *ै  अथवा

 बढ़ाने  का  विचार  और

 (=)  यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?
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 लिखित  उत्तर

 श्रीवास  तथा  पति  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल  fag)  :  हां  ।

 इण्डिया  सप्लाई  वाशिंगटन  के  इन  पदों  की  सामान्य  कार्यावधि  तीन

 वर्ष  el

 (a)  और  एक  अधिकारी  अर्थात  उप-महानिदेशक  की  सामान्य  जो

 15  1967  को  समाप्त  होने  को  सरकारी  सेवा  की  अझ्निवायंता  कौर  करुणा मुलक

 आधार  31  1968  तक  बढ़ा  दी  गई  ।

 गुजरात  तेल  शोधन  कारखाने  में
 शोधित  पेट्रोलियम  कोक  का  उत्पादन

 4343.  श्री  बीरेन्द्र  कुमार  शाह  :  क्या  पेट्रोलियम  शोर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खान  तथा  धातु  विभाग  द्वारा  नियुक्त  अध्ययन  दल  ने  सिफारिश  की  है  कि

 देश  में  इस्पात  तथा  फ्र  रो-मैंगनीज़  उद्योगों  के  विकास  के

 साथ  भूमिभृत  पैट्रोलियम  कोक  की  कोमत  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  गुजरात  तेल

 mad  कारखाने  में  अशोधित  पेट्रोलियम  कोक  का  उत्पादन  किया

 क्या  इस  दल  ने  यह  सिफारिश  भी  की  है  कि  गोहाटी  स्थित  कारखाने  के

 रिक्त  अशोधित  पैट्रोलियम  कोक  को  जलाने  के  लिए  और  कारखानों  को  भी  लाइसेंस  दिये

 और

 यदि  तो  क्या  गुजरात  तेल  शोधन  कारखाने  के  निकट  गुजरात  में  इस  प्रकार

 के  भस़्मीकरण  कारखाने  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  तथा  उसमें  कितनी  भस्मीकरण

 क्षमता  रखने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  weary  विमान  में  राज्य  मंत्री

 जी  हां

 जी  इस  समय  नहीं  ।

 पढ़ो-रसाल निक  उद्योगों  का  विकास

 4344,  थी  गाडिलिंगन  गोड़  :  कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  तेल  शोधक  कारखानों  की  स्थापना  के  समय  qat

 रसायनिक  उद्योगों  के  विकास  में  सरकार  द्वारा  समेकित  आयोजन  न  करने  के  देश

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  समय  से  बड़ी  मात्रा  में  पेट्रो-रसायनिक  उत्पादों  का  आयात  किया

 गया  था  ;

 यदि  तो  इसके  नया  कारण  हैं  और  क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  तेल

 दोधक  कारखानों  को  लगाते  समय  पेट्रो-रसायनिक  उद्योगों  क  विकास  करने  का  है  ;  और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल् याराँ  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 :  और  यद्यपि  उक्त  अवधि  में  कुछ  पेट्रो-रसायन  उत्पादों  का  आयात

 किया  गया  था  ;  तथापि  विकास  की  स्थिति  शरीर  देश  में  सम्बद्ध  कच्चे  माल  की  प्राप्ति  की

 विचार  में  रखते  हुए  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  आयात  परीक्षाओं  अत्यधिक  थे  ।  नैफ्था

 बहुत  महत्वपूर्ण  कच्चा  माल  है  और  किसी  शोधन  दाला  के  पास  पेट्रो-रसायन  उद्योगों  के  विकास

 के  बारे  में  केवल  तभी  विचार  किया  सकता  है  जब  लम्बे  अर्से  के  लिए  नैफ्था  की
 अपेक्षित

 मात्रा  में  प्राप्ति  का  निश्चय  हो  ।  पहले  पी०  alo  एल०  तेल  भर  लुब्नीकंण्टस )
 की  मांग  को  मुख्यतया  पूरा  करने  के  लिए  शोधनशाला ओं  का  आयोजन  किया  जाता  था  और

 पी०  ato  एल०  पदार्थों  के  लिए  मांग  स्थिर  होने  पर  ही  प्रभावकारी  फालतू  नैफ्था  का
 पता

 लगाया  जा  सकता  थां  और  पेट्रो-रसायन  उद्योगों  के  लिए  फालतू  नैफ्था  इस्तेमाल  के  बारे  में

 योजनाएं  बनाई  जा  सकती  थी  ।  अब  नई  शोधनशाला ओं  के  साथ  साथ
 पेट्रो-रसायन

 उद्योगों  के

 विकास  की  सम्भाव्यता  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 (77)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विदेशी  विनियोजन

 4345.  श्री  गाड लि गन  गौड  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रपति  जानसन  द्वारा  पूजी  निकासी  भर  विदेश  यात्रा  पर  लगाये  गये  करती

 बाघों  से  हमारे  देश  मैं  होने  वाले  अमरीकी  विनियोजन  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ;  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  किस  प्रकार  सामना  करने  का  सरकार  का

 विचार  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  आर  वित्त  मंत्री  मोरारजी  इन  प्रतिबन्धों  से

 भारत  सहित  विकासशील  देशों  में  गैर-सरकारी  प्रत्यक्ष  पूजी  निवेश  की  गति  धीमी  होने  की

 सम्भावना  नहीं  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता
 |

 विल्लो  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  श्रौषघालयों  में  सार्वजनिक  रे लो फोन  लगाना

 यशपाल  सिंह  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  में  निम्न  धाय  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  की

 बस्तियों  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  औषधालयों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगवाने  का

 है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  निर्णय  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  न  अरी  freer  oso  हो TIS  TSS  सलना यन  उप  मन्त्री  सु०
 ne :  नी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 विभिन्न  प्रवास  — aiaarar  के  लिये  धन  का  झाड़न

 4347.  थ्रो  डी०  डो ०  जेना  :

 महेन्द्र मा भी :

 घनी  गु ०  च०  नायक  :

 बया  श्रावाप्त  तथा  gia  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  गृह  निर्माण  योजनाओं  के  अंतगर्त  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  घन  का

 नियतन
 करने

 से  सम्बन्धित  मूल  सिद्धान्त  क्या  है  |

 मध्य  तथा  निम्त  आय  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  गृह  निर्माण  योजनाओं  के  अन्तरगत

 विभिनन  योजनाओं  की  अवधियों  में  प्रत्येक  राज्य  को  ऋणी  तथा  सहायता  के  रूप  में  कितनी

 कितनी  राशि  दी  गई  है  ;

 ग्रामीण  तथा  नगरीय  क्षेत्रों  के  लिये  अलग-अलग  कितनी  कितनी  रानी  नियत

 की  गई  है  ;  और

 (3)  क्या  सम्बन्धित  राज्यों  को  दी  गई  राशियों  को  उन  राज्यों  ने  विशिष्ट  अवधियों

 में  aa  किया  है  ?

 श्रीवास  तथा  पूर्ति  उप  मन्त्री  इकबाल  fag)  आवास  के

 लिये  नियतीकरणण  का  fraps  करने  के  लिए  जिन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  वे  हैं

 पहले  ही  से  हो  चुके  विकास  की  सीमा  पिछला  कार्यक्रमों  को  त्रि यान् वित  करने

 की  तथा  निधियों  की  राशि  भी  जो  fe  योजना  सीमा  के  अन्तर्गत  अपनी  वार्षिक  योजना

 में  राज्य  aaa  के  लिए  दे  सकते  हैं  ।

 तथा  दोनों  निम्न  तथा  मध्य  गाय  वर्ग  आवास  योजनायें  मुख्य  रूप  से

 बाहरी  क्षेत्र  के  लिए  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मकान  बनाने  के  लिए  ग्रामीण  आवास  परियोजना

 स्कीम  के  अन्त मंत  ऋण  सहायता  उपलब्घ  है  ।  मध्य  भाव  वर्ग  आवास  योजना  को  पुर्णा  रूप  से

 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  द्वारा  ऋण  मिलता  है  ।  निम्न  नाय  वर्ग  आवास  योजना  के

 जीवन  बीमा  निगम  तथा  योजना  दोनों  का  उपयोग  किया  जाता  है  ।
 नियत

 की  गयी  सहायता  तथा  निम्न  एवं  मध्य  आय  वर्ग  आवास  योजनाओं  के  अंतगर्त  विभिन्‍न  राज्यों

 को  नियत  की  गयी  सहायता  तथा  उनके  द्वारा  किये  गये  उपयोग  का  विवरण  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  नौ  1766/68]

 विदेशी  सहायता

 4348.  1.0 |  Jo  नायक  :  श्री  डी०  डी०  :

 थी  सहेन्द्र मा भी  :  डा०  रानेन सेन  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार ने  वर्ष  50-51  अब  तक  किन  किन  देशों  से  (1)  ऋण  (2)

 अनुदान  (3)  सहायता  या  अन्य  रुप  प्राप्त  की  :
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 (a@)  प्रत्येक  देश  से  ऋण  की  राशि  कितनी  है  और  उस  पर  ब्याज  कितने  प्रतिशत

 उस  पर  यदि  कोई  दत  है  तो  वह  क्या  है  और  इन  सहायता  अथवा  अनुदानों  का  ब्यौरा

 बया  है
 और

 क्या  वे
 विशेष  उद्देश्यों  के

 लिये  थे  तथा  अब  तक  qe  का
 और

 ब्याज  के  रूप  में

 अलग  अलग  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  ;  और

 ह = भविष्य  में  इनका  वापस  भुगतान  करने  के  लिये  क्या  समय-सूची  बना

 गई  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  ale  वित्तमंत्री  मोरारजी  और  (a)  दो

 विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  1767/68]

 जिनमें  से  एक  में  1950-51  से  1967-68  तक  भारत  सरकार  द्वारा  लिये  गये  ऋणों  की

 रकमें  और  मूल  धन  तथा  ब्याज  के  रूप  में  चुकाया  गयी  रकमें  तथा  दूसरे  में  1950-51  से  लेकर

 1967-68  तक  भारत  सरकार  को  मिले  अनुदानों  को  रकमें  पैदावार  दिखायी  गयी  हैं  |

 सम्बद्ध  देशों/प्राघिकररणों  को  देय  ब्याज  की  दरें  अलग  अलग  स्रोतों  और  कुछ  मामलों  में

 अलग  अलग  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  अलग  अलग  होती  ये  दरें  शुन्य  प्रतिशत  से  लेकर

 प्रतिवाद  प्रतिवर्ष  तक  होती  हैं  ।

 प्रत्येक  ऋण  और  स्रोत  के  सम्बन्ध  में  ऋणों  और  अनुदानों  की  शर्ते  ake  उनके  प्रयोजन

 अलग  अलग  होते  हैं  और  उनका  ब्यौरा  सम्बद्ध  करारों  जिनकी  प्रतियां  लोक  समा  के

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  दिया  गया  है  ।  मोट  तौर  पर  ये  ऋण  आयोजनों  और  आधिक

 विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संचार  और  उद्योग  आदि

 जेसे  विभिन्न  क्षेत्रों
 के  विकास  में  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  लिये  गये  हैं  ।

 ऋणों  की  वापसियां  अलग  अलग  ऋणों  के  कारनामों  में  दिये  गये  ऋण

 दौरान  कार्यक्रमों  के  अनुसार  की  जाती  हैं  ।  आखिरी  वासियों  सन  2018  में  देय  होगी  ।

 Import  of  Lead  and  Type  for  Government  of  India  Presses

 4349,  Shri  Shab  :
 Shri  J.  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  aod  Supply  be  pleased  to  wie sta  te:

 (a)  the  quantity  of  lead  and  type  imported  by  the  Government  of  India  Presses
 at  Faridabad  and  Delhi  from  each  country,  separately,  during  the  last  5  years  and  the
 total  value  of  the  articles  purchased  ;

 (b)  the  existing  stock  of  lead  with  the  two  presses  ;

 (c)  whether  any  cases  of  theft  of  large  quantities  of  lead  from  these  Presses  have

 come  to  the  notice  of  Government  ;  and

 (0)  if  so,  the  action  taken  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal
 Singh)  :  (a)  10  (1)  The  information  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of
 the  House,

 1404



 19  1968  लिखित  उत्तर

 Oil  Exploration  in  Canning  Port

 4350.  Shri  Oakar  Singh  :
 Shri  P.  Shah  :

 Wilt  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  date  on  which  the  work  of  oi!  exploration  near  Canning  Port  in  West

 Bengal  was  started  with  the  assistance  of  Russian  experts  ;

 (b)  the  depth  upto  which  digging  work  has  been  done  so  far  ;  and

 (c)  the  expenditure  incurred  on  the  exploration  work  so  far  o
 ह

 The  Minister  of  State  ia  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Department  of

 The  well  at  Port  Canning  was  spudded Social  Welfare  (Shri  RagbwRamaiah)  :  (a)
 on  the  18th  August,  1966.

 (b)  The  depth  of  the  well  as  on  5th  August,  1968  was  4197  metres.

 (c)  Approximately  Rs.  1.56  crores.

 Assessment  of  Income-Tax  Payable  By  Mewar  Metal  Industries,  Ujjain

 4351.  Sbri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Wil)  the  Minister  of  Finance be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  amount  of  Income-tax  assessed  on  M/s  Zalamchand  Mangi  Lal  Mewar-

 waja  of  Mewar  Metal  Industries  in  District  Ujjain,  Madbya  Pradesh  since  1963  till  date,

 year-wise  ;

 (b)  the  amount  of  Income-tax  realised  by  Government  from  this  firm  during  the

 said  period  ;  and

 {c)  the  arrears  of  Income-tax  still  outstanding  and  the  steps  proposed  to  be  taken

 by  Government  to  recover  these  arrears  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  to  (c)

 The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon

 ag  it  is  received,

 M/s.  Jay  Emginecring  Works

 4352.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  tne  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  6624  on  the  8th  April,  1998

 and  state

 (a)  whether  the  information  in  regard  to  Income-tax  arrears  pertaining  to  last

 ten  years  and  its  realisation  from  M/s.  Jay  Engineering  Works,  Calcutta  has  since  been

 collected  ;

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard  ;  and

 (c)  if  not,  when  the  information  is  likely  to  be  laid  on  the  Table  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)to(c)  The

 information  asked  for  in  Unstarred  Question  No.  6624  in  respect  of  nine  years  is  given
 in  the  Statement.  The  information  for  the  year  ending  31st  March,  1968,  is  being  collec

 ted  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  85.  soon  as  it  is  received  from  the  Commi-

 ssioner  of  Income-tax.
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 Statement
 Arrears  as  on  Arrears  out-  Steps  taken  to  recover
 31st  March  standing  the  arrears.

 1959  Nil

 1960  -do-  -

 1961  -do-

 1962  -do-

 1963  -do-

 1964  -do-

 1965  =do-

 1966  Rs.  485674  Stayed  by  High  Court

 1967

 Messrs  Kirloskar  Oil  Engines  Ltd.  Poona

 4353.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Miniater  of  Finance  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  9583  on  the  6th  May,  1968  and
 state  ;

 (a)  whether  the  information  regarding  the  amount  of  foreign  exchange  granted
 to  Messrs  Kirloskar.  Oil  Poona-  during  the  last:  five  years,  has  since
 been  collected ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and

 (c)  if  not  the  further  time  likely  to  be  taken  in  collecting  the.  aferesaid-in-
 formation  ?

 The  Deputy  Prime  ‘Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarfi  Desai)  (a)
 No  Sir  ह

 (b)  Does  not  arise

 (c)  Itis  not  possible  to  estimate  the  exact  lime  that  would  be  taken  as  the  infor-

 mation  covers  a  pcriod  of  five  years  and  has  to  be  collected  from  several.  departments
 of

 the:
 Gove  All  steps  are  being  taken

 to  collect  it  as  soon  as
 possible.

 Indian  Tubes  Company,  Ltd.,  Calcutta

 4354.  ShriHukam  Chand  Kathwal  *  Will  the  ‘Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state  ६

 (a)  the  amount  of.  Income-tax  assessed  on  M/s  Indian  Tubes
 Company

 Calcutta  during  the  year  1967-68 ;  and

 (b)  the  Amount,  of  Income-tax  paid  by  the  said  Company  during.the  abov  >  period

 and
 |  the  amount  yet  to  he  fecovered.  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desal)  (a)  No

 assessment  was  made  during  the  financial  year  1967-68

 (0)  The  information  is  being  collected  and:  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as

 early  as  possible

 Vitaniin  ‘C’  Factory  in-Poona

 4355.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state
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 28  1890  लिखित  उत्तर

 (a)  whetber  the  Government  have  received  any  proposal  froma  Private  Company
 for  permitting  it  to  set  up  a  Vitamin  ‘Cਂ  factory  in  Poona  ;  and

 (0).  '  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  regard  thereto  ?
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum,  Chemicals  and  Department

 (a)  No of  Social  Welfare  (Sbri  K.  Raghuramaiah)

 (b)  Does  not  arise

 केन्द्रीय
 लोक  निर्माण  विभाग  में  पदोन्नति

 4356,  att  Ho  लाग  सौंपा :  क्या  ग्रा वास  तथा  पति  त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  किं  '  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  इन्जीनियसे  संस्था  तदर्थ

 पदोन्नतियों  के  विरुद्ध  आन्दोलन  कर॑  रही  है  और  सरकार  ने  उन्हें  श्राइवा[सन  दिया  है  कि

 भविष्य  में  पदोन्नतियों  केबल  एक  नियमित  विभागीय  पदोन्नति  समिति  गठित  करके  at

 जायेंगी

 क्या  यह  भी  संच  है  किं  इन  आश्वासनों  के  बावजूद  सहायक  इ  जीनियरों  के  पद

 से  waar  इ  जीनियरों  के  पद  के  लिए  विभागीय  पदोन्नति  गठित  किये  बिना  पुन

 पदोन्नति  a  ज़ा  रही  है  ;  और

 यदि  तो  नियमित  विभागीय  पदोन्नति  समिति  का  गठन  न  करने  के  क्या

 कारा  हैं

 श्रीवास  तथा  पूरी  मंत्रालय  में  उप  मन्त्रों  (sit  इकबाल

 केन्द्रीय  लीक  निर्माण  विभाग  के  इंजीनियरों  की  एसोसियेशन  यह  भभ्याव्रेदन  करती  रही

 कि  cat  आधार  पर  पदोन्नति  नहीं  की  जानी  चाहिए  बल्कि  केवल  निमागीय  पदोन्नति

 तियों  के द्वारा  तैयार  की  ययी  चयन  सूचियों  में  से  की  जानी  चाहिये  ।  एसोसियेशन  को  यह

 सुचित  कर  दिया  गया  है  कि  जब  कभी  अधिकारियों  की  पदोन्नति  के  लिये  सूची  तयार  करने

 की  आवश्यकता  होगी  तब  विभागीय  पदोन्नति  समितियों  की  बैठकें  की  जायेगी  ।  ऐसा

 कोई  भाइवासन  नहीं  दिया  गया  कि  पदोन्नति  केवल  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  द्वारा  तेयार

 की  गयी  चयन  सुची  में  से  ही  की  जायेगी  |

 सहायक  इंजीनियर  से  एक्जीक्यूटिव  इंजीनियर

 में  पदोन्नति  के  लिए  चयन  सूची  तेयार  करने  के  लिए  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की

 बैठक  बुलाने  का  प्रश्न  1968  से  संघ  लोकਂ  सेवा  आयोग  के  साथ  पहले  ही  से  पत्रिका

 wer  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  वबीपघ्र  में  कतिपय  कठिनाईया ंपदा  हो

 गयी  हैं  ।  यदि  विमागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  आयोजित
 में  aga  अधिक  देर  हुई

 तो  सरकार  को  सहायक  इंजीनियर  के  पद  में  से
 एक्जीक्यूटिव

 के  पद  में  पुश्त  तथा  पदोन्नति  करनी  ताकि  सरकारी  कार्य  कोਂ  हानि  न  हो  |

 इस  प्रकार  पदोन्नति  हुए व्यक्तियों  को  यदि  उनका  नाम  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  द्वारा

 तैयार  की  गयी  चयन  सूची  में  नहीं  आया  उनका  परावतंन  संभव  होगा  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |
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 Written  Answess  Sravana  28,  1890  (Saka)

 Servant  Quarters  att tached  To  M.  Ps.  Flats

 4357.  Shri  Sheopujan  Shastri  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  servants  quarters  in  the  residences  of  Members

 f  Parliament  are  not  being  maintained  properly  ;

 (0)  if  go,  the  reasons  therefor

 (c)  whether  it  is  also  afact  that  the  areas  around  these  servants  quarters  are  very

 dirty  and  heaps  of  debris  are  being  accumulated  there  ;

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  electric  bulbs  and  fans  are  not
 provided

 by
 the  C,  P.  W.  D.  in  these  quarters  and,  if  so,  the  reasons  therefor ;

 (e)  whether  Government  have  taken  any  decision  regarding  provision  of  electric

 fans  in  these  quarters,  and  if  not  the  reasons  therefor  ;  and

 (f)  the  number  of  complaints  received  by  Governments  during  the  las  hree  years  in

 this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Honsing  and  Supply  (Shri  Iqbal  Singh)
 (a)  No

 (b)  Does  not  arise

 (c)  The  areas  around  the  servants  quarters  are  not  always  very  clean.  This  is

 because  of  accumulation  of  garbage  from  time  to  time

 (d)  Bulbs  and  fans  according  to  the  scale  laid  down  are  being  provided  only  in

 the  main  M.  Ps.  house.

 (¢)  As  the  Joint  Committee  of  Chairmen,  House  Committees  of  both  the  Houses
 of  Parliament  have  not  accepted  the  proposal,  it  is  not  possible  for  Government!  to  proiv-
 ide  fans  in  these  quarters

 (f)  A  few  complaints  had  been  received  but  as  no  Separate  registers  for  the  serva-
 nts  quarters  are  being  maintained  in  the  Enquiry  Offices,  it  is  not  possible  to  indicate  the

 pumber  of  complaints  received  during  the  last  three  years

 दिल्‍ली  को  faa  कम्पनियां

 4358  श्री  यशपाल  सिंह  :  क्या  वित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 हाल  ही  में  दिल्‍ली  की  कुछ  वित्त  कम्पनियों ने  12

 प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज  की  दर  पर  जनता  फिर  घन  लेने  का  व्यवसाय  श्याम  कर

 दिया  है

 क्या  इन  कम्पनियों  का  विधिवाहन  पंजीकरण  कराया  गया  है  और  क्या  जमा

 घन  वापस  न  किये  जाने  के  विरुद्ध  इनका  बीमा  कराया  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  क्या  कायंवाहो  करने

 का  सरकार  का  विचार  है
 ?

 मि»  थ उप  प्रधान  मन्त्री  ale  वित्ता  मन्त्री
 (ait

 मोराल रजा  :  गर-बुकिंग  कंप

 नियों  को  जमा  कराने  के  लिए  जनता  से  रकमें  वीकार  करने  के  लिए  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करने
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 लिखित  उत्तर 19  1968

 —

 की  तब  तक  आवश्यकता  नहीं  होती  जब  ae  वे  इस  सम्बन्ध  में  रिजवें  बक  gu  समय  समय

 पर  जारी  किये  गये  निदेशों  का  पालन  करती  हैं  ।  विंमान  निदेशों  के  थोड़ी  अवधि

 के  लिए  रकमें  जमा  कराना  मना  है  और  साय  ही  उन  में  कुछ  अधिकतम  सीमाएं  और  नकदी

 तथा  नकदी  जेसी  परिसंपत्ति  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  निर्धारित  की  गयी  गेर-बैं  किस

 कम्पनियों  ब्याज  की  दर  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  वे  कोई  भी  दर  निर्धारित  कर

 सकती  है  |

 कम्पनियों  को  जमा  करने  के  लिए  रकमें  स्वीकार  करने  के  प्रयोजन  के  लिए

 अलग  में  रजिस्टरों  नहीं  कराना  पड़ता  ।  उनके  पास  जमा  करायी  गयी  रकमों  उनके

 aves
 न  किये  जाने

 के
 बीमा  नहीं  किया  जाता  ।

 जो  व्यक्ति  ऐसी  कम्पनियों  में  धन  जमा  कराते  हैं  वे  अपनी  जोखिम  पर  ऐसा

 करते  क्योंकि  ऐसे  लेन-देन  कम्पनियों  और  जमा  कर्ताओं  के  बीच  करार  के  स्वरूप  के  होते

 और  जमा  रकमों  की  वापसी  न  किये  जाने  की  स्थिति  वे  जमाकर्ताओं  को  अपनी  रकमें  वसूल

 करने  के  लिए  दीवानी  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  fears  बैक  द्वारा  जारी  किये  गये  निदेशों  का

 मुख्य  उद्देशय  जनता  से  जमा  करने  के  लिए  रकमें  स्वीकार  करने  के  मामले  में  कम्पनियों  पर

 यथा  समय  कुछ  अनुशासन  लागू  करना  है  |

 नई  दिल्‍ली  में  एक  राजनयिक  से  चोरी  छिप  लाई  गई  बस्तियों  का  पकड़ा  जाना

 4359,  थी  देवकी  नंदन  पाटो दिया  :  1.) |  चक़रपारित

 श्री  चेंगलराया  नायडू -:  श्री  qo  गोपालन  :

 थ्री  नि०  to  भास्कर  :  थ्री  मुहम्मद  इस्माइल  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  31  1968  के  पैट्रियट  में  छिपे  समाचर  के  अनुसार

 दिल्‍ली  के  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  तीन  पेटियां  पकड़ी  हैं  जो  सई  दिल्‍ली  में

 एक  विदेशी  राजनयिक  को  भेजी  गई  थी  और  उसमें  से  कलाई  की  टेलीविजन  कौर

 ट्रांजिस्टर fz  किये  हैं  ;

 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  पिछले  दो  वर्षों  में  तस्करी  के  एसे  कितने  मामले

 पकड़े  जिनमें  राजनयिकों  का  सम्बन्ध  था  ;  और

 सम्बन्धित  राजनयिकों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप  gata  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  (®)  दिल्‍ली  में  रहने  वाले

 एक  विदेशी  cafes  के  नाम  भेजी  गयी  दो  पेटियां  30  19  68  को  सीमाशुल्क

 रियों  द्वारा  खोली  गयी  थी  ।  उन  पेटियों  में  राजनयिक  द्वारा  मंगाए  गये  माल  के  अतिरिक्त  कुल

 80,000  रु०  मूल्य  का  विदेशों  में  बना  अन्य  माल  भी  जैसे  घड़ियों  की

 चने  तथा  ट्रांजिस्टर  नायलोन  की
 ट्रांजिस्टर  युक्त  टेलीविजन

 टेलीविजन  सट  के  लिए  इलेक्ट्रिक  मेज  पर  रखने  की  घड़ियां  तथा  यान्त्रिक  लाइटर  ।
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 Written  /.1159़/है। 5  August  .  19,  1953

 f+->
 31  1968  को  संमाप्त  हुई  दो  वर्षों

 में
 निप  at  माल के  अनधिकृत

 आयात  करने  में  विदेशी  राजनयिकों  के  ग्रस्त  होने  के  आरोप  वाले  कुल  12  मामले  पकड़े

 गये  है  ।

 केवल  एक  मामले  में  राजनियक  का  हाथ  होना  साबित  हुआ  था  और  वह  भारत

 से  चला  गया  |

 Supply  of  Electricity  to  Machhlishahr,  Constituency  in  U.  P

 4360,  Shri  Nageshwar  Dwivedi :  Will  the  Minister  of  ‘Irrigation  and.  Power  be

 ple
 ased  to  state:

 (a)  whetber  any  scheme  regarding  the  supply  of  electricity  to  Machhlishahr  Lok
 Sabha  constituency  in  U.  P.  for  irrigation  purposes  is  under  consideration  of  Govern  ment
 and  if  so,  the  scheme  regarding  laying  main  lines  there ;

 (b)  whether  any  survey  had  been  conducted  last  year  in  regard  to  the  laying  of
 lines  in  the  aforesaid  area  and  if  so,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  1010161 60160 ; ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  this  area  would  be  connected  with  the  Rihand  Power
 House  and  if  so,  the  rates  at  which  the’  electricity  would  be  supplied  ;  and

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  was  a  big  difference  between  the  elcctricity
 rates  prevalent  in  the  eastern  area  and  those  in  the  western  areas  and  some  adjustment
 had  been  made  in  this  regard  during  the  President’s  Rule  there  and  if  so.  the  rates  of

 electricity  prevalent  there  at  present  ?

 The  Deputy  Minister  ia  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheswar  Prasad

 (8)  Yes  ;  Sir  The  scheme  envisaged  construction  of  33  KV  lines  from  Jaunpur  to  Mache

 hlishahr  and  Jaunpur  to  Badlapur

 (b)  The  33  KV  line  faom  Jaunpur  to  Machhilishahr  is  under  construction  and  is

 expected  to  he  completed  by  the  end  of  Mach,  1969.  The  33  KV  line  from  Janupur  to

 Badlpur  bas  been  completed

 In  the (c)  and  (d)  Power  supply  in  the  area  will  be  given  from  the  Rihand  Grid
 Board's  area  of  supply,  uniform  tariff  rates  are  in  force  in  respect  of  H,  T.  consumers.
 With  regard  to  L..T.  consumers  the  Board  has  got  two  sets  of  tariff,  one  for  Allahabad
 Lucknow  and  Kanpur  areas  and  the  other  for  the  rest:  of  the  State  These  unifrom
 tariffs  have  removed  the  differences  between  electricity  rates  prevalent  in  the  Eastern  and

 Western  aréas  of  U,  prior  to  1.  7.  68  A  Statement  giving  the  average  rates  prevalent
 before  and  afters  1-7-68,  pleced  on  the  Table  [Placed  in  Library.  See  No:  LT.  1768/68]

 Rise  in  Price  of  Kerosene  Oil  in  U.  P

 4361  Shri  Nageshwar  Dwivedi  Will  the  Minister  of  Petroleam  and  Chemicals  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  price  of  kerosene  oil  has  considerably  gone  up  in

 the  open  market  as  a  result  of  shortage  thereof  in  the  Eastern  Districts  of  Uttar  Pradesh;

 (b)  Whether  it  is  also  a  fact  that  due  to  inadequate  number  of  wholesale  agencies
 the  wholesale  agents  are  sellieg  kerosene  oil  at  enhanced  frates  on  the  pretext.  of
 scarcity;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  increase  the  number  of  wholesale  agencies  in
 the  area  to  wish  the  tendency  of  profiteering  on  the  part  of  the  wholesale  agents  and
 provide  one  wholesale  agency  of  kerosene  oil  in  each  Development  Block
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 28  1890  (  )  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Petrole  um  Chemicals  and  D  epartment  of  Social
 Welfare  (Shri  Raghrmaiah) :  (a)  to  (c)  The  information  is  -being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 Scheduled  Castes  In  Life  Insurance

 4362,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Government  have  issued  suitable  directives  to  the  public  sector

 undertakings  to  give  due  weightage  to  the  Scheduled  Castes  candidates  in  the  matter  of

 selection  to  posts  under  them  ;

 (b)  if  so,  whether  the  Life  Insurance  Corporation  has  given  due  attention  to  the

 directives  while  recruiting  Approntices  for  the  cadre  of  Assistant  Administive  Officers  ;

 (c)  how  many  Scheduled  Castes  candidates  were  called  before  the  Interview  Board
 in  J968  ;  and

 (d)  whether  it  is  proposed  to  apply  the  recent  instructions  of  the  Home  Ministry

 regarding  reservations  in  promotions  for  Scheduled  Castes  and  Tribes  to  Classes  I,  II,  III

 and  IV  posts  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finanee  (Shri  Morarii  Desai) :  (a)  Suita:

 ble  instructions  have  been  issued  to  the  public  sector  undertakings  in  the  matter,

 (0)  Yes,  Sir.

 (c)  50  Scheduled  Castes  Tribes  candidates  were  called  for  in  terview,

 (a).  Yes,  Sir

 थेन  बांध  का

 4363  थ्रो  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  क्या  सिचाई  गर  कियानी  neat  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  क्या  केन्द्रीय  जल  fea  ara  ने  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  में  वसोहिले  के

 निकट  zat  नदी  पर  थेन  बांध  बनाने  की  तकनीकी  '  मन्जूर  दे  है  ;
 और

 यदि  तो  कंब ?

 सिचाई  ate  बिजली  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सिद्ध  sat  इस

 परियोजना  की  अमी  केन्द्रीय  जल  तथा  faa  आयोग  में  जांच  हों  रही

 नहीं  उक्ता  ।

 नई  दिल्लो  नगर  पालिका  के  बिजली  विभाग  के  कस चारो

 4364  क्या  स्वास्थ्य  परिवार श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  4.0 तथा

 नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  बिजली  विभाग  के  कामना  रियों
 को

 श्रम  कानूनों
 के  विरुद्ध  लगातार  12  घंटे

 से  अधिक  समय  तक  काम  करने  के  लिए  मजबूर
 कया  जा  रहा है  ;  और
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 Written  Answers  Sravana  28,  1890  (Saka)

 क्या  पिछले  चार  वर्षों  से  अधिक  समय  से  उनके  समयोपरि  भत्ता  बिलों  का

 अभी  तक  नहीं  किया  गया  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  ब०  स ू०
 :  जी  नहीं ।

 जी  नही ं।

 मई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  में  चौफौदारी

 4365.  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरों

 विकास  मन्त्री  गह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  कांजी  हाउसों  में
 तैनात

 दारों  को  दिन  रात  वहीं  पर  रहना  पड़ता  है  ;

 क्या  नई  दिल्‍ली  नार  पालिका  ने  इन  चौकीदारों  के  लिए  उन  स्थानों  पर  कोई

 रिहायशी  क्वाटर  बनाये  हैं  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  बिकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  ब०  स०

 :  और  दिल्ली  नगरपालिका  के  अधीन  तीन  कांजी  हाउस  तथा  तीन

 अस्थायी  चल  कठघरें हैं  |  कांजी  हाउस  पक्के  और  अध-पक्के  मकानों  में  बसाये  गये  जबकि

 पशुओं  पकड़ने  के  अस्थायी  चल  करें  विभिन्‍न  बस्तियों  में  खड़े  किये  जाते  हैं  और  वे

 लकड़ी  की  बल्लियों  से  बनाये  जाते  हैं  ।  कांजी  हाउसों  फर  कोई  चौकीदार  नियुक्त  नहीं  किये

 गये  हैं  ।  किन्तु  अस्थायी  चल  कठघरों  में  सात  चौकीदार  रखे  गये  इस  प्रकार  के  अस्थायी

 कटघरों  में  और  दिन  की  ड्यूटी  पर  चौकीदारों  को  रखा  जाता  है  जो  बारह-बारह  घंटे

 काम  करते  हैं  ।  इन  चौकीदारों  को  ड्यूटी  के  समय  वहां  ठहरने  के  लिए  दो  फ्लाई  की

 दारियां  दी  गई  प्रत्येक  चौकीदार  को  सप्ताह  में  अदला-बदली  से  एक  दिन  की  छुट्टी  दी

 जाती  है  ।  चौकीदारों  को  रिहायशी  मकान  star  होता  ही  प्रव रता  के  आधार  पर  दिये  जाते

 इस  समय  seat  तीन  मति  लोदी  कालोनी  तथा  किदवई  नगर  के  gat  में  खड़े  किये

 गये  हैं  ।

 मेरठ  के  केन्द्रीय  उत्पादन  you  श्रचिकारियों  के  विरुद्ध  मेरठ  के  स्वीकार  संघ  को  शिकायत

 4366.  श्री  हरदयाल  देवपुरा  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कानपुर  के  उत्पादन  शुल्क  कलेक्टर  को  1968  में

 मेरठ  स्वर्णकार  संघ  से  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  कि  मेरठ  के  तीनਂ
 केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क

 कारियों  ने  10  1967  को  वहां  के  एक  चांदी  के  आभूषण  बनाने  वाले  घर  पर

 अनाधिकृत  रुप  से  छापा  मारा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मेरठ  के  उत्पादन  शुल्क  असिस्टेन्ट  कलेक्टर  ने  इस

 यत  के  बारे  में  जांच  की  और  कलक्टर  से  सिफारिश  की  है  कि  एक  अधिकारी  तुरन्त  निलम्बित

 कर  दिया  जाये  और  शेष  को  स्थानान्तरित  कर  दिया
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 19  1968  लिखित  उत्तार

 यदि  at  सात  महीने  के  बाद  अभी  तक  भी  मेरठ  के  असिस्टेन्ट  कलेक्टर  की

 सिफारिश  पर  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  कौर

 इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  अब  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  क्ति  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  स्वर्णकार

 मेरठ  की  ओर  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कानपुर  को  1968  में  एक

 यत  प्राप्त  हुई  जिसमें  arty  लगाया  गया  थां  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  तीन  अधिकारियों

 ने  मेरठ  में
 चांदी  का  काम  करने  वाले  एक  सुनार  के  घर  की  तलाशी  ली  तथा  उससे

 रुपये  ऐ  ;

 तथा  यद्यपि  आरम्भिक  पुछताछ  के  सहायक  समाहर्ता  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  मेरठ  ने  एक  समग्र  एक  अधिकारी  के  निलंबित  दूसरे  के  स्थानान्तरण  का

 प्रस्ताव  क्रिया  परन्तु  बाद  में  उसने  निलंबन  करने  सम्बन्धी  अपनी  राय  बदल  दी  ।  इसी

 आरोपों  की  गम्मीरता  को  देखते  हुए  तथा  चूकि  प्रत्यारोप  भी  लगाये  गये  इसलिये

 केन्द्रीय  उत्पादन  कानपुर  ने  मामले  को  जांच  पड़ताल  के  लिये  विशेष  पुलिस

 विभाग  को  सौंप  दिया  ।  यह  जांच  पड़ता  अभी  चल  रही  है  ।  जांच  की  रिपोर्ट  जब  प्राप्त  होगी

 तब  उसको  हट्टी  में  रखते  हुए  सम्बद्ध  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  के  विरूद्ध  यदि

 अवश्यक  हुई  तो  वह  की  जायेगी  ।  जांच  पड़ताल  चलती  होने  से  दो  अधिकारियों  को

 मेरठ  से  बाहर  बदल  दिया  गया  है  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  इरान  के  समुद्र  तट  पर  तेल  के

 भण्डार  का  पता  लगाया  जाना

 4367,  शी  ऑकारलाल  बेरा  :  नया  पैट्रोलियम  ale  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फिलिपीन  पैट्रोलियम  कम्पनी  के  सहयोग  से  तेल  की  खोज

 करते  समय  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  को  ईरानी  समुद्र  तट  पर  तेल  के  भण्डार  का  पता

 लगा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  तेल  की  और  खोज  की  अनुमति  देने  के  लिये  ईरान

 बहुत  अधिक  राशि  मांग  रहा

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  अब  तक  वहां  पर  कितनी  राशि  wa  की  है  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 :  तेल  और  प्राकृतिक  ta  अमरीका  की  फिलिपस
 न्या  T  TTITT  ar  i लियम  कण  a4  इटली  के  Uo  जी  oats  odie  als  Nt  सम्मिलित  रुप  J  अन्वेषी  काय  करते  समय

 ईरान  के  तटीय  क्षेत्र  में  तेल  का  पता  लगा  है  ।

 जी  नहीं  ।
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 Written  Answers  August  19,  1968

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 30  1968  तक  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग ने  लगभग  15.60  करोड़

 रुपये  ast  किये  ।  इसमें  विदेश  में  व्यय  के  लिये  रखी  नकद  बकाया  रकम  भी  शामिल  है  |

 प्रभावित  उडीसा  में  जल  प्रदाय  योजना

 4  थ्री  Jo  च  नायक

 श्री  महेन्द्र  साथी

 श्री  to  ग्रसित

 कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  fasta  मन्त्र  21  1967  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  5361  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  जल  प्रदाय  योजना  के  बारे  में  विस्तृत  प्राक्कलन  भारी

 तयार  करके  उन्हें  अन्तिम  रुप  दिये  जाने  के  बाद  सरकार  को  भेज  दिये  गये  हैं  ताकि  वह  तुरन्त

 काम  आरम्भ  कर  सकें  और

 यदि  तो  उन्हें  अन्तिम  रुप  दिये  जाने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  श्री  बी  स०

 मुती  )  और  )  बारजमभदा  और  बाइबिल  के  बीच  रेल  माग  को  क्रास  करते  हुए

 प्रस्तावित  14”  ब्यास  की  पाइप  लाइन  fag  के  सम्बन्ध  में  2  ह्य  म  पाइप  ब्रिज  के  निर्माण

 के  लिये  27,551  रुपये  के  विस्तृत  प्रावधान  तैयार  किये  गये  थे  और  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे

 सन  ने  उन्हें  3-6-1968  को  स्वीकृत  कर  लिया  था  ।  जन-स्वास्थ्य  प्रभाग  के

 शासी  अभियन्ता  ने  अभी  1-7-68  को  ही  26,639.00  रुपये  जमा  कराएं  हैं  द्०  Jo  रेलवे

 ने  प्रभागीय  चस्द्रघरपुर  को  बरसात  के  बाद  इस  काम  को  हाथ  में  लेने  की  सलाह

 दी

 पित Income-Tax  Realised  |  from  Hindustan  Sugar  av  tory

 43€9  Shri  Ranjit  Singh
 Shri  Bharat  Singh  Chauhan

 Will  the  Minister  of  Fiaance  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  Income-tex  realised  from  the  | है है॥ (७६11-16: 0  Sugar  Factory,  Gola

 Gokaran  Nath,  Lakhimpur  Kheri  during  the  last  five  years  ani  the  amount  still  outstan-

 ding  against  this  factory;  and

 (b)  the  number  and  names  of  share-holders  of  §the  factory  as  also  the  names  of  its

 directors  and  the  number  of  shares  of  other  companies  held  by  them  and  the  names  of
 these  companies  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance.  (Shri
 ६  Marari:  De \YIOLAL  ज  Le  asi)  (a)  and  (0)

 The  information  is  being  collected  and  will!  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  sgon  as  tt
 15  received
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 लिखित  उत्तर 28  1890

 ‘*Excise  Duty  Paid  by  Sugar  Factory  in  Lakhimpur  Kheri’’

 4370,  Shri  Ranjit  Singh  :

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 (a)  the  amount  of  excise  duty  paid  by  the  Hindustan  Ss i)  ugar woe  Factory,  Gola  Gokran

 Nath,  Lakhbimpur  Kheri  in  each  of  the  last  five  years  year  wise;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  owners  of  the  said  factories  have  paid  less  amount  of

 excise  duty  in  collusion  with  the  Excise  Officers;  and

 {c)  if  so,  whether  Government  would  conduct  a  proper  enquiry  into  the  matter  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Sbri  Moraji  Desai):(a)  The  amount

 of  excise  duty  (  basic  and  additional  )  paid  by  Hindustan  Sugar  Factory.  Gola  Gokran

 Nath,  Lakhimpur  Kheri  during  each  of  the  last  five  years  is  furnished  below  i

 Year  Amount  of  Dtuy  (Rs.)

 1963-64  1,92,29,109

 1964-65  1,58,19,902

 1965-66  1,58.36,039

 1966-67  1,87,61,591

 1967-68  1,86,30,279

 (b)  No,  Sir,

 {c)  Does  not  arise.

 Investments  in  Foreign  Countries  by  Erstwhile  Rulers  of  Princely  States

 4371,  Sbri  Onkar  Lal  Bohra  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  details  of  the  investment  made  by  the  erstwhile  rulers  of  the  Princely  States
 n  foreign  countries  and  the  property  amassed  by  them  there;

 (b)  the  names  of  those  50  prominent  establishmen{s  and  persons  who  have  invested

 money  io  foreign  industries  and  banks  and  the  amount  invested  by  each  of  them  and  the

 manner  10  which  invested;  and

 (c)  the  manner  in  which  the  Government  control  investment  of  the  Indian  Capital
 foreign  countries  and  the  deposits  made  by  the  Indians  in  foreign  banks  and  the  benefit

 accruing  to  the  country  therefrom  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):(a)For  exchange
 control  purposes  only  foreign  securites  have  to  be  declared  and  held  under  licence.  Last
 declaration  made  by  them  disclosed  that  the  value  of  securities  was  of  the  order  of
 Rs.  4.80  Crores.  Details  of  property  are  not  available.

 (b)  Details  of  companies  which  have  been  granted  approvals  for  investment  abroad
 have  been  supplied  in  reply  to  Unstarred  Question  No.  5329  dated  the  2151  December.
 1967.  Details  of  account  holders  have  been  supplied  in  reply  to  Unstarred  Question  No,
 5948  dated  the  Ist  April,  1268.  Efforts  involved  in  the  collection  of  further  data  will  not
 be  commensurate  with  the  results  achieved.

 (c)  Investments  in  industrial  ventures  abroad  have  to  be  gencrated  through  द  [0011
 of  Indian  machinery  and  services.  Earnings  such  as  dividend,  etc,  are  to  be  repatriated  to
 India,  These  investments  are  expected  (0  create  a  market  for  Indian  goods,  spares  and
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 raw  materials,  components,  etc.  abroad.  Bank  accounts  abroad  are  subject  to  periodi-

 cal  reporting  to  the  Reserve  Bank  who  exercise  necessary  scrutiny  and  control.

 Mahi  Project

 4372.  Shri  Onkar  Lal  Bohra  :  Will  the  Miniser  of  Irrigation  and  i D,  ywer  be  pleased

 to  state  ;

 (a)  the  amount  of  expenditure  incurred  on  Mahi  Project  of  Rajasthan  during  the

 the  total  ameunt  of last  year,  the  amount  being  incurred  during  the  current  year  an

 expenditure  involved  in  this  project  and  the  time  by  which  this  project  would  be  comp-

 leted;  and

 (b)  the  acreage  of  the  area  in  the  vicinity  of  (his  project  which  would  be  benefitted

 by  this  project  and  the  details  of  the  agreement  arrived  at  between  the  Rajasthan

 Government  and  other  Governments  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Powcr  (Shri  Siddheshwar  Prasad)

 (a)  Rs.  33,50  lakhs  was  the  anticipated  expenditure  in  1967-68.  Rs,  23,00  lakhs  is  the

 Budgct  outlay  for  1968-69,  The  Mahi  Irrigation  Project,  as  accepted  by  the  Planning
 Commission  in  1958,  was  estimated  to  cost  Rs.  308.76  lakhs.  The  revised  Mahi  Project,

 known  as  Mahi  Bajaj  Sagar  Project (  Rajasthan  ),  as  envisaged  now,  is  estimated  to  cost

 Rs,  2956.2  lakhs.  This  enlarged  project  has  not  yet  been  approved  by  the  Planning

 Commission,

 (b)  The  sanctioned  Mahi  Irrigation  Project  (  Rajasthan  )  envisaged  irrigation  of

 67,675  acres  in  Banswara  District.  The  revised  Mahi  Project  envisages  an  annual  irriga-
 tion  of  72,320  acres.  &  000४  of  the  January,  1966  agreement  between  Rajasthan  and

 Gujarat  States  regarding  exploitation  of  the  Mahi  River  is  Placed  on  the-Table¢.  (Placed
 in  Library.  See  No.  L.T.  1769  68  ).

 Irrigation  and  Power  Schemes  in  Rajasthan

 4373.  Shri  Onkar  Lal  Bohra  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  p  cased

 to  stale  2

 (a)  the  number  of  Irrigation  and  Power  schemes  of  Rajasthan  which  are  under  the

 consideration
 of  Governmen}:

 (b)  the  number  of  those  which  are  bel  carried  on  there  at  present  and  ihe

 progress  made  in  each  cf  them;  and

 (c)  whether  any  new  scheme  is  also  under
 consideration

 ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasid)}
 (a)  The  following  new  schemes  are  under  टए1150218 11011: +

 (1)  (08४31  Flood  Control  Project--Stage  है|

 (2)  Sahibi  Irrigation  and  Flood  Control  Project.

 (3)  Meja  Feeder  Scheme.

 (4)  Lift  Irrigation  under  Chambal  Valley  Development.

 (b)  A  Statement  is  Placed  on  the  Table.  (Placed  in  Library,  See  No.  L.T.  1770/1  8)

 (c)  The  information  has  been  given  in  seply  to  part  (a)  above.  The  State  Govern.
 pla.  | nent  are  formulating  their  proposals  for  Cie  fourth  Five  Year  Plan  and  no  final  decision

 has  been  taken  as  tothe  new  schem  lo  be  includ  dia  'heFourth  Man  of  Rajasthan,
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 sta  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता

 4374.  श्री  जे०  एच०  पटेल  :  नया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्च  करेंगे  कि

 पिछले  20  वर्षों  में  मैसूर  राज्य  को  कुल  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  और

 इसी  अवधि  में  अन्य  दक्षिणी  राज्यों  को  कुल  कितनी  केन्द्रीय  सहायता
 दी  गई  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  शौर  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  और  एक

 विवरण  सभा  को  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  पहली  तीन  पंचवर्षीय

 श्रायोजनाओं की  अवधि  और  1966-67  से  1968-69  an  के  तीन  वर्षों  में  मैं सुर  और

 अन्य  तीन  दक्षिणी  राज्यों  को  उनकी  प्रायोजनाओं  के  लिये  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गयी  ।

 विंडसर  रुपयों  में )
 {

 पहली  |  दूसरी  | तीसरी  |  1966-67  1967-68  1968-69
 आयोग तो  बह  आयोजना

 | |
 प्रायोजना

 |

 |
 |

 ole
 (3)

 |  (5?  |
 (5)

 |  (6)  |
 (7)

 मैसूर  47.00  67.00  149.56  36.3  36.00  36.90

 आंध्र  प्रदेश  61.00  96.00  222.25  61.3  5  7.50  42.80

 केरल  24.00  38.00  123.11  28.3  31.00  30.40

 मद्रास
 42.00  9  5.00

 a
 86.27  40.1  42.90

 सहायता  के  आंकड़ों  का  समायोजन  कर  दिया  गया  ताकि  उनकी  तुलना  की है

 जा  सके

 पश्चिम:-बंगाल  कलकत्ता के  निकट  ड्  घरों  तथा  नौकरों  की  मरम्मत

 4375.  श्रीमती  इला पाल  चौधरी  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्वत  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्यों  28  1968  के  बाजार  पत्रिका  में  छपे  इस  आशय  के  समाचार

 की  भोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  बहुत  सी  नालों  तथा  लोक-गेटों  की

 तुरन्त  खुदाई  की  जानी  चाहिये  और  कलकत्ता  के  निकट  ड्रजर ही  तथा  अनेक  नौकायें  कई  वर्षों  से

 मरम्मत  न  होने  के  कारण  बेकार  पड़ी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 gam  \ सिचाई  कौर  विद् त
 मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  (  श्री  सिद्धपुर  aS  }  (*)

 राज्य  सरकार  ने  सुचना  दी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  सिचाई  व  जल  मार्स

 विभाग  का  एक  प्रीस्ट मैन  तल कर्षक  पश्चिम  बंगाल  विकास  निगम  को  1964
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 में  दिया  था  ताकि  इससे  क्दतोपुर  नहर  से  मिट्टी  निकाली  जाए  और  उस  मिट्टी  को  डमडम

 सुपर  हाईवे  के  लिए  तट बन्ध  बनाने  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जा  सके  ।  जब  निगम  इस

 कर्षक  को  अपने  काम  में  ला  रही  तब  इसके  इजन  और  कुछ  अन्य  भागों  को  क्षति  पहुंची

 जिसके  कारण  इसकी  काफी  मरम्मत  करान  पड़ी  |  निगम  ने  इस  तकनीक  को  1965

 में  वापिस  कर  दिया  था  ।  इन  मरम्मत ों  का  अनुमान  1965  के  अन्त  में  तेयार  किया

 परन्तु  उसको  दुहरा  कर  भ्रान्ति  रुप  देने  में  कुछ  देर  लग  गई  ।  इस  अनुमान  को

 1968  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  काम  के  लिए  कोटेशन  मंगाई  गई  है  और  म  रहमत

 मानसून  के  पश्चात  आरम्भ  की  जाएगी  |  यद्यपि  तलाक  को  कृर्तोपुर  नहर  में  खड़ा  रखा  गया

 तथापि  नहर  में  होने  वाले  परिवहन  में  कोई  बाधा  नहीं  आई  ।

 कृषि  पुर्नावत  निगम

 4376,  थी  नीति राज  सिह  चौधरी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  पुनर्वास  निगम  ने  अपने  आरम्भ  से  1967  के  अन्त  तक  राज्य  वार  कितनी

 सहायता  दी

 उक्त  सहायता  किस  आधार  पर  दी  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  में  यदि  मध्य  प्रदेश  में  किसी  परियोजना  के  लिए  कोई  राशि

 स्वीकार  की  गई  है  अथवा  कोई  दी  गई  तो  वह  कितनी  और

 यदि  at,  तो  प्रत्येक  परियोजना  का  ब्यौरा  नया  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  कौर  वित्त  मन्त्री  (  थ्री  मोरारजी  देसाई  )  :  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  प्रस्तुत  है  जिसमें  कृषि  पुर्नावत्त  निगम  द्वारा  पहली  1963  अर्थात  जब  से

 उसकी  स्थापना  हुई  25  Ga,  1968  तक  स्वीकृत  योजनाओं  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  1771/68  ।

 fara  डेरी  मुर्गी  पालन  आदि  सहित  विकास  की

 आर्थिक  रुप  से  उपयोगी  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिये  दरमियानी  और  लम्बी  अवधि  के

 ऋणों  के  लिए  आवेदन  पत्र  स्वीकार  करता  है  ।

 भर  कृषि-पूर्ववत  निगम  ने  अभी  तक  मध्य  प्रदेश  की  छः  योजनाओं  के

 लिए  स्वीकृति  दी  हैं  ।  इनमें  से  एक  योजना  चम्बल  प्रायोजना  के  अंतगर्त  12,000  एकड़

 जमीन  को  कृषि  योग्य  बनाने  और  उसका  विकास  करने  के  लिए  है  जिस  पर  कुल  38.52  लाख

 रुपया  खर्चें  होगा  जिसमें  से  निगम  ने  28.89  लाख  रुपया  देने  का  वचन  दिया  है  ।  अन्य  पांच

 स्वीकृत  योजनाओं  का  सम्बन्ध  रायसेन  और  खार गांव  जिला  में  सिचाई

 के  छोटे  कार्यों  से  है  ।  इन  योजनाओं  पर  कुल  374.328  लाख  रुपया  ad  होगा  जिसमें  निगम

 ने  336.895  लाख  रुपया  देने  का  बचन  दिया है  ।  चू  कि  इन  योजनाओं  के  लिए  हाल  में  ही

 स्वीकृति  दी  गयी  थी  और  चू  कि  इन  योजनाओं  की  क्रियान्विति  के  प्रारम्भिक  चरण  में  कोई

 खास  प्रगति  नहीं  हुई  इसलिए  इन  मामलों  में  अभी  तक  पूर्वी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की

 गयी है  ।
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 स्टेनलेस  स्टील  के  बर्तनों  के  प्रयोग  के  कारण  gear  को  गति  बन्द  होना

 4377.  श्री  रा०  को ०  अमीन

 att  च०  ge  देसाई

 कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चिकित्सा  के  अनुसन्धान  से  यह  सिद्ध  हुआ  है  कि  स्टेनलेस

 न्य  el
 च्न्य्का  oy  ने  के  मामलों  की  संख्या  में स्टील  के  बने  हुए  बर्तनों  के  प्रयोग  के  कारण  हृदय  की  गति  ब

 वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 परिवार  नियोजन  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  (  श्री  धन  सू०

 ata  )  ः  ऐसे  किसी  इनुस  घान  की  जानकारी  सरकार  को  नहीं  है  ।

 यह  saa  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  बंक

 4378,  श्री  ए
 ७  हासिल  कालरा  . यह  एस०  नावरा  ६  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 देश  में  काम  कर  रहे  feral  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिए  बया  कार्यवाही

 की  गई  और

 व्या  देश  में  बैंकों  पर  सामाजिक  नियन्त्रण  की  प्रक्रिया  इन  बैंकों  पर  भी  लागु

 होगी  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  कौर  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  भारत  में  काम

 करने  वाले  विदेशी  बैकों  ने  फ्छिले  14  वर्षों  में  अपने  cater  कर्मचारियों  के  पदों  पर  भारतीयों

 की  नियुक्ति  करने  के  सम्बन्ध  में  काफी  प्रगति  की  है  ।  उप  प्रधान  मन्त्री  ने  भी  अमी  हाल  में

 विदेशी  बकरों  से  अनुरोध  क्रिया  है  कि  वे  अपने  agent  में  भारतीयों  की  नियुक्ति  करने  का  काम

 अब  तक  जिस  गति  से  करते  आये  हैं  उससे  और  तेज  गति  से  यह  काम  करें  ।  उन्होंने  बकरों

 को  सुभाव  दिया  है  कि  उच्च  कार्यकारी  पदों  को  छोड़कर  अन्य  पदों  पर  क्रमशः  भारतीयों  की

 नियुक्ति  की  जानी  चाहिये  ।

 हां  ।  रिजर्व  बैंक  बैंकिंग  विधि  1968  के  जरिये  जो

 अतिरिक्त  अधिकार  देने  का  विचार  किया  गया  उनका  प्रयोग  रिज  बेक  विदेशी  बैंकों  के

 सम्बन्ध  में  भी  कर  सकता  है  ।  निदेशक  बोर्डों  के  पुनर्गठन  के  सम्बन्ध  विधेयक  में  दिये  गये

 उपबन्ध  विदेशी  बैंकों  पर  लागू  नहीं  क्योंकि  भारत  में  इन  बैंकों  के  ऐरो  बोर्ड  नहीं  हैं  ।  फिर

 इन  बैंकों  सामाजिक  नियन्त्रण  की  योजना  के  ऐसे  सलाहकार  जोडों  की  taT-

 पना  की  है  जो  उन्हें  भारत  में  अपना  कारबार  करने  के  सम्बन्ध  में  सलाह  मशविरा  दे  |  जो

 सलाहकार  बोर्ड  गठित  HA  गये  हैं  उनमें  विभिन्‍न  वर्गों  के  प्रतिनिधि  हैं  ae  अनुमान  है  कि
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 विदेशी  बैंकों  द्वारा  भारत  में  कारबार  किये  जाने  पर  उनका  कारगर  असर  पड़गा  ।  जैसा  कि

 सामाजिक  नियन्त्रण  की  योजना  में  निर्धारित  किया  गया  विदेशी  बैंकों  के  मुख्य  कार्यकारी

 भ्रमणकारी  पहले  से  ही  प्रमोटर  बेकर  हैं  ।

 रांची  के  कुछ  व्यक्तियों  को  ख़ादिम  जातीय  छात्रवृत्तियां  दिया  जाना

 4379.  श्री  कातिक  राव  :  कया  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  यह  सच  है  कि  रांची  के  निम्नलिखित  व्यक्तियों  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  सदस्य  नहीं  आदिम  जातिय  छात्रवृत्तियां  दी  थी

 (1)  श्रीमती  सरोजिनी  fag  घी०  एड  पत्नी  श्री  जान  argo  पी०  fag,  लेखा  अधिकारी

 महालेखा पाल  का  बिहार  ।

 (2)  मिस  ary  सिंह  पुत्री  श्री  जान  लेखा  अधिकारी  ।

 (3)  मिस  gat  पुत्री  श्री  बी०  एन०  ई०  रांची  |

 (4)  मिस  बानो  पुत्री  श्री  वी०  एन०  ई०  रांची  |

 यदि  तो  जिन  व्यक्तियों  ने  उनको  आदिमजातीय  प्रमाणपत्र  दिया  है  तथा  जिन

 TH on व्यक्तियों  ने  उनके  नामों  की  सिफारिश  उनके  विरुद्ध  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने

 विचार  और

 इन  लोगों  को  दी  गई  राशि  को  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मन्त्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग में  उप  मन्त्री  (  श्री

 मुख्यालय  राव  )  से  राज्य  सरकार  से  ब्यौरा  एकत्रित  किया  जा  रहा  है  और

 प्राप्त  होने पर  उसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जयेगा  |

 सिचाई  att  विद्युत  म*्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन  सरकारी  उपक्रम

 4380.  श्री  कातिक  क्या  सिंचाई  शौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 बया  उनके  मन्त्रालय  के  नियन्त्रण शा धीन  सब  सरकारी  उपक्रमों  के  सभी  तकनीकी

 विभागों  के  सर्वोच्च  अधिकारी  तकनीकी  अहंता  रहित  सचिव हैं  ;

 यदि  at,  तो  इसका  औचित्य  क्या  और

 यदि  तो  उनके  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन  किन-किन  सरकारी  उपक्रमों  के

 सर्वोच्च  ग्र धि कारी  तकनीकी  शिक्षा  प्राप्त  व्यक्ति  है  अथवा  उन  विभागों  में  मुख्य  इन्ही  नियर

 जो  उनके  विभागों  में  सचिव  भी  हैं  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  श्री  सिद्ध  वर  :  से

 सिंचाई  व  बिजली  मन्त्रालय  के  अधीन  ये  सार्वजनिक  उपाय  (1)  दामोदर  घाटी
 ry

 और  (2)  राष्ट्रीय  परियोजना  fi a |  लि  ह  गा  निगम  ।  दामोदर  घाटी  निगम  में  ये  तकनीकी  विभाग
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 19  1968
 लिखित

 बिजली  सिविल  इञ्जीनियरी  विभाग  और  भून संरक्षण  विभाग  i

 इन  सभी  विभागों  के  तकनीकी  अधिकारी  हैं  ।  दामोदर  घाटी  निगम  का  अध्यक्ष  और

 सचिव  तकनीकी  अधिकारी  नहीं  है  क्योंकि  उन्हें  अधिकतर  निगम  के  सभी  विभागों  के  काम  का

 समन्वय  करने  के  अतिरिक्त  प्रशासनिक  और  वित्तीय  मामलों  से  सम्बन्धित  कार्य  करना  पड़ता  है  ।

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  में  सभी  तकनीकी  विभाग  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  के

 हैं  जो  कि  एक  तकनीकी  ग्र चि कारी  है  ।  संगठन  में  तकनीकी  यूनिटों  के  मुख्य  सभी

 सकी  आधिकारी  हैं  ।

 रेलवे  तमंचा  रियों  we  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  औषधालयों  में  उपचार

 4382.  थी  मश्णिभाई  जे०  पटेल  :  कया  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  मन्त्रालय  से  इस  बारे  में  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  हैं  कि  रेलवे  कर्मचारियों

 लथा  उनके  परिवारों  को  उनके  विकास  के  निकट  स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा

 घायलों  में  उपचार  कराने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  सुविधा  ad  सरकारी

 कर्मचारियों  को  मिली  हुई  रेलवे  मंत्रालय  की  प्रार्थना  स्वीकार  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  थ्रो  ब०

 go  ata): जी  ही

 और  रेलवे  कमंचारी  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत  नहीं  आते  ।  अपने

 कोंचा  रियों  की  के  लिये  रेलवे  की  अलग  व्यवस्था  है  ।  फिर  भी  रेलवे  प्रशासन  को  यह

 सुभाव  दिया  गया  था  कि  वे  कमंचारी  जो  उन  14  स्वास्थ्य  योजना  डिस्पेन्सरियों  के  at  के

 अंतगर्त  आते  जिनमें  आम  जनता  को  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधाए  दी  गई

 साधारण  जनता  के  सदस्यों  की  भाँति  इन  डिस्पेन्सरियों  से  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 कलकत्ता  इलेक्ट्रा  सिटी  सप्लाई  कारपोरेशन

 4383.  श्री  क्योतिमंय  aq:  क्या  सिचाई  शौर  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  संच  है  कि  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  कलकत्ता

 इलेक्ट्रीसिटी  सप्लाई  कारपोरेशन  के  पट्टे  की  अवधि  बढ़ा  दी  गई  और

 यदि  तो  क्या  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  उद्योग  तथा  बिजली

 गधिंनियम  1910  के  खण्ड  6  (4)  के  अन्तर्गत  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  लिखित  रूप  में

 सुचित  किया  हैं  कि  ag  कलकत्ता  इलेक्ट्रीसिटी  सप्लाई  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  आस्तियों  को

 खरीदने  के  अपने  विकल्प  को  18  महीने  पहले ही  प्रयोग  कर  ले  ?

 1421



 Written  Answers  August  19,  1968
 =

 सिचाई  कौर  बिद्युत  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  शनी  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  और

 जैसा  कि  22  1968  को  तारांकित  set  संख्या  30  के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रखे

 गए  विचारा  में  बताया  गया  धन  की  कमी  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  सरकार  1-1-1970

 तक  कलकत्ता  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  कारपोरेशन  को  खरीदने  के  अपने  अधिकार  को  फिलहाल  पुरा

 नहीं  कर  सकती  |  लाईसेन्स  धारी  उपक्रम  ने  अपने  लाइसेन्स  की  शवों  में  तब्दीली  करना  मान

 लिया  है  ताकि  सरकार  उपक्रम  को  खरीदने  के  अपने  अधिकार  को  1-1-1990  की  बजाए

 1-1-80  को  प्रयोग  में  ला  सके  ।  लाईसेन्स  की  बेईमान  शर्तों  के  अनुसार  सरकार  द्वारा  उपक्रम

 को  1970  के  बाद  ख़रीदने  की  अगल  तिथि  1-1-1990  है  ।  भारतीय

 1910  की  धारा  6  (4)  के  अस्तंगत  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  राज्य  सरकार  को

 ag  लिख  कर  भेजा  है  कि  वह  इस  उपक्रम  को  खरीदने  के  अधिकार  को  उपयोग  में  लाने  का

 विचार  रखता  यदि  राज्य  सरकार  उन्हें  काम  चलाने  के  लिये  तथा  मुआवजे  आदि  की  अदा+

 लगी  के  लिये  46.5  करोड  रुपये  दे  दे  ।  राज्य  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्डे  को

 सूचित  किया  है  कि  वे  अपेक्षित  निधि  नहीं  दे  सकती  और  कि  यदि  वे  इस  प्रकार  के  अधिकार

 को  उपयोग  में  लाने  से  पहले  घन  का  उपलब्ध  होना  जरूरी  game  हैं  तो  इस  उपक्रम  तो

 बने  के  लिये  अधिकार  को  उपयोग  में  साने  के  wear  पर  भागे  कोई  कार्यवाही  न  करें  ।

 Shanties  Near  Sarojini  Nagar,  New  Delhi

 Shri  R.  Baroa  : 4384.  Shri  Om  Prakash  Tyagi
 Shri  Shiy  Kumar  Shastri:  Shri  Yashwant  Singh  Kushwab  :

 Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  some  shanties  still  exist  by  the  side  of  ‘Kਂ  Block  on  the

 main  road  of  Sarojini  Nagar,  New  Delhi  inspite  of  the  fact  that  their  owners  have  already
 been  allotted  shops  at  alternative  sites;

 (b)  whether  Government  are  aware  that  the  owners  of  these  shanties  have  shifted
 to  the  alternative  shops  allotted  to  them  but  they  have  let  out  these  shanties  on  high
 reots;

 (c)  whether  the  existence  of  these  shanties  are  having  an  adversé  effect  on  the
 health  of  the  residents  of  these  Government  quarters  due  to  lack  of  adequate  civic  arrange-

 ments;  and

 (d)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (  Shri  Iqbal
 Singh  ):  (a)  to(d)  Information  is  being  collected  and  wil!  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 नैफ्था  पौर  मोमिया  का  उत्पादन  धौर  arias

 4385.  थो  मोतीराम  सिंह  चौधरी  :  क्या  पेट्रोलियम  पौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1967-68  मैं  देगा  में  नैफ्था  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ और  वर्ष  1971-

 72,  1975-76  तथा  1985-86  में  कितना  उत्पादन  होने  की  संभावना

 1422



 28
 ह

 लिखित  उत्तर
 लक  काणा

 1890

 वर्ष  1967-68  में  कुल  कितना  तथा  कितने  मुल्य  के  नैफ्था  का  आयात  किया  गया

 और  ्  1971-72,  1975-76  तथा  1985-86  में  कितना  आयात  किये  जाने  की  संभावना

 कौर

 देश  में  cava  उत्पादन  के  लिये  wg  1971-72,  1975-76  तथा  1985-86  में

 कितना  तथा  कितने  मुल्य  के  एमोनिया  का  आयात  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  श्योर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री

 रघुरामोया  )  :  कलेण्डर  वर्षों  के  अनुसार  सूचना  तुरन्त  उपलब्ध  है  और  तदनुसार  दी  गई

 है  ।  वर्ष  1961  में  नैफ्था  को  शामिल  करते  हुए  हलके  आसुतोश  का  कुल  उत्पादन  25,30,700

 मीटरी  टन  था  ।  1971  और  1975  के  दौरान  पुर्बाचुमा नित  उत्पादन

 55,25,000  मीटरी  टन  है  ।  1975  के  बाद  उत्पादन  का  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 1967  में  नैफ्था  का  कोई  आयात  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  इस  समय  देश  में

 नेफ्यो  फालतू  है  नैफ्था  के  आयात  का  पूर्वानुमान  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  यह  समय-समय  पर  पाई

 जाने  वाली  वास्तविक  मांग  और  इस  समय  अध्ययनाधीत  तकनीकी  परिवर्तनों  द्वारा  नैफ्था  के

 देवीय  उत्पादन  बढ़ाने  की  सम्माव्यता  पर  निसार  करेगा  |

 अब  तक  केवल  एक  प्रस्ताव  अनुमोदित  हुआ  जिसमें  उर्वरकों  के  उत्पादन  के

 लिए  अमोनिया  को  आयात  होना  है  ।  उपयुक्त  आयात  निम्न  प्रकार  है  :-

 aq  मात्रा  टनों

 1971-72  115,000  मीटरी  टन  4.6  मिलियन  डालर )

 1975-76  115,009  मीटरी  टन  4.6  मिलियन

 19  85-86  शून्य  अमोनिया  का  उत्पादन  देशीय  नैफ्था

 पर  frat  होगा  )

 भ्रम रोकी  तेल  फर्म  हारा  भारतीय  तकनीशियनों  को  प्रशिक्षण  बेने  की  पेशकश

 4386.  sit  fac  ato  arrest  :  क्या  पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  एक  अमरीकी  तेल  से  भारतीय  तकनीकों  को

 तटवर्ती  तेल  खोज  में  प्रशिक्षण  देने  की  पेशकश  प्राप्त  हुई  atc

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  स्त्री

 (  eft  रघु रामे या  )  :  जी

 अमरीकी  कम्पनी  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  6  तक नी दानों  को  दो  दलों  में

 6  महीनों  की  अवधि  के  लिये  प्रशिक्षण  देगी  ।  अमरीका  तक  और  वहां  से  वापसी  के  सफर  का

 ad  आयल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  करेगा  जबकि  कम्पनी  स्थानीय  प्रशिक्षण  और

 निर्वाह  खर्च  करेगी  ।
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 Sravana  28,  1890  (Saka)
 नि

 Answers

 राजधानी  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  फके  फ्लैटों  की  किराया  खरीद  आधार  पर  बिन्नी

 4387,  श्री  वि०  ato  शास्त्री  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  के  कुछ  फ्लैटों  को  मध्य  तथा

 निम्न  आय  बग  के  कमंचारियों  को  किराया  खरीद  आधार  पर  बेचा  और

 इन  विभिन्‍न  प्रकार  के  फ्लैटों  की  आर्थिक  लागत  क्या  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  st  do  सु०

 )  :
 जी

 हां
 ।

 प्रति  फ्लैट  की  लागत  जिसमें  भूमि  का  अधि मूल्य  भी  सम्मिलित  है  इस  प्रकार

 80  बर्गे  गज  के  प्लाट  पर  बने  फ्लैट  की  लागत (i)  15,000  रु०

 (  ii  /  125  बग  गज  के  प्लाट  पर  घने  फ्लैट  की  लागत  22,500  रु०

 (  iii)  150  वर्ग  गज  के  प्लाट  पर  बने  फ्लैट  की  लागत  26,500  रु०

 दिल्‍ली  के  सिनेमा  मालिकों  से  बकाया  कर

 4388.  श्री  aga  fag  भदौरिया  :  बया  वित्त  मन्त्री  11  1968  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  3615  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 लक्ष्मी  और  पैलेस  सिनेमा ओं  के  मामलों  में  जांच  में  कितनी  प्रगति

 हुई  है  ;

 ata  के  कब  तक  पूरी  होने  की  आशा  है  ;

 क्या  जांच  पुरी  करने  के  लिये  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  ;  श्रोत्रिय  सिनेमा  :

 आयकर  arg  से  रिपोर्ट  मिली  है  कि  इस  मामले  में  कर-निर्धारण  वर्ष  1961-62  से  1967-

 68  तक  की  भवानी  की  विस्तृत  जांच  की  आवश्यकता  है  ।  जांच  पड़ताल  का  कार्य  पहले  ही  शुरू

 किया  जा  चुका  है  |

 पैलेस  सिनेमा  :  इस  मामले  से  सम्बन्धित  जांच  पड़ताल  का  ara  अन्तिम  स्थिति

 में

 (a)  ओशियन  सिनेमा  के  मामले  में  चल  रही  जांच  पड़ताल  के  पुरा  होने  में  कम  से  कम

 छः  महीने  लग  जाने  की  संभावना  है  ।  लक्ष्मी  पैलेस  सिनेमा  से  सम्बन्धित  जांच  के  दो  तीन

 महीने  में  पूरी हो  जाने  की  संभावना  है  ।
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 19  A,
 1968

 लिखित  उत्तर
 तथा  (a):  विस्तृत  जांच  पड़ताल  के  पुरा  हो  जाने  के  बाद  में  कोई  निश्चित

 सीमा  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  जांच  पड़ताल  का  काम  aga  सी  बातों  पर  निसार

 करता  है  ।  फिर  मी  इसे  थथासम्मव  शीघ्र  ही  पुरा  करने  की  कोशिका  की  जा  रही  दै  ।

 चलचित्र  व्यवसाय  में  लगे  लोगों  द्वारा  कर  श्रपवंयतन

 4389.
 थी  जुगल  मण्डल  :  बया  वित्त  मन्त्री  4  1968  के

 अतारांकित
 प्रश्न  संख्या

 2746  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :
 (®)  क्या  फिल्म  व्यवसाय  में  लगे  व्यक्तियों  द्वारा  कर  अपवंचन  के  बारे  में  जानकारी  इस

 बीच  इकट्ठी  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार ने  क्या

 कार्यवाही  की  दै  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  थी  मोरारजी  देसाई  :  और  (@)  16

 1967  को  लोक  सभा  में  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  862  में  मांगी  गयी  सूचना

 (  अर्थात  फिल्म  क्षेत्र
 के

 उन  लोगों  के  नाम  जिनकी  पिछले  पांच  वर्षों  में  एक  लाख  रुपये  से

 भाषिक  की  आमदनी  रही  है  और  उनसे  आय-कर  की  वसूली  करने  के  लिये  की  गयी  कार्यवाही )
 फिल्म  क्षेत्र  के का  एक  विवरणी-पत्र  ara,  1968  में  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  था  ।

 लोगों  द्वारा  कर-अपवंचन  से  सम्बन्धित  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  यथा  सम्भव  iter

 ही  सदन  की  मेज
 पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 फिल्म  व्यवसाय  में  लगे  व्यक्तियों  पर  राय  कर  की  बकाया  chr

 4390.  शी  जुगल  मण्डल  :  बया  वित्त  मन्त्री  ag  gat  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फिल्म  कलाकारों  फिल्म  निदेशकों  तथा  वितरकों

 फिल्‍मी  संगीत  निदेशकों  तथा  फ़िल्म  वित्त-पोषकों  से  आज  तक  आय  कर  की  कुल  कितनी  बकाया

 राठी  वसूल  की  जानी  कौर

 (a)  इस  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  तथा  सुचना

 सरकार  के  पास  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  सुचना  इकट्ठी  करने  में  काफी  समय  तथा  श्रम

 लगेगी  जो  प्राप्त  परिणामों  के  अनुरुप  नहीं  दो  ।

 यदि  विशिष्ट
 कर-निधारितियों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  चाहिये  तो  उसके  नाम  दिये  जाने

 प्र  सूचना  दी  जा  सकेगी  ।  समी  कर-निर्धारितियों  से  करों  की  वसूली  के  लिये  आयकर

 अधिनियम  में  बताये  गये  सभी  आवश्यक  उपाय  किये  ज  रहे  हैं  ।
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 August  19,  1968:

 शतक  —

 नमदा  नदी  के  बेसिन  का  विकास

 4391.  भी  अमर  सिह  सहगल  :

 ait  बात् मोको  ates  :

 बया  सिचाई  बोर  विनत  मन्त्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सिंचाई  ate  विद्युत  के  लिये  निंदा  नदी  के  बेसिन के  बिकास  के  लिये  कितना

 व्यय  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 उसमें  मध्य  महाराष्ट्र  और  गुजरात  का  कितना-कितना  योगदान

 उपरोक्त  योजना  का  वित्तपोषण  कसे  किया  ak

 (4)  नमंदा  नदी  के  जल  के  सम्बन्ध  में  उपरोक्त  तीनों  राज्यों  के  दावे  बया  हैं
 ?

 सिचाई  att  faa  मंत्रालय  में  उप-मम्मी  (  शो  सिद्धेश्वर
 :  लगभग

 1,000  करोड़  रुपये  |

 (a).  गमी  तक  निर्धारित  नहीं  किया  गया  ।

 अभी  तक  सरकार  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।

 (¥)  तीनों  राज्यों  ने  नर्मदा  जल  के  निम्नलिखित  मागों  के  लिये  अपना-अपना  अधिकार

 जिताया  है  ।

 मध्य  star
 लाख  एकड़  फुट

 240 हक के कद

 235 गुजरात

 महा  राष्ट्र  1

 aa  तथा  प्राकृतिक  ta  आयोग  द्वारा  धा या हित  ad  तथा  wa  सिरों

 4392.  थी  सि०  सहगल  :

 eft  ब्ाल्मोकी  चौधरी  :

 क्या  पैट्रोलियम  site  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  अब  तक  कुल  कितने  मूल्य  के  बर्मो  तथा

 मशीनों  का  भायात  किया  गया  है  और  किन-किन  देशों

 (a)  उनमें  से  कितने  हमें  तथा  मशीने  अब  तक  अप्रयुक्त  पड़ी  है  भर  उसके  कारण

 और

 (7)  क्या  खराब  मशीने  देने  में  संभरण-कर्ताओं  का  दोष  है  और  यदि  Gg, at,  तो  क्या उन

 से  इन  महीनों  को  बदलने  के  लिए  अथवा  उनके  दोषों  को  दूर  करने  के  लिये  कहा  गया  है  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?
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 28  1890  लिखित  उत्तर

 पेट्रोलियम  are  रसापन  मन्त्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  cae

 रवैया  )
 :  से  '

 सूचना  इकट्ठी को  जा  रही हैं
 और  सम-पटल पर

 कवि

 जायेगी  ।

 बेद  में  बड़ी  ott  मध्यम  थे  रही  को  परियोजनाधों  द्वारा  afer  क्षत्र

 4393.  शो  सि०  सहगल

 थों  सामानों  चोरों  :

 war  सिचाई  घोर  faerie  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  स्वतन्त्रता-पुबं  और  1950-51  तथा  1966-67  में  बड़ी  और

 मध्यम  श्रेणी  की  परियोजनाओं  द्वारा  सीमित  क्षत्र  कितना-कितना

 किस-किस  वर्ष  किस-किस  राज्य  में  सबसे  अधिक  क्षत्र  की  सिचाई  की  गई  थी  ?

 सिचाई  ate  विश त  aaa  में  उप  मन्त्री  सिद्ध  ओवर
 :  और

 अपेक्षित  जानकारी  के  दो  विवरण पथ  पटल  पर  प्रस्तुत हैं
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये
 चिया  एल०  टो०  1772/68

 cere  तेल  शोधक  कारख़ाने  दारा  साफ  किया  जाने  बाला  ae

 4394,  थी  थाष्तोको  चोरों  :

 भो  मोतीराम सिह  चोरो  :

 क्या  वेट्रोलियस  धौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  प्रत्येक  तेल  शोधक  कारखाना  कुल  कितना  कच्चा  साफ

 करता

 कच्चे  तेल  की  परिष्कृत  करने  के  पश्चात  प्रत्येक  तेल  शोधक  कारखाने  को  प्रतिशत

 कितना  पेट्रोलियम  उच्छिष्ट  अथवा  पेट्रोलियम  ब्लैक  मिलता

 प्रत्येक  तेल  शोधक  कारखाना  इस  पैट्रोलियम  सलेक  का  प्रयोग  किस  प्रकार  कर

 रहा  और

 पेट्रोलियम  सलेक  में  नामों  सहित  कितने  प्रतिशत  रसायन  तथा  नैफ्था  होता  है  ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्रालय  तथा  समाज  कल्याण  fear  में  राज्य  wea

 (  थो  रघु रामे या  )  :  1967  के  दौरान  निम्नलिखित  शोधन दा लाओं  ने  eee  तेल  की

 निम्न  मात्राएं  साफ  की  :

 टन

 नाकाम  आयल  कम्पनी  527,706

 बर्मा-वोल  रिफाइनरी  3782,584
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 Written  Answers  Sravana  28,  1890-(Saka)

 a een

 2522,334 veal  teres  रिफाइनिंग  Fo

 काल टैक्स  आयल  रिफाइनिंग  इंडिया  1238,343

 गोहाटी  रिफाइनरी  810,944

 बोरनो  रिफाइनरी  156  1,797

 गुजरात  रिफाइनरी  747,141

 कोचीन  रिफाइनरी  2261,139

 oe घणा

 14451,988

 परिष्करण  के  पहचान  कोई  सलेक  या  उच्छिष्ट  शेष  नहीं  रहता  |

 और  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 नई  facet  नगरपालिका  वारा  दिलो  घिकाप  प्राधिकार  के  निकाय  का  उल्लंघन

 4395,  थो  भंवरलाल  गुप्त  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नग रश ोय  मंत्रों

 ug  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगर/पालिका  के  अधिकारी  दिल्ली  विकास

 प्राधिकार  के  निर्णयों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं

 यदि  तो  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  के  निराले

 लागू  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  मे  उप  मन्त्री  (  थी  च०  सू०

 भूति  )  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  बस्तियों  में  खोखे  वाले  अलॉटियों  के  करने  में  सूची

 4396.  थ्रो  भी चन्द  गोयल  :  क्या  झ्रावास  तथा  पूरी  seat  यह  बताने  की  कृपा

 करेगी कि

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  लक्ष्मी  बाई  किदवई  नेताजी  नौरोजी  नगर

 धौर  मोदी  बाग  की  सरकारी  बस्तियों  में  अस्थायी  खोजों  के  अलॉटियों  ने  जिस  अतिरिक्त  भूमि

 पर  कब्जा  किया  हुआ  है  वह  सरकार  की  है  अथवा  इन  अस्थायी  खोजों  के  साथ  नई  दिल्ली

 नगरपालिका  को  हस्तांतरित  की  गई

 क्या  सरकार  ने  लक्ष्मीबाई  नगर  के  इन  खोखे  वालों  द्वारा  कब्जा  की  गई  अतिरिक्त

 भूमि  के  लिये  दिल्‍ली  के  कलेक्टर  के  माध्यम  से  उनसे  प्रतिकर/तेहबाजारी  वसूल  की

 क्या  नई  दिल्ली  नगरपालिका  लक्ष्मीबाई  नगर  के  खोखे  वालों  से  उस  भूमि  का

 प्रतिकर  जिसे  सरकार  ने  दिल्‍ली  के  कलेक्टर  के  माध्यम  से  वसूल  किया
 है

 हैं  प्रतिकर  /
 तेह बा जौरो का  दावा  कर  रही  और
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 यदि  तो  लक्ष्मीबाई  नगर  के  इन  खोखे  वालों  के  जिन्हें  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका

 द्वारा  दिल्‍ली  के  कलेक्टर  के  माध्यम  से  प्रतिकार/तेहबाजारी  को  वसूली  के  लिये  तंग  किया  जा

 रहा  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 तथा  पति  पद्मालय  में  उप-मन्त्री  इकबाल  वर्तमान

 स्थिति  का  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संध्या

 एल०  टी०  1773/68  ]  ।

 लक्ष्मीबाई  नगर  में  केवल  छः  खोखे  वाले  हैं  ।  कलक्टर  को  यह  परामर्श  दिया  गया

 था  कि  खोखे  वालों  से  उनके  द्वारा  अतिरिक्त  अधिकृत  भूमि  के  लिए  हर्जाना  वसूल  करें  ।  तथापि

 उन्होंने  सीघे  सरकार  को  हर्जाने  का  भुगतान  कर  दिया  है  ।

 यह  रिपोर्टे  मिली  है  कि  खोखे  वालों  से  उनके  द्वारा  अतिरिक्त  अधिकृत  भूमि  के

 लिये  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ने  भी  तहबाजारी  की  मांग  की  हैं  ।  खोखे  वालों  ने  मुकदमा  दायर

 किया  था  किन्तु  वे  मुकदमा  हार  गये  ।  यह  पता  नहीं  कि  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ने  यह  राशि

 वसूल  की  है  अथवा  नहीं  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 नवकेतन  सहकारी  गृह-निर्मेश  समिति  ए९  रि  दिल्ली

 4397,  श्री  हरदयाल  देवगण  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नवकेतन  सहकारी  ग्रह निर्माण  समिति  नामक  सहकारी  गृहनिर्माण

 समिति  बनाई  गई  है  तथा  वह  जंतर-मंतर  नई  दिल्‍ली  में  स्थित

 यदि  तो  उस  समिति  के  इस  समय  कौन-कौन  सदस्य

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  समिति  के  कुछ  सदस्य  वही  ब्यक्ति  हैं  जो  अखिल

 भारतीय  कांग्रस  समिति  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  मण्डल  लिमिटेड  के  सदस्य  भी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  समिति  ने  प्रति  वर्ग  गज  5  रुपये  की  दर  से  लगभग  दो

 लाख  वग  गज  भूमि  खरीदी  थी  परन्तु  खाते  में  उस  6.25  रुपये  प्रति  at  गज  दिखाया

 क्या  यह  भी  सच
 है  कि  इस  समिति  के  कुछ  सम्बन्धित  फाइलें  और  fears

 ला  पता  और

 (a)  यदि  उपयुक्त  भाग  से  तक  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  समिति  के

 विरुद्ध  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  किया  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  में  उप-मन्त्री  (  श्री |" ह»

 मुती
 :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 |
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 फिल्म  अभिनेत्री  सादा-पारिख  द्वार  नायकर  शप् रप बचन

 4398  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  क्या  fea  मन्त्री  6  1968  के  अतारांकित  प्रइन

 संख्या  98  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भास्कर  अपवंचन  करने  के  सिलसिले  में  फिल्‍म  अभिनेत्री  आशा  पारिख  के

 विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  के  प्रश्न  पर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  मस्ती  (  wt  मोरारजी  देर  ई  )  तथा

 निर्धारण  वर्ष  1963-64  तथा  1964-65  के  सम्बन्ध  में  अपनी  सही  प्राय  घोषित  नहीं  करने

 के  कारण  कुमारी  आशा  पारिख  के  आयकर  1961  की  घारा  277  के

 अधीन  इस्तगासे  की  कार्यवाही  शुरु  को  गई  है  ।

 चलचित्र  झमिनेता  दिलो पक मार  द्वारा  कर  aga

 4399,  धो  काशीनाथ  ata  :  क्या  वित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आय  छुपाने  के  सम्बन्ध  में  श्री  दिलीपकुमार  के  विरुद्ध  सरकार  को  कोई  शिका॥

 १०५० प्त  मिली  ak

 (a)  यदि  तो  ऐसी  शिकायतों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रों  (  श्रो  मोरारजी  देसाई  )  :  तथा  श्री

 दिलीप  कुमार  द्वारा  कर  अपवंचन  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरसरी  तौर  की  दो  शिकायतें

 मिली  थी  ।  कर-निर्धारण  वर्ष  1963-64  में  छिपाई  गई  आय  उस  वर्ष  के  कर-निर्धारण  में

 शामिल  कर  ली  गई  है  ।  दण्ड  लगाने  सम्बन्धी  कार्यवाही  चालू  कर  दी  गयी  है  मौर  उस  वर्ष  के

 लिये  इस्तगासा  भी  दायर  किया  पया  है  ।  परवर्ती  वर्षों  के  लिये  जांच  पड़ताल  चल  रही  है

 फिल्मो  कलाकारों  दारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  seas  तथा  ara  छिपाना

 4400.  थ्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मनवरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थ्री  राज  कपूर  श्री  देवानन्द  श्री  शम्मी  कपूर  धी

 राजेन्दर  कुमार  श्रीमती  माला  सिन्हा  श्रीमती  सायरा  arg  श्री  दिलीप  कुमार

 श्रीमती  बैजन्ती  माला  कुमारी  adler  रहमान  धर्मेन्द्र  पर  विदेशी

 मुद्दा  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  तथा  आध  छिपाने  का  सन्देह  होने  के  कारण  कितनी  बार

 तथा  किन  किन  तारीखों  को  छापा  मारा  धौर

 यदि  तो  उनसे  कौन-कौन  भरी  वस्तुए  पकड़ी  भई  तथा  क्या  साक्ष्य  पाया  गया

 तथा
 उन

 पर
 क्या  कार्यवाही  की  गई  ?
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 उप  प्रदान  सन्तरी  तथा  वितत  सन्नी  (  श्री  सोराबजी  देसाई  ):  और  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी

 विलीन  प्रस् पताल  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 4401.  गयी  आकार  लाल  बैरवा  :  श्री  रा०  क ०  सिह

 ६  स०  मो०  बमों  :  श्री  तोताराम  केसरी  :

 थी  रामावतार  शास्त्री  :

 कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विलिंग्डन  अस्पताल  के  कर्मचारियों  ने  हड़ताल  कर  दी

 यदि  gt,  तो  उनकी  मुख्य  मांगें  कया

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 (@)  क्या  इस  हड़ताल  में  एक  संसद  सदस्य  al  शामिल  हुए  थे  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  उप-मंत्री  (  श्री  ao  समिति  )  :

 विलिंग्डन  नई  दिल्‍ली  के  कुछ  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी  30  1968  से

 15  1968  तक  ब्य टी  से  अनुपस्थित  रहे  ।

 att  :  इस  विषय  में  अपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  तारांकित  प्रशन  संख्या

 134  के  उत्तर  में  19  फरवरी  ,  1968  को  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  था  ।

 इसके  अतिरिक्त  संघ  ने  विलीन  अस्पताल  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  दुर्व्यवहार  और  नादाँ

 चार  के  अरोप  लगाये  हैं  जो  निराधार  पाये  गये  हैं  |

 जी  सदा  समावार  पत्र  की  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार  |

 Increase  in  Electricity  Rates  In  U,  P.

 4402.  Shri  Ram  Sewak  Yadav  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  atate  :

 (a)  whether  the  U.  P.  Electricity  Board  has  increased  the  electricity  rates  by  20  per
 cent  with  effect  from  1Uth  December,  1967  vide  its  order  No.  212/8/68-23  B.-13  F./

 58,  dated  the  3rd  April,  1953,  and

 (9)  if  so,  the  extent  of  increase  made  by  the  Western  U.P,  Electric  Power  and

 Supply  Co.  Ltd,  in  the  electricity  rates  and  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shir  Siddbeshwar  Prasad):

 (a)  and  (b)  U  State  Electricity  Board  has  levied  a  surcharge  of  20  per  ceat  on

 charges  of  energy  supplied  by  them  to  various  licen  ees  with  effect  from  December  1,1967.
 Aga  result  thereof,  the  Western  U.  Electric  Light  and  Power  Company  submitted

 proposals  for  allowing  them  to  increase  their  rates  to  enable  earning  a  reasonable  retura

 as  provided  in  the  SixthSchedule  of  the  Electricity  (Supply)  Act,  194%.  The  Government

 of  U.P.  examined  their  proposals  and  allowed  increase  in  their  rates  with  effect  from

 December  10,1967,  The  revised  rates  and  the  rates  prevalent  before  the  revision  are

 give  in  the  statement.  placed  on  the  table  (Placed  ia  Library,  See  No.  LT-1774/68)
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 थनी  कान्ति  देसाई  के  दारश्गिज्यिक  सम्बन्ध

 4403.  भी  मधु  लिमये  :  क्या  faa  मंत्री  अपने  पुत्र/निजी  सचिव  के  वारशिजज्य  सम्बन्धों  के

 बारे  में  30  अप्र ल  तथा  24  1968  के  अपने  वक्तव्यों  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे कि  :

 श्री  कान्ति  देसाई  ने  1964  में  डोडसाल  लिमिटेड  की  नौकरी  ठीक-ठीक

 कब  छोड़ी

 क्या  1964,  जब  उन्होंने  का  कार्य  करना  छोड़ाਂ  तथा  1

 1968,  जब  छोड़ने  के  लाभਂ  सम्बन्धी  नया  करार  लागु  के  भीच  श्री  कान्ति  देसाई

 को  उक्त  कम्पनी से  कोई  राशि  प्राप्त
 और

 यदि  तो  क्यों  तथा  किस  हैसियत  से  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजों  :  नौकरी  की  शर्तों  के

 दोनों  में  से  किसी  पक्ष  के  द्वारा  नौकरी  खत्म  करने  के  लिये  6  महीने  का  नोटिस

 आवश्यक  था  ।  डोसा
 )  लिमिटेड  के  लिये  किसी  प्रकार  का  व्यापार  नहीं  करने

 के  अपने  इरादे  की  श्री  कान्ति लाल  देसाई  ने  1964  में  सूचना दी  ।  ऐसा  लगता है  कि

 बात-चीत  करने  के  बाद  पारस्परिक  स्वीकृति  से  नोटिस  की  अवधि  1964  से  शुरु

 हुई  ।

 उत्तर  हां  में

 वेतन  के  रूप  में  ली  गई  रकम  2,050  रुपये  प्रति  मास  थी  और  बिक्री  निदेशक  के

 रूप  में  नियुक्ति  की  शर्तों  के  अनुसार  वित्तीय  वर्ष  1964-65  के  लिये  प्राप्त  कमीशन  को  रकम

 26,259  रुपये  थी  ।  यह  नियुक्ति  नोटिस  की  अवधि  की  समाप्ति  पर  1-4-1965  से  कानूनन

 खत्म हो  गई  है

 बम्बई  जनरल  कू  डिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड

 4404.  भो  ag  लिमये
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  जनरल  ट्रे  डिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  तथा  उसके  निदेशकों  के

 पिछले  पांच  वर्षों  के  आय  कर  तथा  सम्पत्ति  कर  सम्बन्धी  विवरणों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (@)  कम्पनी  द्वारा  दाखिल  की  गई  अथवा  सरकार  द्वारा  प्राप्त  की  गई  उक्त  कारपोरेशन

 की  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  क्या  है  ?

 जप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्राप्त  होते  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ढोडसाल
 लिमिटेड

 4405.
 श्री  ag  लिमये

 :
 कया  वित्त  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :
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 क्या  डोडा  लिमिटेड  ने  ay  1963-67  ag

 की  अवधि  में  धारा  206  के  अंतगर्त  फार्म  नं०  24  या  कोई  अन्य  फार्म  मरा  है  जिसमें  प्रबन्धक

 वर्ग  के  वेतन/पद  शादी  के  बारे  में  दिया  गया  है  और  जिसके  अनुसार  आयकर  अधिनियम

 के  अंतगर्त  तथा  भास्कर  विभाग  के  नियमों  के  अस्तगत  सरकार  की  ओर  से  कम्पनियों  द्वारा

 आयकर  की  कटौती  की  जाती

 यदि  तो  डोडसाल  प्राइवेट  लिमिटेड  के  बिको  श्री  कांति  मोरारजी

 देसाई  के  सम्बन्ध  में  इन  फार्मों  में  दी  गई  जानकारी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  बारे  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्रों  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  हां  ।  कम्पनी

 1962-63  से  1966-67  वर्षों  की  अवधि  के  धारा  206  के  अनुसार

 माविया  फार्म  संख्या  24  दाखिल  किये हैं
 ।

 तथा  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  एल०  zo  1775/68]

 अमरीका  फी  मैसेज  नेकलेस  कारपोरेशन  द्वारा  उर्वरक

 कारखाने  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 sit  ग०  दीक्षित

 थ्रो  झ०  सि०  सहगल :

 क्या  पैट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 क्या  अमरीका  की  मैसेज  बौंकटेल  कारपोरेशन  ने  भा  में  उर्वरक  कारखाने

 स्थापित  करने  का  अपना  इरादा  सरकार  1964  में  सुचित  किया

 कया  यह  भी  सच  है  कि  बैंकों  कारपोरेशन  का  प्रस्ताव  मिलने  पर  भारत

 कार  को  मैसेज  मोन्टकाटीनी  से  तकनीकी  जानकारी  खरीदने  के  बारे  में  नये  सन्देह  हो  गये

 are

 (7)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  मेसर्स  बौंकटेल  कारपोरेशन  की  घोषणा  के  बाद  भारत

 सरकार  ने  कोरबा  में  उर्वरक  परियोजना  स्थापित  करने  का  विचार  त्याग  दिया  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (en

 रघुराज  जी  नहीं  |  भारत  सरकार  ने  1964  में  बैंकों  कारपोरेशन

 को  लगभग  1  मिलियन  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  के  उत्पादन  के  लिये  संभाव्य  अध्ययन  करने  के

 लिये  कहा  था  ।  नैंकटेल  कारेपोरेशन  की  जो  1965  में  प्राप्त  हुई  में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  उन  शर्तों  का  frat  था  जिन  पर  वे  अपेक्षित  क्षमता  की  स्थापना  के  are

 क्रम में  भाग  लेंगे ।

 (a)  जी  नहीं ।
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 जी  नहीं  ।  बेटे  प्रस्ताव  1965  में  अस्वीकार  कर  दिया  था  और  afar

 आधारों  पर  कोरबा  परियोजना  के  त्याग  देने  का  निर्णय  1965  में  किया  गया  था  ।

 चलचित्र  उद्योग  सें  स्बश्घित  व्यक्तियों  द्वारा  दिया  गया  घन-क्र

 4407.  थी  aga  सिह  भदोरिया  :  क्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  1  लाख  से  5  लाख  के  बीच  के  घन  पर  घन-कर  देने  वाले  चले-चित्र  उद्योग  से

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  भर  उनके  नाम  व्या  और

 5  लाख  रुपये  तथा  उससे  अधिक  घन  पर  घन-कर  देने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 कितनी  हैं  और  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  :  माँगी

 गई  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  वहू  इकट्ठी  की  जा  रही  और  यथासंमव  शीघ्र  ही  सदन

 की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 फिल्स  कम्पनियों  पर  बकाया  साध-फर

 4405,  थी  aga  fag  भदौरिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 31  1968  को  (1)  बम्बई  फिल्म  लेबोरेटरीज  लिमिटेड

 (2)  पैरा माउन्ट  फिल्मस  माफ  इडिया  (3)  यूनिवर्सल  साइन  ged

 (4)  मेसी  स्टरलिंग  (5)  ट्वेन्टिइथ  रांची  फा बस

 मैदान  प्राइवेट  लिमिटेड  (6)  सिप्पी  फ़िल्मस  प्राइवेट  लि०  और  (7)  Alte  के०

 फिल्मस  लिमिटेड  बम्बई  के  नाम  कितना-कितना  आयकर  बकाया

 (=)  उपरोक्त  फिल्म  कम्पनियों  में  से  किन-किन  से  बकाया  की  वसूली  के  लिये

 कार  ने  कार्यवाही  की  है  श्र  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  (a):

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं  और
 प्राप्त  होते  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  |

 घ्रस्पुइपता

 4409.  श्री  रखी  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 wag  सच  है  कि  श्री  एल या  परमाल  की  अध्यक्षता  में अस्पूबयता  और

 सुचित  जातियों  का  आधिक  तथा  शैक्षिक  विकास  सम्बन्धी  समिति  ने  सुभाव  दिया  है  कि  छुआ

 छूत  मानने  वाले  लोगों  को  न्यूनतम  दण्ड  देने  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  मस्पूदयता  )
 में  संशोधन  किया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  ?
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 रसायन  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  मुख्यालय  :

 ओर  समिति  की  अन्तिम  रिपोर्ट  की  अभी  प्रतीक्षा  है  ।  अन्तरिम  रिपोर्ट  में

 समिति  ने  निम्न  सुझाव  दिये

 *'समिति  का  विचार  है  कि  जब  तक  अघिनियम  का  उचित  danas  करके  न्यूनतम  दण्ड

 की
 व्यवस्था  नहीं  न्याय-लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  होगा  तथा  सामाजिक  कानून  के  उद्देश्य  की

 श्रुति  नहीं  होगी  y

 सहकारी  अस्पतालों  की  नरसों  के  fad  we  तथा  सुविधायें

 4410  थ्रो  मेघ  चित  बया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  को  नसों  को  fad  वाले  wal  धौर

 सुविधाओं  का  ब्यौरा  कया  हैं

 इन  अस्पतालों  में  दिन  तथा  रात  को  पारियों  में  नसों  के  लिये  काम  के  धंटे

 तने  हैं

 अस्पताल  में  एक  वर्ग  की  देख  रेख  में  औसतन  कितने  बिस्तर  होते  और

 क्या  उपरोक्त  मत्त  अन्य  सुविधाघरों  सहित  सेवा  को  शत  संघ-राज्य  as

 मणिपुर  के  सहकारी  अस्पतालों  में  काम  करने  वाली  नर्सों  को  मी  उपलब्ध  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  लगाने  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  wo  qo

 afa)
 :  दिल्‍ली  में

 केन्द्रीय
 सरकार  के  अस्पतालों  में  नियुक्त  विभिन्‍न  सींग  कमेंट्री

 जिन  जिन  मत्तों  को  पाने  के  पात्र  उसका  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 [  पुस्तकालय
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1776/68]

 इन  अस्पतालों  में  निसिंग  स्टाफ  को  दिन  में  और  रात  में  दोनों  समय  आठ-आठ

 घंटों  की  शिफ्ट  पर  लगाया  जाता  है  ।

 पह  संख्या  10  से  15  के  बीच  में  होती  हैं  !

 जी  नहीं  ।

 एस०  एस०  हरि  दिल्‍ली  में  भवन

 4411  सध  ला  सोंधी  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय

 विकास  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  योजना  में  एम०  एस०  ब्लाक  हरि  नगर

 दिल्‍ली  को  घार्मिक  भवन  बनाने  के  लिये  निश्चित  किया  गया

 कया  यह  भी
 सच

 कि  वहां  पर  हिन्दू  मन्दिर  तथा  गुरुद्वारा

 aay  मां  बना  हुआ  है  तथा  उसको  नियमित  कर  दिया  गया
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  fz प्लन  चार  एम०  एस०  ब्लॉक  के  दोष  प्लाटों  में  बने

 हुए  भवनों  को  विनियमित  करने  का  और

 यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (a  ब्लू

 से  (3)
 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सामान्य  बोले  के  छोटे  एकक

 4412,  शी  qo  लाग  सौंधी  :  क्या  वित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  उन  बीमा  करने  जिनकी  किश्तों  )  से  कुल  आय  20

 लाख  रुपये  से  कम  समुद्री  और  विविध  विभागों  पर  लागत  का  अनुपात  क्या

 ऐसे  एककों  द्वारा  जिनका  कुल  प्रीमियम  आय  20  लाख  रपये  से  कम  हो  उनका

 अपने  दायित्व  को  पुरा  करने  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  अनुमान  और

 सामान्य  बीमे  के  कार्य  में  लगे  छोटे  एककों  को  उचित  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  कोतवाली  की  है  ।

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  अन्तिम  ag  जिसके
 ब्

 सम्बन्ध  में  आकड़े  उपलब्ध  हैं  वह  1966  तथा  इस  at  के  दौरान  लागत  अनुपातों  का

 विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखियें  संघ  एल०  टी०

 1777/68]  लागत  अनुपात  का  अर्थ  प्रबन्ध  सम्बन्धी  व्यय में  कमी दान  शामिल  करके

 जहाजरानी  तथा  विविध  विभागों  से  किश्तों  के  रूप  में  हुई  शुद्ध  आय  के  प्रति

 प्रतिघात-अनुपात  |

 जहां  तक  द्वारा  अपने  दायित्वों  को  पुरा  किये  जाने  का  सवाल

 यह  बीमा  कम्पनी  की  व्यक्तिगत  आर्थिक  स्थिति  तथा  व्यापार  की  समृद्धि  पर  निभंर

 करता  ह  |

 बीमा  1939  के  नियम  के  अनुसार  जिन  अपेक्षाकृत  छोटे  तथा  थोड़े

 (10  वर्ष  से  कम  समय  से  स्थापित  बीमा  कम्पनियों  के  मामले  में  अधिकृत  प्रबन्ध  व्यय
 = o की  एक  अपेक्षाकृत  ऊची  सीमा  लक  मंजूरी  दी  जाती  उनकों  बीमा  अधिनियम

 के  अधीन  पंजीकृत  सभी  बीमा  करने  वाली  कम्पनियों  से  इस  सम्बन्ध  में  एक-समान  व्यवहार
 या  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  में  भूमि  तथा  गृह-निर्माता  सम्बन्धी  समस्या

 4413.  श्री  स०  ato  सौंपो  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  anita  विकास

 मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  की  भूमि  तथा  गृह-निर्माण  सम्बन्धी  समस्याओं  को
 =a

 वैज्ञानिक आधार  पर  हल  करने  लना  लिये  डा०  अधिक  बोस  ढारा  दिये  गये  सुझावों  की  ओर

 दिलाया  गया
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 क्या  सरकार  इस  निष्कर्ष  को  स्वीकार  करती  है  कि  दिल्‍ली  के  शहरी  इलाके  में

 भूमि  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  कुप्रभाव  को  दूर  करने  के  लिये  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  की

 योजना  में  अविलम्ब  परिवर्तन  की  श्रस्वश्यक्ता  और

 डा०  आशीश  बोस  का  प्रतिवेदन  सरकार  द्वारा  विचार  करने  के  लिये  किस  तारीख

 को  प्रस्तुत  किया  गया  उस  पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  fama  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  धन  qo

 से  डा०  mata  बोस  द्वारा  किये  गए  अध्ययन  की  रिपोर्ट  को  अभी

 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 तेल  की  खोज  करने  के  लिये  घायल  इन्डिया  लिमिटेड  को  नियत  किया  गया  क्षेत्र

 4414.  श्री  वि०  ato  शास्त्री  :  क्या  पैट्रोलियम  ate  सायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  के  लिपे  खोज  तथा  खुदाई  कार्य  हेतु  कितना  और  कौनसा

 क्षत्र  नियत  किया  गया  और

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  को  दिये  गये  खनन  लाईसेन्स  की  शर्ते  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मन्त्रालय  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 :  आयल  इडिया  लिमिटेड  को  4894.54  वर्ग  किलोमीटर  का  कुछ  क्षेत्र

 नियत  किया  गया  है  जिसमें  से  उन्होंने  3664.72  वर्ग  मीटर  का  एक  क्षेत्र  छोड़  दिया है
 और

 जै बकाया  1219.82  वर्ग  किलोमीटर
 का

 क्षेत्र  खोज  के  लिये  रह  गया  |

 खनन  ge  की  दावते  राज्य  सरकार  द्वारा  औपचारिक  रूप  से  अमल  में  लाई  जाने

 वाली  हैं  ।  तब  तक  खनन  पट्टे  के  अन्तर्गत  लाये  जाने  वाले  क्षेत्र  खनन  पट्टों  के  स्वीकृतिष्पत्रों

 के  अन्तर्गत  काम  के  लिए  रखे  गये  हैं  ।

 चलचित्र  उद्योग  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  जांच

 4415.  शी  बे०  क०  दास चौधरी  :  व्या  वित्त  मन्त्री  4  1968  के  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  2782  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चलचित्र  उद्योग  के  श्री  एप०  आर०  राधा  तथा  सुश्री  हेमा  मालिनी  के  विरूद्ध

 जांच  के  बारे  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 यदि  at,  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  बिलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  से  सूचना

 इकट्टा  की  जा  रही  है  और  परथासंभत्र  ait  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 Written  Answers  August  19,  1968

 चित्र  उद्योग  धत  व्यक्तियों  पर  कर  को  बकाया  राशि

 “4416.
 श्री  aga  fag  भदौरिया  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चलचित्र  उद्योग  से  सम्बन्धित  निम्नलिखित  व्यक्तियों  पर  31
 1968

 को

 कर  की  कितनी  राशि  बकाया
 थ

 (1)  टीवी  के०  आदद  (2)  श्री  पूरन  चन्द  शाह
 वित्तपोषक) तका बग ६

 )  थ्रो

 राज  कुमार  (4)  श्री  फीरोज  खां  (5)  ato

 ी  ato to  बंसल  (6)  श्री  रघुनाथ  कहानी  वितरक )  (7)  5

 fro ०  पुरी  (8)  साहनी  ए  टर्प्राइसेस  लिमिटेड  (9)  क्र  नि

 एन०  fac  पी  (10)  श्री  शक्ति  सामन्त  (11  सुश्री  उर्मिला
 टेगोर  । (2)

 एस०  so  बमन  संगीत  ;

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन  से  बकाया  राशि  वसूल

 बस
 की  गई  है  और  प्रत्येक  मामले  में  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  और

 ग
 किन  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  फौजदारी  मुकदमें  दायर

 श
 र  उनके  क्या

 सो  निकले  है  ?

 aq
 प्रधान  स्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  सोराबजी  :  से  (

 दी  है
 सूचना  इक ट्री

 की  जा र  i  है  तथा  यथासंभव  शीघ्र  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाया

 चलचित्र  उद्योग  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  द्वारा  आयकर  का  भुगत
 थ

 44.0
 TT far 17.  शो  जुगल  मण्डल

 :
 क्या  चिरा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 ि

 (*)
 ay  1963  से  1967  की  अवधि  में  प्रति  ay  चलचित्र  उद्योग  के  न्  नलिखित

 कर दाताओं
 ने  कितनी-कितनी  आय  घोषित  की  थी  और  भास्कर  विभाग  ने  वास्तव  में  कितनी

 प्राय  पर  कर

 (1)  सत्यजीत  राय  निर्माता  (2)  श्री  एस०  डी०  नारंग  (3)  श्री  आर०  चन्द्रा  (4)

 ह  ओम  प्रकाश  कनिष्ठ  (5)  श्री  मोहन  सहगल  (6)  श्री  वी०  शांताराम  (7)  श्री  जे०

 गटा  (  श्री  रोशन  लाल  मल्होत्रा  (9)  श्री  पन्नालाल  महेश्वरी  (10)  श्री  सुबोध

 jest  (11)  श्री  नारी  सिप्पी  (12)  श्री  बी०  आर०  चोपड़ा  (13)  श्री  यश  चोपड़ा  (1

 श्री  शाक्ति  सामन्त  (  ५  ॥ )  श्री  कनी  तलवार  (16)  श्री  रामानन्द  सागर  और  (17)  श्री

 पी०  सिप्पी  ;

 ह
 उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  विरूद्ध  आय  की  गलत  धोषणा  करने  के  लिए

 .  कार्यवाही
 की  गई  थी  और  प्रत्येक  व्यक्ति  के  विरूद्ध  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  थी

 गौर

 यदि  कोई  anise  दण्ड  दिया  गया  था  तो  उसकी  राशि  कितनी-कितनी  गौर

 ्  करने  के  मामले  में  क्या

 कारण  है

 उनके  विरूद्ध  विधि  में

 हजीं  शग
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 लिखित  उत्तर 28  1890

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  मत्  मोरारजी  :  से  सम्बन्धित

 आय-कर  आयुक्तों  से  सुचना  मंगवाई  गयी  है  और  यथासम्भव  शीघ्र  ही  सदन  की  मेज  पर  रख

 दी  जायेगी  ।

 नापान  को  -... 1. |  लौटाना

 4418,  sit  क०  प्र०  fag  देव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  जापान  को  वह  1968-69  में  इसको  मिलने  वाली

 वास्तविक  सहायता  की  तुलना  में  ऋण  लौटाने  के  रूप  में  अधिक  राशि  का  भुगतान

 यदि  तोष  1968-69  में  भारत  द्वारा  न्यऋता  लौटाने  के  रूप  में  कितनी

 राशि  का  भुगतान  करने  की  सम्भावन  है  और  इसको  जापान  से  कितनी  सहायता

 क्या  सरकार  ने  ऋण  लौटाने  के  कार्यक्रम  में  परिवर्तन  करने  का  अनुरोध  किया

 और

 यदि  तो  क्या  भारत  द्वारा  ऋण  लोटाने  के  कार्यक्रम  में  परिवर्तन  करने  के

 बारे  में  जापान  सरकार  के  साथ  कोई  समझौता  हो  गया  है  ?

 उप  प्रधान  सन्तरी  कौर  वित्त  मन्त्री  fan (att  सोराबजी  :  और  जापान  ने

 अब  तक  1968--69  में  कूल  450  लाख  डालर  (33.75  करोड़  तक  की  सहायता

 देने  का  वचन  दिया  है  ।  ऋण  लौटाने  के  कार्यक्रम  में  परिवर्तन  करने  की  सुविधा  भी

 हामिल  है  |

 इसी  वर्ष  लौटाये  जाने  वात  येन  ऋणों  की  देनदारी  अर्थात्‌  वापस  की  जाने  वाली

 मूल  रकम  और  चुकाया  जाने  वाली  ब्याज  की  रकम  358.1  लाख  डालर  (25.52  करोड़े

 आंकी  गयी  है  ।

 और  जापान  1968-69  के  लिए  केवल  168.3  लाख  डालर  (12.62

 करोड़  तक  के  ऋण  लौटाने  के  कार्यक्रम  में  परिवर्तन  करने  की  सुविधा  प्रदान  की  है  ।

 इस  सम्बन्ध  जापान  सरकार  के  साथ  25  1968  को  पत्रों  का  विनिमय  किया

 गया है  |

 दिल्‍ली  में  कराने  वाले  अनुसूचित  जातियों  के  विद्याथियों  को  रियायतें

 4419.  ही  प०  र०  ठाकुर  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  भायुक्त

 की  सिफारिश  कर  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  बहुत  पहले  यह  निर्णय  किया  था  कि  दिल्‍ली  में  अन्य

 राज्यों  से  भाने  वाले  अनुसूचित  जातियों  के  विद्याथियों  को  शिक्षा  सम्बन्धी  वही  सुविधाए /

 रियायतें  दी  जायेंगी  जो  दिल्‍ली  के  अनुसूचित  जातियों  के  विद्याथियों  को  मिलती  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  इस  अवधि  में  इस  नीति  का  समान  रूप  से  अनु

 सरया  रहीं
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 Written  Answer  Sravana  28,  1890  (Saka)

 क्या  =  राज्यों  के  ऐसे  विद्याथियों  को  अभी  भी  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  अपनी

 राज्य  सरकारों  से  सुविधाएਂ  पाने  के  लिये  प्रार्थना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री

 :  से  :  पूर्व-मीट्रिक  स्तर  पर  दिल्‍ली  प्रशासन  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  विद्यार्थियों  चाहे  उनका  निवास  स्थान  कोई  भी

 वृत्तियां  तथा  वजीफे  मंजूर  करता  है  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के

 केवल  उन्हीं  विद्यार्थियों  जो  किसी  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  वास्तविक  निवासी  परीक्षा  देने

 से  भी  छूट  दी  जाती  है  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियोंके  अन्य  सभी

 विद्याथियों  को  भी  यह  रियायत  दिए  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 गैट्रिकोत्तर  स्तर  पर  परीक्षा  फीसों  की  अदायगी  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 आदिम  जातियों  के  केवल  उन्हीं  विद्यार्थियों  को  छूट  दी  जाती  है  जो  किसी  संघ-राज्य  क्षेत्र  के

 स्तरीय  निवासी  हों  ।  अन्य  सभी  छात्रवृत्तियों  के  लिए  एक  विद्यार्थी  को  उस  राज्य

 की  सरकार  को  आवेदन-पत्र  देने  पड़ते  जिस  का  वह  निवासी  हो  ।  यह  अपेक्षा  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  राज्य-वार  संविधानिक  अनुसूची करण  के

 अनुसार  है  ।

 समाज  सेवा  पहली

 4420.  भी  प्र०  रं०  ठाकुर  :  क्यो  समाज  किनारा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  के  समाज  कल्याण  विभाग  की  समाज  सेवा  पदालि  के

 ढांचे  पर  समूचे  देश  में  एक  समाज  सेवा  पदालि  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  या  सुल्तान

 यदि  तो  उनका  क्या  परिणाम  और

 THQ कपा  इस  सेवा  के  लिये  विशेष  पदालि  स्थापित  करने  के  लिये  नया  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  समाज  कल्याण  विभाग  में  saris

 :  श्रीमान  ।

 प्रत  नहीं  उठता  ।

 श्रीमान  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  fasta  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 चन्द्र  मैं  श्री  सत्य  नारायणा  सिह  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता
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 19  1968  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 (1)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  25

 1968  की  दिनांक  15  अप्रेल  1968  की  उद्घोषणा  द्वारा

 के  खंड  के  साथ  पठित  उत्तर  प्रदेश  नगर  महापालिका

 1959  की  घारा  540  की  उपधारा  (५)  के  अन्तर्गत  नगर  महापालिका

 द्वारा  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  विज्ञापनों  से  भिन्न  विज्ञापनों  पर  कर  के

 निर्धारण  तथा  कर  एकत्रित  करने  सम्बन्धी  नियमों  की  एक  प्रति  जो  पिनाकी

 9  1968  के  उत्तर  प्रदेश  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  180-बी/हा-सी -

 1  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  तथा  अंग्रजी  |

 (2)  ऊपर  की  अधिसूचना  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 बाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्र जी  |

 सीसा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  alt  लारा  अधिनियम  शादी

 के  श्रन्तगंत  अधिसूचनाएँ

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल

 पर  रखता

 Healy eee  eee
 (1)  सीमा  gen  1962  की  धारा  159  तथा  उत्पादन  शुल्क  और

 लवण  1944  की  धारा  38  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 की  एक-एक

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  wen  वापसी  )

 संशोधन  1968  जो  दिनांक  10  1968  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1463  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  gen  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी  )

 9  श्वा  संशोधन  1968  जो  दिनांक  10  1968  के  भारत

 के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1464  में  प्रकाशित

 हुए थे झ

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी  )

 पांच  संशोधन  नियम  1968  जो  दिनांक  10  1968  के  भारत  के

 राज़ पन्न  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1465  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी  )

 संशोधन  1968  जो  दिनांक  10  1968  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1466  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 (2)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  sfa:—
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 जी०  एस०  भार०  1455  जो  दिनांक  1  1968  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  1467  दिनांक  10  1968  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  भार०  1468  दिनांक  10  1968  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  1469  जो  दिनांक  10  1968  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  arco  1470  जो  दिनांक  10  1968  के  area  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  29  1968  की  जी०

 एस०  आर०  1212  का  शुद्धि पत्र  दिया  गया  है  ।

 जी०  एस०  आर०  1471  जो  दिनांक  10  1968  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  29  1968  की  जी०

 एस  आर०  1217  का  शुद्धि पत्र  दिया  गया  है  ।

 (3)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  25

 1968  की  उदघोषणा  दिनांक  15  1968  की  उद्घोषणा  द्वारा  परिवतित

 खण्ड  के  साथ  पठित  उत्तर  प्रदेश  विक्रय  कर  1948  की

 उपधारा  3  के  की  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त  उत्तर  प्रदेश  सरकार  निम्नलिखित

 की  अधि सुचना भों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  संस्करण  \i—

 अधिसूचना  संख्या  एस  टी-78-ए/ज-902  (9)-61  जो  दिनांक  1  फरवरी

 1968  के  उत्तर  प्रदेश  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 अधिसूचना  संख्या  एस  टी-747/ज्-950  (22]-67  जो  दिनांक  1

 1968  के  उत्तर  प्रदेश  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 अधिसूचना  संख्या  एस  2-247/x-900  (12)-68  जो  दिनांक  1

 1968  के  उत्तर  प्रदेश  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 अधिसूचना  संख्या  एस  z-1022/x-902  (8)-65  जो  दिनांक  1

 1968  के  उत्तर  प्रदेश  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 अधिसूचना  संख्या  एस  dto-1377/x-902  (8)-65  जो  दिनांक  1

 1968  के  उत्तर  प्रदे  राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
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 अधिसूचना  संख्या  एस  (1)-64  जो  दिनांक  1  मई

 1968  के  उत्तर  प्रदेश  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 अधिसूचना  संख्या  एस  zt-1921/x-950  1)-64  जो  दिनांक  1

 1968  के  उत्तर  प्रदा  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (4)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  जारी  की  गई  दिनांक  25

 968  की  उद्घोषणा  दिनांक  15  भूल  1968  की  उद्घोषणा  द्वारा  परिवर्तित

 के  खण्ड  के  साथ  पठित  उत्तर  प्रदेश  विक्रय  कर  1948  को

 24  की  उपधारा  (5)  के  अंतगर्त  उत्तर  प्रदेश  विक्रय  कर  )

 1968  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  24  फरवरी  1968  के  उत्तर  प्रदेश

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस  टी-615/इ-948  (3)-1967  में  प्रकाशित

 हुए
 थे

 (5)  ऊपर  की  मद  (3)  और  1 ऐ स  2  )  में  उसी  CPUS  ALS  amas
 me  Fre  oe  अधिसूचनाओं  को  सभा-पटल  पर

 faq  रया  ff रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  तथा  अ  ग्रेजी

 संस्करण )

 नन  नत  नाय

 लोक-पाल  तथा  लोकायुक्त  विधेयक

 LOK-PAL  AND  LOK-AYUKT

 संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  के  एक  सदस्य  को  नियुक्ति  &  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  तैन्ने  विद  वना थम  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  सरकार  या  कतिपय

 लोक  प्राधिकारियों  द्वारा  या  की  ओर  से  कतिपय  मामलों  में  की  गई  प्रशासनिक

 कारवाई  के  अन्वेषण  के  लिए  कतिपय  प्राधिकारियों  की  नियुक्ति  तथा  कृत्यों  का

 और  तत्संसक्त  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वालों  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  के

 श्री  भवधेशवर  प्रसाद  सिन्हा  के  त्यागपत्र
 के  कारण  हुई  रिक्तता  राज्य

 सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  करे  और  संयुक्त  समिति  के  लिए  राज्य  सभा  द्वारा

 इस  प्रकार  नियुक्त  किये  गये  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  बताये  ॥ 4

 ब्च् यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  सरकार  या  कतिपय

 लोकप्राधिकारियों  द्वारा  या  की  भोर  से  कतिपय  मामलों  में  की  गई  प्रशासनिक

 कार्रवाई
 के

 अन्वेषण  के  लिए  कतिपय  प्राधिकारियों  की  नियुक्ति  तथा  कृत्यों  की
 और तत्संसंक्त  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति
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 के  श्री  अवधेसवा  प्रसाद  सिन्हा  के  त्यागपत्र  के  कारण  हुई  रिक्तता  राज्य

 सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  करे  शर  संयुक्त  समिति  के  लिए  राज्य  सभा  द्वारा

 इस  प्रकार  नियुक्त  किये  गये  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  बताये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुद्रा  |

 The  motion  was  adopted

 न्यायाधीश
 )

 विधेयक

 JUDGES  (INQUIRY)  BILL

 खण्ड  6,  7  श्र  1

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  न्यायाधीश  विधेयक  पर  आगे  खण्डवार  विचार  आरम्भ

 करेंगे
 ।  पहले  हम  खण्ड  6  तथा  उसके  संशोधनों  पर  विचार  आरम्भ  करते  हैं  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay-South)  :  Sir,  I  have  written  letter  to  vou  that

 want  to  move  an  adjournment  motion  under  Rule  340.  As  you  know  five  thousand
 Parliament State  Government  employees  -have  come  and  are  standing  outside  the

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  स्थगन  प्रस्तावਂ  को  ग्रहण  नहीं  किया  है  ।  उन्होंने  कागज  की

 केवल  एक  पर्ची  भेजी  है  और  चाहते  हैं  कि  सभा  को  कार्यवाही  रोक  दी  जाये  ।  मैं  इसके

 अनुमति  नहीं  दे  सकता  |  अब  वह  जो  कुछ  भी  बोलेंगे  उसका  अभिलेख  नहीं  किया  जायेगा  |

 छी  जाज  फरनेंडीज  see

 श्री  स०  gat  :  मैं  एक  मूलभूत  प्रश्न  उठाता  हूं  ।  पांच  हजार  आदी

 बाहर  आये  हुए  हैं  और  वे  संसद  सदस्यों  से  मिलना  चाहते  हैं  न  कि  गृह  कार्य  मंत्री  से  ।  वे

 केवल  संसद  भवन  के  पास  तक  पहुं  चना  चाहते  और  जनता  के  प्रतिनिधियों  से  मिलना

 चाहते  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  सभा  स्थगित  की  जाये  और  उनके  मामले  पर  विचार  किया

 जाना  चाहिए  ।  गृह  कार्य  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दूँ  ।

 खण्डों  पर  विचार

 Consideration  of  Clauses

 mee  महोदय  :
 अगर  इस  तरह  भाषण  दिये  जाते  रहे  तो  वे  समाप्त  नहीं  हो  सकते  ।

 व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  अगर  सदस्य  उनसे  मिलना  चाहते  हैं  तो  बाहर  जाकर  मिल

 सकते  हैं  ।  गृह-काम  मंत्री  खण्ड  6  में  निम्नलिखित  संशोधन  पेश  करना  चाहते

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  32,  aetna  ay  के  स्थान  पर  3  १रे  में  कार्यवाही  न  को  जाय  ।
 क  oo  tr  es  as  ee

 aw  अभिलेख  नहीं  किया  गया
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 थी  श्रीनिवास  मिश्र  :  खण्ड  6  के  बारे  में  मेरे  दो  संशोधन  हैं  जिन्हें  मैं  पेश

 करना  चाहता हूँ  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  वे  पहले  ही  पेदा  किये  जा  चुके  हैं
 ।

 श्री  श्रीनिवास  fast  :  ये  संशोधन  केवल  औपचारिक  रूप  से  ही  पेश  किये  गये  थे  ।  अब

 मैं  इन  संशोधनों  पर  बोलना  चाहता हूं  ।

 संविधान के  अनुच्छेद  124  (4)  के  अधीन  सद  को  प्रस्ताव  पेदा  करने  की  शक्ति  प्राप्

 जो  समिति  नियुक्त  को  जायेगी  वह  सभा  की  समिति  सहीं  होगी  ।  उस  समिति  में  बाहर

 के  लोग  होंगे  ।  इसका  अर्थ  यह
 है  कि  संसद  को  मतदान  देने  और  संकल्प  का  प्रस्ताव  पास  करने

 की  शक्ति  को  प्रत्यायोजित  करने  या  छोड़ने  के  लिए  बाध्य  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  इस  विधेयक

 के  उपबन्धों  के  अघीन  समिति  कहती  है  कि  न्यायाधीश  अयोग्य  नहीं  हैं  या  उसे  हटाया

 जाना  चाहिए  तो  वह  मामला  सभा  में  नहीं  उठाया  जायेगा  और  वह  रद्द  हो  जायेगा  ।  इत  तरह

 प्रस्ताव  पर  विचार  करने  या  उस  पर  मतदान  करने  के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  की  als  को

 छीना  जा  रहा  जबकि  संविधान  में  सभा  की  अपनी  शक्ति  त्यागने  तथा  इसे  किसी  व्यक्ति  को

 प्रत्यायोजित  करने  का  अधिकार  नहीं  दिया  गया  है  ।  सासद  का  यह  अधिकार  नहीं  छीना  जाना

 चाहिए  और  यद्यपि  समिति  इस  fasta  पर  पहुंचती  है  कि  न्यायाधीश  अपराधी  नहीं  है  फिर  भी

 समा  को  उसके  आचरण  पर  चर्चा  करने  का  अधिकार  होना  चाहिए  ।

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  art  :  संविधान  की  पूरी  योजना  यह  है  कि  यदि

 समा  में  किसी  न्यायाधीश  के  saw  पर  चर्चा  करनी  है  तो  वह  उसके  कदाचार  सिद्ध  होने

 पर  ही  होनी  यदि  ऐसा  साबित  नहीं  होता  तो  किसी  न्यायाधीश  के  आचरण  पर  चर्चा

 करना  इस  के  लिए  बहुत  ही  अनुचित  होगा  ।  समिति  का  प्रयोजन  यह  देखना  है  कि  ear

 दुर्व्यवहार  किया  गया  है  या  नहीं  ।  यदि  यह  साबित  हो  जाता  है  तभी  सभा  उस  पर  चर्चा  कर

 सकती  है  यदि  हम  संविधान  का  अनुच्छेद  121  देखें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  उसके  द्वारा  किसी

 न्यायाधीश  के  पर  चर्चा  करने  पर  रोक  लगाई  गई  है  ।  इस  विधेयक  के  द्वारा  हम  रोक

 नहीं  लगा  रहे  हैं  ।  इस  समुचे  विधेयक  का  उद्देश्य  उस  चर्चा  को  सरल  बनाना  हैं  और  चर्चा  की

 सुप्रिया  का  प्रश्न  तभी  उठेगा  जब  उस  समिति  जो  इसकी  जांच
 निष्कर्ष

 प्राप्त  हो

 जोड़ेंगे  ।  जब  दो  से  अधिक  व्यक्तियों  की  समिति  होगी  और  इसका  निष्कर्ष  स्वीकार  करना

 होगा  तो  स्वाभाविक  ही  हमें  इस  सामान्य  नियम  पर  अमल  करना  होगा  कि  बहुसंख्यक  fro

 को  पूरी  समिति  के  निराले  के  रूप  में  स्वीकार  करना  होगा  ।  यदि  हम  सव  सम्मति  की  आशा

 करते  है  तो  हम  सारी  बात  को  असम्भव  बना  देगें  ।  ऐसी  स्थिति  में  एक  ही  व्यक्ति  को  जांच  के

 लिए  नियुक्त  करना  अधिक  अच्छा  होगा  लेकिन  इससे  भी  अनेक  कठिनाइयां  पैदा  होंगी  |

 श्री  धो निवास  मिश्र  :  विधेयक  के  खण्ड  6  (1)  में  कहा  गया  है  कि  यदि  समिति  का

 निष्कर्ष  विपरीत  हो  तो  संसद  की  किसी  में  निलम्बित  सम्बन्धित  प्रस्ताव  अस्वीकृत  समझा

 जाय  |  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  संसद  से  बाहर  की  प्राधिक्रारी  क्ति  के  निष्कर्ष  के  आधार

 पर  संसद  की  किसी  सभा  का  प्रस्ताव  अस्वीकृत  ane  पर  यह  असंवैधानिक

 नात हैं
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 Judges  (Inquiry)  Bill  August  19,  1968

 > att  के ०  नारायण  राव  :  श्री  मिश्र  अपनी  यह  आपत्ति  इस  कल्पना

 के  आधार  पर  उठाई  है  कि  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  ये  जो  समिति  नियुक्त  को  जायेगी  वह  सभा

 के  समक्ष  रखे  प्रस्ताव  को  अस्वीकृत  कर  देगी  ।

 छी  नाथ  पाई :  यदि  संसद  द्वारा  सीधी  समिति  नियुक्त  की  जाती  है  तो  उसे  संसद  का

 छोटा  प्रतीक  सभा  जा  सकता  है  ।  पर  यह  समिति  संसद  ढारा  नियुक्त  नहीं  की
 जायेगी

 वरन

 आप  नियुक्त  करेंगे  ।

 रखा  पर भो  यश वस्त राव  चव्हाण  उच्चतम  न्यायालय  के  किलो  न्यायधीष  के  ara  AA

 ।  सभा  में  इस  बारे में  चर्चा  तभी हो चर्चा  करने  का  सांसद  का  अधिकार  निरंकुश  नहीं

 सकती  है  जब  राष्ट्रपति  को  एक  अभ्यावेदन  पेश  करने  का  प्रस्ताव  सभा  मैसेज  कर  दिया

 जाये  ।

 ay  नाथ  पाई  :  पर  यह  प्रस्ताव  राष्ट्रपति  को  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  करने

 का  हुआ  ।  यदि  मैं  किसी  न्यायाधीश  को  उसके  कदा चरण  का  अभियोग  लगाना  चाहता  हूं  तो

 उस  न्यायाघीश  को  हटाने  का  केवल  एक  कवि  प्रस्ताव  राष्ट्रपति  के  सामने  भ्रम्यावेदन  के  SI

 में  पेशा  किया  जायेगा  ।

 Shri  Atal  Biharl  Vajpayee  (Balram  pur)  If  the  Committee  arrive  at  the  conclusion

 that  no  action  should  be  taken  against  the  judge  and  on  the  other  hand  the  Parliament  is

 empowered  to  reconsider  if,  no  judge  would  like  to  be  appointed  in  the  Committee.  Once
 this  House  appoints  an  Inquiry  Committee,  there  is  no  other  alternative  before  the  House

 but  to  accept  its  decision  although  it  seems  to  be  objectionable  tbat  the  Parliament  will
 not  have  the  power  to  consider  the  decision  of  such  Committee,  It  is,  therefore,  not  proper
 to  put  the  words  ‘stand  rejected

 धनी  नाथ  पाई :  इन  दादों  को  बदलने  के  बाद  मो  हमारी  आपत्ति  समाप्त  नहीं  होती ।

 क्योंकि  यह  समिति  अध्यक्ष es  द्वारा  नियुक्त  की  जायेगी  और  संसद  से  इस  मामले  पर  आगे

 कार्यवाही  करने  का  अधिकार  छीना  जा  रहा  इसलिए  यह  ठीक  बात  नहीं  है  ।

 थी  सोरेन  मुकर्जी  गृह-कार्य  दस  पर  विचार  करने  के  लिए  कुछ

 पौर  समय  ले  सकते  हैं  और  कोई  मध्यम  ay  निकाल  सकते  क्योंकि  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध

 dae  के  अधिकार से  है

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  सदस्य  महोदय  की  बात  से  सहमत  हूँ  पर  जब  तक  गृह-किये  मंत्री

 इसे  न  मानें
 तब

 तक  मैं  क्या  कर  सकता  हूँ  ।  मैं  खंड  6  के  समी  संशोधन  मतदान  के  लिये  रख
 2  |  है

 रहा टू
 q

 संशोधन  पेश  किये  गये  ale  प्रस्वीकृत  हुए  ।

 The  amendments  were  put  und  negatived

 च्यवन  महोदय  ।  प्रशन  यह  है  किः
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 28  श्रावण  1890  न्यायाधीश  विधेयक

 संशोधित  रूप  में  खण्ड  6  विधेयक  का  अग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 संबोधित  रूप  में  खण्ड  6  विधेयक  में  जोड़ा  गया  ।

 Clause  6,  as  amended  was  added  to  the  Bill.

 तब  as  7  विधेयक  में  जोड़ा  गया  |

 Clause  7,  was  then  added  to  the  Bill.

 तब  खण्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  ate  विघधेषधक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोडा  गया  |

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  then  added  to  the  Bill.

 शी  यश वस्त राव  चव्हाण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 विधेयक  संशोधित  रूप  पास  किया

 श्री  लोबो  प्रभु  :  मैं  इस  विधेयक  पर  इसलिये  बोलना  चाहता  हूँ  क्योंकि  गृह

 कार्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यद  विधेयक  क्योंकि  प्रवर  समिति  के  पास  जा  चुका  है  इसलिए  यह

 समा  इसमें  परिवर्तन  नहीं  कर  सकती  ।  मंत्री  महोदय  का  यह  दृष्टिकोण  अपनाना  खतरनाक

 है  कि  समा  जिसके  पास  विधेयक  पर  चर्चा  करने  तथा  उसमें  संशोधन  करने  की  प्रक्रिया

 मौजूद  ऐसा  करने  से  इसलिए  रोका  जाये  कि  विधेगक  प्रवर  समिति  के  पास  जा  चुका

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  chair

 sit  atta  मुकर्जी  :  विधि  मंत्रालय  के  सचिव  ने  संसदीय  अध्ययन

 संस्था  gra  प्रकाशित  एक  पत्रिका  के  हाल  ही  के  अक  में  लिखा  था  कि  हर  विधेयक  के  लिए

 प्रवर  समिति  होना  बहुत  जरूरी  है  क्योंकि  समा  में  झुकाये  गये  संशोधनों  को  स्वीकार  करने  के

 बारे  में  मंत्रियों  को  शीघ्र  निर्णय  लेने  में  असुविधा  रहती  है  ।

 मुझे  आशा  है  कि  न्यायपालिका  में  न्यायाधीशों  का  ग्रा चर णा  और  व्यवहार  ठीक  ही  होता

 है  कि  इस  तरह  का  विधेयक  लोना  एक  असाधारण  बात  है  ।  यदि  मैं  न्यायधीश  होता  तो  मैंने

 इस  बात  को  काफी  बुरा  अनुभव  किया  होता  कि  न्यायाधीश  को  हमेशा  अपने  आचरण  के  बारे

 में  जांच  होने  की  भ्रादंका  बनी  रहे  ।  पर  देश  में  स्थिति  ही  कुछ  ऐसी  कि  न्यायाधीशों  के

 मारण  के  बारे  में  समय  समय  पर  जांच  होना  श्रावक  हो  गया  है  ।

 स्पायपालिका  और  उच्चतर  न्यायिक  अधिकारियों  तथा  अन्य  विधिवेत्ताओं  के  मन  a

 कार्यपालिका  के  खर्चे  के  बारे  में  बहुत  उचित  आद इं कां  है  और  जब  तक  यह  धारणा  बनी  रहेगी

 तब  तक  हम  जो  मी  संरक्षण  उनसे  कोई  लाभ  wat  होगा ।
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 Judges  (Inquiry)  Bill  Sravana  28,  1890  (Saka)

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  :  This  Bill  has  been  necessitated  because  of  two  inc-

 idents  which  came  to  the  notice  of  Government.  First  incident  was  that  of  Justice  Imam

 and  the  second  one  was  that  of  controversy  between  U.P.  Assembly  and  U.  High
 Court.  In  the  case  of  Justice  Imam  the  greatest  authority  on  medicine  Dr.  Vig  had  declared

 him  to  be  fit  but  Pandit  Nehru  did  not  want  more  burden  to  be  put  on  him.  Shri  Chavan

 should  be  clear  in  his  mind  as  to  what  he  would  do  in  case  some  authority  on  medicine

 declares  a  judge  to  be  fit  to  bear  the  burden  of  responsibility  of  office.  Secondly,  we  have

 to  keep  in  mind  one  possibility:  there  may  be  difference  of  opinion  between

 Assembaly  and  High  Court  or  between  Parliament  ani  Supreme  Court  over

 some  issue  and  in  such  a  situation  that  Assembly  or  Parliament  may  take

 revenge  from  a  particular  judge.  Such  a  thing  would  not  set  a  healthy  example.
 I  feel  that  this  law  should  not  be  resorted  to  frequently.  Our  country  has  different  kinds

 of  traditions.  In  our  culture  we  have  the  example  of  Rama  who  abandoned  Sita  simply
 because  a  Washerman  had  taunted  his  wife  by  giving  the  example  of  Rama’s  acceptance
 of  Sita  after  she  had  spenta  number  of  yearsin  Ravana’s  captivity.  SoI  think  judges
 should  not  be  made  to  feel  that  they  are  under  pressure  of  Members.  They  should  have  the

 conviction  that  they  can  get  justice  here.

 श्रीनिवास  मिश्र
 )

 :  यह  विधेयक  अनुच्छेद  124  (5)  के  अनुसार  पेश  किया

 गया  जिसमें  समावेदन  उपस्थापित  करने  की  प्रक्रिया  का  विनियमन  करने  का  अधिकार  सभा

 को  दिया  गया  है  |  परन्तु  गृह-मंत्री  प्रक्रिया  का  विनियमन  न  करते  हुए  एक  समिति  द्वारा

 निष्कर्ष  पर  ही  पहुंच  रहे  हैं  ।  अतः  यह  विधेयक  निर्धारित  सीमा  से  आगे  बढ  गया  है  ।  फिर

 मंत्री  महोदय  ने  यह  कह  कर  अ्रनुच्छेद  121  का  सहारा  लिया  पि  इसके  अन्तर्गत  न्यायाधीशों

 के प्राचररण  या  कदाचार  पर  इस  समा  में  चर्चा  पर  रोक  लगाई  गई  है  ।  परन्तु  इसी  अनुच्छेद

 में  उपबन्ध  है  कि  किसी  न्यायाधीश  के  आचरण  या  कदाचार  के  कारण  उसे  हटाये  जाने  का

 प्रस्ताव  पेश  होते  ही  वह  रोक  समाप्त  हो  जाएगी  |

 एक  प्रश्न  पह  है  कि  ऐसा  मामला  सभा  के  समक्ष  आ  जाने  पर  व्यवहारिक  दृष्टि  से

 क्या  होगा  |  इस  विधेयक  के  अनुसार  काफी  संख्या  में  सदस्य  इस  आशय  का  प्रस्ताव  रखेंगे  जो

 अध्यक्ष  द्वारा  हमारे  नियमों  के  अनुसार  गृहीत  fear  जायेगा  ।  अब  मान  लीजिये  कि  जांच

 करने  वाले  तीन  सदस्यों  में  से  दो  सदस्यਂ  कहते  हैं  कि  कदाचार  सिद्ध  नहीं  परन्तु  एक

 सदस्य  विनती-टिप्पण  देता  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  प्रस्ताव  अस्वीकार  हो  जायगा  ।  परन्तु

 कार  कौन  करेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कहा  गया  है  11 |  कार्यवाही  नहीं  हो  ।”  यह  अस्वीकार  नहीं

 होगा  ।

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र  :  अनुच्छेद  124  (4)  में  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  उच्चतम

 लय  के  किसी  न्यायाधीश  को  केवल  संसद  के  दोनों  सदनों  के  बहुमत  द्वारा  किये  गये  समावेदन

 के  पश्चात  राष्ट्रपति  द्वारा  हटाया  जा  सकता  तो  कया  यहां  मतों  की  गणना  की  जायेगी  ।

 यह  am  दिया  गया  है  कि  इस  सभा  को  न्यायिक  अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।  परन्तु  संविधान  में

 यह  अधिकार  दिया  गया  है  ।  बहुमत  सुनिश्चित  करना  आवश्यक  है  ।  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि

 सभा  गलत  कार्रवाई  करे  ।  अध्यक्ष  इस  समा  में  चर्चा  पर  रोक  भी  लगा  सकता  है  और  मुखबंध
 का  प्रयोग  कर  सकता  है  ।  इसलिये  यद्यपि  मैं  इस  विधेयक  का  स्वगत  करता  हूँ  परन्तु  मैं
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 सूस  करता  हूं  कि  इसे  इस  सीमा  तक  नहीं  जाना  चाहिए  जिस  सीमा  तक  यह  अब  चल  गया  है  ।

 ऐसा  प्रतीत  होना  चाहिए  कि  अनुच्छेद  118  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  है  |

 थ्री  नारायणा  राव  :  यह  धारणा  बनाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि

 संवैधानिक  हट्टी  से  यह  गलत  है  ।  संविधान  के  अनुसार  क्रिस  न्यायाधीश  को  हटाने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  जायगी  ?  इस  सभा  के  सौ  ौर  राज्य  सभा  के  पचास  सदस्यों  द्वारा  प्रस्ताव

 लाये  जाने  पर  इस  विषय  में  कार्यवाही  आरम्भ  होगी  ।  फिर  संविधान  के  उपबन्धों  के  भूसी

 इसका  विनियमन  होगा  ।  हमें  कसे  मालूम  होगा  कि  कदाचार  सिद्ध  हुआ  है  या  नहीं  ?  यदि

 समिति  कहतीं  है  कि  कदाचार  सिद्ध  नहीं  हुआ  तो  सभा  में  इस  बारे  में  चर्चा  नहीं  होगी  ।

 इसलिए  मेरे  माननीय  मित्र  का  तके  गलत  है  ।

 गृह  कौंधे  मंत्री  यशवंत  राव  चव्हाण )  श्री  लोबो  प्रभु  ने  कहा  कि  मैं  संयुक्त

 समिति  की  सिफारिशों  को  सिद्धान्त  बना  रहा  हूँ  ।  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  मेरे  लिए  संयुक्त

 समिति  का  प्रतिवेदन  महत्वपूर्ण  है  चू  कि  मैं  उससे  सहमत  श्री  मुकर्जी  ने  कहा  कि  समा

 में  जो  बातें  कही  गई  मैंने  उन  पर  विचार  नहीं  किया  ।  मैं  सभा  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  की

 उपेक्षा  नहीं  मैं  उनकी  कदर  करता  हूं  परन्तु  मेरे  इस  विषय  में  निश्चित  विचार  अतः

 मैं  उन  पर  जोर  देता  हूं  ।  श्री  अब्दुल  गनी  दार  ने  कहा  कि  मुक्के  अपना  दिमाग  साफ  कर  लेना

 चाहिए  |  उन्होंने  एक  न्यायधीश  की  पद्दोन्नति  के  मामले  का  उल्लेख  किया  |  परन्तु  हम

 aia  को  हटाने  के  विषय  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  इस  वास्ते  किसी  को  दिमाग  साफ  करने  की

 rose
 है  तो  वहं  उनको  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है
 :

 कि  संशोधित  रूप  पास  किया  जाय  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्

 The  motion  was  adopted

 उसके  पंचायत  लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  स०  प्‌  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  then  adjourned  for  Lunch  till  Fourteen  of  the  clock.

 लोक-सभा  भोजन  के  पश्चात  2  बजे  स०  To  पर  समवेत  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  reassewbled  after  Lunch  at  fourteen  of  the  Ciock.

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  पीठासीन  हुई

 |  Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  in  the  Chair
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 Demends  for  Supplementry  Grants  (Raliways  1968-69)  August  15,  1968

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1968-69

 DEMENDS  FOR  SUPPLEMENTRY  GRANTS  (RALIWAYS  1968-69

 सभापति  महोदया  :  अब  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1968-69  ली  जायेगी  ।

 सभापति  महोदया  द्वारा
 aq  1968-69  के  लिये  निम्नलिखित  श्रनुदातों  को  अनुपूरक

 मांगें
 )  प्रस्तुत  की  1g: —

 मांग  मांग  का  नाम  राशि

 संख्या

 to

 2  विविध  व्यय  3,000

 15  चालू  लाइन  निर्माण-पु  ज  मूल्यद्लास  आर  fara  निधि

 और  विकास  निधि  1,01,000

 सभापति  महोदया  द्वारा  वह  1968-69  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  कौ  मांगों
 )

 के

 बारे  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये

 माग  कटौती  प्रस्ताव  सदस्य  का  नाम  राशि

 संख्या  संख्या

 15  4  श्री  रामावतार  शास्त्री  रेल  दुर्घटनाओं  को  रोकने  3,000

 में  रेलवे  बोलें  की

 मसला  |

 5  ata  रेल  दुर्घटनाओं  को

 के  लिये  स्टेशन  मास्टर

 एसोसियेशन  का  सहयोग

 धन्वाकार  करने  की  भाव

 दिखता  |  3,000

 6  सदैव  हर्णटनाओं  को  रोकने  के

 लिये  श्रमिकों  | का  काम

 कम  करने  में  असफलता  ।  3,000

 ह  दुर्घटनाओं  को

 रोकने  के  लिए  विभिन्‍न

 रेलवे  यूनियनों

 लग  array os  जित  करने  की

 नागरिकता  |  3,000
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 28  1890
 अनुपूरक

 अनुदानों  की  मांगें  1968-69)

 15  श्री  रामावतार  शास्त्री  केन्द्रीय  जांच  आयोग  को

 सफलता  |  3,000
 i

 n  रेलवे  सम्पकं  विभाग  का

 असंतोषजनक  कायें  ।

 10  कमी  रेलवे  नि  ह SS क्ष  राशियों  में

 संसद  सदस्यों  के  ठहरने

 की  व्यवस्था  करने  को

 आवश्यकता  |  3,000

 ।  |  ta  फतूही-इस्लामपुर  छोटी

 लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  को  आवश्यकता  1,04,000

 12  राह-सासाराम  लाइट

 रेलवे  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  की  आवश्यकता  1,0  1,000

 13  tt  समस्तीपुर  से  दरभंगा

 ह तक  छोटी  लाइन  |

 बड़ी  लाइन  में  बदलने  की

 आवश्यकता  1,0  1,000

 14  बरौनी-कटिहार  छोटी

 लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  की  भावुकता  1,01,000

 15  ज  जमालपुर  रेलवे  वर्कशाप

 से  स्टाक  की  चोरी  का

 रोकने  में  असफलता  ।  1,01,000

 16  1.0  रेल  के  जनों  के  निर्माण

 में  देश  को  आत्म  निसार  बनाने

 में  बस  फलता  |  1,0  1,000

 17  oe  देश  में  और  इजन  बनाने

 के  कारखाने  बनाने  में

 सफलता
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 Demends  for  Supplementry  Grants  (Raliways  1968-09)  Sravana 28  1890  (Saka)

 15  श्री  रामावतार  शास्त्री  पालतू  डीजल  लोको  बकस

 का  विस्तार  करने  की

 यकता

 19  रेलवे  ama  के

 चोरियों  के  लिये  पर्याप्त

 संख्या  में  बनाने  में

 फलता  |  1,01,000

 20  ay  पूर्वी  रेलवे  की  पटना

 गया  लाइन  में  दोहरी

 पटरी  की  व्यवस्था

 में  असफलता  |

 Shri  Ramavtar  Shastri  (Patna)  :  है  is  very  alarming  that  the  number  of  railway
 accidents  are  gradually  on  the  increase.  Regarding  143  accidents  the  hon.  Minister  said

 that  other  than  railway  staff  are  responsible  for  them.  [  ani  unable  to  understand  it.

 wt  जे»  मुरज  पूनिया  :  मैं  इसे  समझाने  के  लिए  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  यदि  किसी  लेवल

 wiley  पर  कोई  ट्रक  वाला  गाड़ी  से  टक्कर  मारता  है  तो  उसके  लिए  रेलवे  कमंचारो  जिम्मेदार

 नहीं है  ।

 Shri  Ramarter  Shastri:  Why  should  the  Railway  Board  not  own  responsibility  for
 them  directly  7It  is  not  proper  to  shift  responsibility  on  others.  The  hon,  Minister  propore
 to  call  a  meeting  of  Members  and  representatives  of  recognised  unions  to  consider  this

 problem.  I  welcome  this  step.  But  I  suggest  that  non-recognised  unions  should  also  be

 invited  to  take  part  in  the  proposed  deliberations.  Cooperation  of  ai!  should  be  sought-
 A  mechanics  union  of  Patna  had  communicated  that  they  have  a  devise  to  stop  two  trains

 coming  Cn  one  and  the  same  tine  from  two  opposite  directions.  The  hon.  Minister  should

 callthem  and  discuss  about  the  mechanism  that  they  have  developed.

 In  order  to  check  accidents  it  is  essential  to  reduce  the  number  of  working  hours  of

 labourers,  Railway  employees  are  mostly  discontented  today.  Their  grievances  ought  to  he

 removed  and  a  sense  of  contentment  restored  in  order  to  improve  the  working  of  railway

 machinery.

 Shri  Sheo  Narayan  (Basti)  :  I  support  the  Demands  but  would  appeal  to  the  hon.

 Minister  to  arrange  to  construct  railway  crossings  wherever  they  are  necessary.  Regarding
 the  demands  of  workers I  want  to  tell  my  communist  friends  that  itis  they  who  are

 responsible  for  all  what  is  happening  today.  Such  people  should  be  dealt  with  strictly,
 There  is  wideapread  dissatisfaction  among  the  people  in  so  far  as  the  functioning  of  rail-

 js  concerned.  Railways  are  a  hell  for  third  class  passengers.  Railway  trains  never
 reach  in  time.  I  want  the  Government to  look  into  all  these  matters  and  remedy  the  situa-
 tion.  The

 Leftist
 and  Communists  should  be  set  right.

 थो  देवकी नम्बर  ata\fzat  )
 :  रेल  दुर्घटना  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।  हर  साल

 लगभग  4,000  लोग  गाड़ियों  के  नीचे  ara  हर  साल  लगभग  6,000  रेल  दुर्घटनाएं  होती
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 19  1968  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  (
 1968-69)

 हैं  और  a  बताया  गया  हैं  कि  इनमें  से  50  प्रतिशत  दुंटनाए  यांत्रिक  बूटियों  के  कारण  होती

 रेलवे  में  प्रशासनिक  अकुशलता  बढ़ गई  है  और  कार्य-निष्पादन  का  स्तर  गिर  गया है  ।

 1966-67  से  इस  मंत्रालय  द्वारा  घाटा  दिखाया  जा  रहा  है  |  इस  साल  भी  यही  सम्मावना  है

 कि  घाटा  ही  होगा  ।  इसके  कई  कारण  हैं  ।

 सबसे  बड़ा  कारण  यह  है  कि  किये-संचालन  में  कुशलता  नहीं  रही  और  खर्चें  को  कम  नहीं

 किया  जा  सका  है  ।  1946-47  की  तुलना  में  राजपत्रित  अधिकारियों  की  संख्या  300  प्रतिशत

 बढ़  गई  है  जबकि  यातायात  से  भय  दुगुनी  से  अधिक  नहीं  हुई  ।  प्रति  बैगन  का  प्रतिदिन  प्रति

 किलोमीटर  प्रयोग  1966-67  में  59  था  और  अब  56  रह  गया  है  ।  इसी  तरह  इंजनों  का

 प्रयोग  मी  कम  हुआ  है  ।  परन्तु  इसके  बावजूद  वैगन  प्राप्त  करने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।

 सौराष्ट्र  में  anal  की  बहुत  कमी  है  ।  राजस्थान  में  भी  यही  स्थिति  है  ।

 रेलवे  में  घोरियों  के  कारण  बहुत  हानि  होती  है  ।  मुगलसराय  बहुत  बड़ा  रेलवे  ars  है

 जहाँ  से  हर  रोज  6,000  बैगन  गुजरते  हैं  और  24  घंटे  काम  होता  है  ।  वहां  गाड  और  रेलवे

 संरक्षण  बल  के  कर्मचारी  आंखें  qe  लेते  हैं  क्योंकि  चोरी  के  माल  का  हिस्सा  उन्हें  भी  पम  लता

 है  ।  आपको  आइये  होगा  कि  मुगलसराय  नगर  को  कोयले  की  जरुरत  यां  से  चोरी  किये

 गये  कोयले  से  पुरी  होती  है  |

 जिला  अधिकारियों  का  अनुमान  है  कि  fas  मुगलसराय  में  हर  रोज  एक  लाख  रुपये  की

 वस्तुओं  की  चोरी  होती  है  ।  कलकत्ता  के  रेलवे  ars  में  भी  यही  स्थिति  है  ।  जो  माल  वैगनों  से

 निकल  जाता  है  उसके  दावों  का  निपटारा  सालों  तक  नहीं  होता  ।  रेलवे  संरक्षण  बल  पर  हम

 लगभग दस  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  ad कर  रहे  हैं  ।  यदि इस  बल  का  लाभ ही  नहीं है  तो  इस

 विषय  में  किफायत  की  जा  सकती  है  ।

 उपभोक्ताओं  को  सेवाएं  उपलब्ध  नहीं  होती  ।  दावों  का  शीघ्र  निबटारा  नहीं  वैगन

 नहीं  मिलते  ।  इन  सब  कुरीतियों  का  कारण  यह  है  कि  रेलें  शतप्रतिशत  एकाधिकार  में  काम

 कर  रही  हैं  ।  सड़क  परिवहन  के  समान  इनमें  स्पर्धा  नहीं  है  ara  में  अपना  dia  रोष  प्रकट

 करने  के  लिए  हम  इन  मांगों  को  अस्वीकार  करते  हैं  ।

 Shri  Deorao  Patiel  (Yeotmal)  :  I  want  to  support  the  Demands.  The  railway  servi-
 ces  should  be  expanded  mainly  in  view  of  the  transport  of  coal,  iron  ore  and  other  mine-
 ral  products.  Such  raw  material  has  been  found  in  our  District  Yeotmal  by  which  a
 cement  factory  can  be  set  up  there.  The  State  Government  has  submitted  proposal  in
 this  regard  and  survey  has  also  been  conducted  but  Government  have  not  paid  attention
 to  it.  A  demands  is  being  made  for  the  last  so  many  days  that  Yeotmal-Alipur,  via

 Murtijapur  line  may  be  converted  into  broad  gauge  line.  Steps  should  be  taken  in  this

 regard.  Another  suggestion  that  would  like  to  give  is  that  Yeotmal-Achalpur,  via

 Murtijapur
 line  should  be  taken  over  by  (0४६11 116111.

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र  :  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे  पेश  करना  एक  नियमित

 बात  हो  गई  है  |  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  1967  में  प्रकाशित  हुआ  था  जिसमें  बताया

 गया  कि  ये  खच  अनुदान  के  अतिरिकत  है  ।  विनियोग  लेखे  24  1967  को  प्रकाशित

 किये  गये  थे  ।  फिर  मंत्रालय  ने  इस  अतिरिक्त  खर्च  के  विनियमन  में  इतना  समय  क्यों  लिया  ?
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 ma  तक  इसका  विनियमन  क्यों  नहीं  कराया  गया  ?  लोक  लेखा  समिति  ने  भी  कहा  है  कि  खर्चे

 का  अनुमान  वास्तविक  होना  चाहिए  और  अतिरिक्त  अनुदान  इतना  समय  बाद  नहीं  लाये  जाने

 चाहिए  ।

 रेल  दुर्घटनाओं  की  संख्या  बड़ी  तेजी  से  बढ़  रही  है  ।  इन्हें  रोने  का  कोई  उपाय  होना

 चाहिए  |

 जहां  तक  सुविधाओं  का  प्रश्न  है  अभी  तक  उड़ीसा  राज्य  की  राजधानी  कौर  दिल्‍ली  के

 सोच  कोई  सीधी  गड़ी  नहीं  है  ।  जब  पुछा  जाता  है  तो  उत्तर  यह  मिलता है  कि  भुवनेश्वर  या

 कटक  से  चलने  वाली  होगी  का  प्रयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  परन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  जनता

 उस  बोगी  में  यात्रा  करना  पसन्द  नहीं  करती  ।  उन्हें  आसनसोल  में  दो  से  तीन  घण्टे  तक  प्रतीक्षा

 करनी  पड़ती  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  आश्वासन  देंगे  कि  सभी  राज्यों  की

 राजधानियों  से  दिल्‍ली  तक  सिधी  गाड़ियां  चलाई  जायेगी  ।

 Shri  (2  nkar  Lal  Berwa  (Kota)  :  I  will  speak  on  Suppllementary  Demandslfor  Grants
 No.  1,  2,  and  15.  We  are  unable  to  understand  why  so  many  accidents  occur  on  rail-

 ways.  There  is  a  widespread  discontentment  among  all  categories  of  railways  employees,
 where  they  are  S.  M,  S.,  A.S.M.S.  or  guards  or  commercial  clerks.  There  grievances
 are  not  headed  to.  There  is  no  parity.  No  attention  has  been  paid  to  our  demand  that

 separate  wage  boards  be  appointed  for  different  categories  of  employees.

 Then,  I  am  sorry  to  say  that  no  provision  has  been  made  for  converting  metre  gauge
 lines  into  broad  guage  lines  in  Rajasthan.  All  the  metre  guage  lines  in  Rajasthan  shoutd

 be  converted  in  to  broad  gauge  lines.

 There  is  a  very  wrong  practice  that  high  officials  cf  RaiJways  try  to  victimise  subor-

 dinate  staff  on  the  basis  of  petty  and  trivial  grounds.  It  should  be  remedied.  The  hon.

 Minister  has  said  that  Kota-Bundi  line  would  prove  unéconomiva!.  At  least  40  buses

 Tt  is ply  from  Bundi  to  Kota.  How  than  road  transport  is  uneconomical  on  that  route.

 simply  because  of  lack  of  railway  line  that  the  proposed  cement  factory  has  not  started

 functioning  at  Bundi.  1  want  to  record  my  strong  protest  to  the  manner  in  which  Raja-
 sthan  is  being  neglected  by  Railway  Ministry.  Guna  Maksi  line  has  not  been  completed
 sofar,  want  it  to  be  completed  expeditiously.  In  fast  running  trains  III  class  compa-
 rtments  should  be  increased.

 Shri  Sarjoo  Pandey  (Ghazipur)  :  The  pecple  of  sambhal  in  District  Moradabad  sub-

 mitted  a  memorandum  to  hon.  Railway  Minister  in  which  they  put  forth  a  demand  that

 Moradabad  be  linked  with  Sambhal  via  Hasanpur  Gajrdula  by  Railway  line.  This  matter
 is  under  consideration  for  the  last  four  years  but  no  action  has  so  far  been  taken.  I  want
 to  know  by  what  time  this  proposal  would  be  put  into  practice.

 All  India  Railway  Guards  Union  has  demanded  that  they  should  be  given  the  same

 travelling  allowance  as  is  given  to  Railway  engine  drivers.  I  want  to  know  the  reaction
 of  the  hon.  Minister  to  this  Jdemand.

 §  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker  tn  the  Chair,

 1454



 28  1890
 भा

 अनुपूरक  अनुदानों  की
 1968-69]

 Shri  OakarLal  Bolira  (Chittorgaih)  While  supporting  the  Demands  I  would  appeal  to
 the  hon.  Minister  to  give  attention  to  the  difficulties  being  experienced  in  Rajasthan.

 Rajasthan  is  a  border  State  but  its  big  cities  are  linked  by  metre  gauge  lines.  This  should
 not  be  so,  Moreover,  while  running  fast  trains  in  big  cities  small  cities  ought  nor  to  be

 neglected,  About  Kota-Chittorgarh  railway  line  it  has  been  pointed  out  that  it  is  uneco-
 nomical.  this  tine  shouli  be  surveyed  once  again.  Metre  gauge  lines  should  be  convee
 rted  into  broad  guage  lines  in  Rajasthan,  Particularly  in  big  cities.  Lastly,  there  should
 be  one  compartment  from  Udaipur  direct  to  Delhi.

 Sari  Maharaj  Siogh  Bharati  (Meerut)  :  Firstly,  I  want  to  know  by  what  time  the  hon,
 Minister  propose  to  convert  Shahdra-Saharanpur  Light  Railway  into  Broad  gauge  line  ?

 Secondly,  Delbi  being  tle  capital,  has  any  master  plan  for  railways’  been  prepared  for
 this  city  ?

 रेलवे  मंत्री  (sit  चे०  |” ह  एक  तो  ये  मांगे  न्यायालय  के  निर्णय  के  परिणाम

 स्वरूप  कतिपय  अप्रत्याशित  खर्चा  की  मदों  से  सम्बन्धित  gat  नयी  कुछ  नये  निर्माणों

 कार्यो  आदि  की  stag  की  योजना है  जिनके  लिए  सांकेतिक  उपबन्ध  करना

 यक  होगा  |

 इस  चर्चा  में  मैं  तीन  मुख्य  बतों  का  उल्लेख  करू ना  |  उनमें  से  एक  दुर्घटनाओं  की  बढ़ती

 हुई  संख्या  के  बारे  में  है  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  रेल  दुर्घटनाओं  को  संख्या  बढ़ी  है  ।  आग  लगने

 लेबल  क्रॉसिंग  पर  कौर  पटरी  से  उत्तर  जाने  से  जो  दूधनाथ  होती  है  उनकी  संख्या  बहुत

 ही  कम  हो  गई  है  ।  गाड़ियों  के  टकराने  से  दुर्घटनाओं  संख्या  अवद्य  बढ़ी  है  ।  हमे

 इस  बारे  में  विस्तृत  जांच  करने  वाले  हूँ  ।  ढुघंटनाओं  की  चर्चा  करते  समय  यह  तथ्य  भुला  दिया

 जाता  है  कि  देश  बाढ़  की  सुखे  की  दुलारता  की  स्थिति  इत्यादि  के  कारण  रेलवे

 को  कितना  अतिरिक्त  बो  सहना  रहा  है  ।  इसके  अलावा  इस  ्  हमें  पजाब  से  और

 हरियाणा  से  13  लाख  मीट्रिक  टन  भनाज  अन्य  राज्यों  को  ले  जाना  पड़ा  ।

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  ने  वैगनों  के  प्रयोग  की  बात  कट्टी  ।  परन्तु  परिवहन  का

 ढांचा  कुछ  ऐसा  रहा  कि  वैगन  दूर-दूर  से  खाली  वापस  आये  ।  इस  कारण  उनके  प्रयोग  का

 पात  कम  रहा  ।

 एक  बात  यह  कही  गई  कि  रेलवे  की  अपेक्षा  सड़क  यातायात  बढ़  गया  है  |  मैं  यह  बात

 मानता  हूँ  ।  परन्तु  इससे  यह  बात  सिद्ध  होती  है  कि  बहुमुखी  विकास  हो  रहा  एक  बात

 यह  भी  स्मरण  रखने  की  है  कि  रेलवे  में  भाड़े  की  दरें  वैज्ञानिक  श्राघार  पर  निर्धारित  की  गई

 ये  दर  वस्तुओं  के  आधार  पर  मिन्स-शीना  हैं  ।  कुछ  वस्तुओं  पर  भाड़ा  अधिक  है  और  कुछ

 पर  कम  ।  परन्तु  सड़क  हारा  माल  ढोने  वालों  में  ऐसा  कोई  seat  नहीं  है  ।  वे  मीलों  के  आधार

 पर  भाड़ा  लेते  हैं  ।  इ  सके  अलावा  रेलवे  को  जनहित  में  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  पर  भाड़ा

 यती  दरों  पर  लेना  पड़ता  है  ।  रेलवे  का  एक  उद्देश्य  है  ।  यह  राष्ट्र  की  सेवा  करती  है  ।

 समुदाय  के  हित  में  काय॑  करती  हैं  ।  इनमें  व्यापार  की  हट्टी  से  भाड़ा  नहीं  लिया  ।  परन्तु

 सड़क  परिवहन  की  ध्यान  और  है  ।  वे  मुनाफे  की  दृष्टि  से  काम  करते  हैं  ।  इन  बातों  का

 ध्यान  में  रखना  जरूरी  है  ।  फिर  भी  मैं  भाड़े  के  समूचे  ढांचे  का  पुनरीक्षण  करा  रहा  हूं  ।
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 इसके  म्रतिरिक्त  मीटर  गेज  को  बाढ़  क्षेत्र  में  परिचित  करने  का  सवाल  है  ।  इस  पर  भी

 हमें  माल  लाने  ले  जाने  के  सम्पूर्ण  पहलू  की  दृष्टि  से  विचार  करना  होंगा  |  मीटर  गेज

 लाईनों  को  ars  गेज  लाईनों  में  बदलने  की  एक  योजना  एक  विशेष  आधार  पर  तेयार  की  गई

 ताकि  उत्तर  से  दक्षिण  ga  से  पश्चिम  तक  और  एक  बन्दरगाह  से  दूसरी  बन्दरगाह  तकਂ

 बौर  बड़े  बड़े  उद्योगों  से  अन्य  उद्योगों  तक  माल  निर्बाध  रूप  से  लाया-लेजाया  सके  ।  इस  योजना

 पर  170  करोड़  रुपया  खच  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  श्रमिकों  में  सन्तोष  नहीं  है  ।  हमने  रेलवे  के  दो

 संघों  को  मान्यता  प्रदान  की  है  जिनके  द्वारा  बातचीत  की  सुविधाए  एक  बातचीत  की  स्थाई

 व्यवस्था  भी  संयुक्त  सलाहकार  व्यवस्था  भी  है  भर  कई  अन्य  सुविधाए  हैं  ।  कुछ्  सेक्टरों

 के  संघ  भी  हैं  ।  परन्तु  रेलवे  में  कितने  ऐसे  संघ  होना  उचित  है  ।  सेक् दानों  के  अलग-अलग  संघों

 से  अराजकता  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  है  ।  ड्राईवर  महसुस  करते  है  कि  फायरमैन  उनसे

 आदेश  नहीं  लेते  ।  अतः  उनके  बीच  सहयोग  नहीं  है  ।  कुछ  अन्य  लोग  उन्हें  प्रोत्साहन  देते  हैं  और

 जब  रेलवे  के  संचालन  पर  उसका  असर  पड़ता  है  तो  रेलवे  को  दोषी  ठहराया  जाता  है  ।  एक

 ऐसा  समय  आयेगा  कि  हमें  यह  सोचना  पड़ेगा  कि  केवल  एक  ही  संघ  हो  जो  रेलवे  कोंचा  रियों

 के  हितों  की  रक्षा कर  सके  और  रेलवे का  काम भी  ठीक  ढंग से  चल  कुशल  ढंग से

 चले  सके  |

 ध्रच्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटोती  प्रस्ताव  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखे  ig  तथा  स्वीकृत

 हुए ।
 The  cut  motions  were  put  to  the  vote  of  the  House  and  were  negatived,

 ध्रष्यक्ष  महोदय  «  प्रदान  यह  है  :

 मंग  संख्या  मांग  का  नाम  राशि

 रु०

 2  fafaa  व्यय  3,000

 15  चालू  लाइन  निर्माण--पु  सुल्यह्लास  anctirg  निधि  कौर

 विकास  निधि  1,0  1,000

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 उप  प्रधान  मंत्री  के
 पुत्र

 के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  उनके  वक्तव्यों

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE.  STATEMENTS  OF  DEPUTY  PRIME  MINISTER  RE.

 HIS  SON’S  BUSINESS  CONNECTIONS

 motion:
 Shri  Madhu  Limaye  Sir,  with  your  want  to  move  the  following
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 Lo  1968  उप  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों के  बारे  में  उनके  वक्तव्यों

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 this  House,  having  regard  (0  the  fact  that  the  Deputy  Prime  Minister  and
 Finance  Minister  has  made  false  statements  to  the  House  not  once  but  twice  on  the  30th

 April  and  the  24th  July,  1968-  concerning  his  son’s/Private  Secretary’s  business  connection

 apd  also  the  fact  that  he  has  not  been  asked  by  the  Prime  Minister  to  resign,  hereby  disap-

 proves  the  conduct  of  the  Deputy  Prime  Minister  and  the  Prime  Minister

 In  to-day’s  discussion  there  is  no  question  of  personal  prejudices,  jealousy  or  a

 spirit  of  retaliation  were क  se  tenes  (Interrupticns)  It  is  a  question  of  safeguarding  principles

 att  राणो  )  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  गठन  है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  75  (2)

 और  (3)  के  अनुसार  यह  प्रस्ताव  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  जब  तक  इस  विषय  में  कोई

 विशेष  नियम  न  हो  तब  तक  भी  इसे  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  इसके  अलावा  इसका  स्वरूप  भी

 आपत्तिजनक  है  ।  यदि  आप  इसकी  अनुमती  देते हैं  तो  इसके ब  हुए  दूरगामी  परिणाम  होंगे  ।

 यह  प्रस्ताव  संविधान  के  अनुकूल  इस  कारर  नही ंहै  कि  संविधान  के  अनुसार  मंत्री  परिषद

 सामूहिक  रूप  से  लोकसभा  के  प्रति  उत्तराद।यी  है  ।  कोई  मंत्री  व्यत्तिगततौर  पर  सभा  के  प्रति

 उत्तरादायी  नहीं  हो  सकता  ।  यदि  आप  ने  इस  प्रस्ताव  का  वर्गीकरण  निन्दा  seats  के  रूप  में

 किया  है  तो  मैं  आपका  ध्यान  मेज  पार्लियामेंटरी  भ्र  1964  की  भोर  आकर्षित

 करता  हुं  जिसमें  कहा  गया  है  सरकार  में  विश्वास  के  अभाव  का  प्रस्ताव  निन्दा  प्रस्ताव  नही  है  ।

 निन्दा  प्रस्ताव  के  रूप  में  यह  अवश्यक  है  कि  यह्  नियम  198  को  आवश्यकताओं  और

 रिक्तियों  को  पुरा  करे  ।  इस  नियम  के  अनुसार  ae  आवश्यक  हूँ  कि  इसके  गृद्धित  होने  से  पूर्वे

 50  सदस्य  इसके  पक्ष  में  मत  दें  ।  चू  कि  ऐसा  नवदीं  किया  गया  अतः  ag  are  नद्दी

 इसके  अलावा  मेरी  आपत्ति  एक  यह  हे  कि  आपने  इसे  नियम  189  के  अंतगर्त  ग्रहीत

 किया  है  ।  मूल  अधिनियम  186  है  ।  इस  नियम  के  उप  नियम  (4)  के  अनुसार  इसका  विषय

 हाल  ही  का  होना  जो  यह  नहीं  है  ।  फिर  उप  नियम  6  के  अनुसार  जिस  विषय  पर

 चर्चा  हो  चुकी  है  उस  पर  दुबारा  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।  इस  प्रस्ताव  के  विषय  पर  24

 जुलाई  को  चर्चा  हो  चुकी  है  |  अब  इसमें  कोई  नई  बात  नही ंहै
 ।  जहां  तक  इसके  स्वरुप  का

 mad  है  यह  प्रस्ताव  हमारे  किसी  मी  नियम  की  ओपचारिकताओ्ं  को  पूरा  नवदीं  करता  ।  इन

 कारणों  से  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  नहीं  हो  सकती  |

 mee  इन  सभी  पतलूनों  पर  विचार  केर  लिया  गया है  ।  यह  भविष् वास का  प्रस्ताव

 नहीं  हैं  निन्दा  प्रस्ताव  है  जो  अध्यक्ष  द्वारा  ग्रहीत  किया  जा  सकता  है  ।  श्राप  इसे  अनियत  दिन

 वाला  प्रस्ताव  कहें  या  कुछ  कौर  ।  नियम  184  और  185  के  भ्रन्तगंत  अध्यक्ष  ऐसा  प्रस्ताव

 गृहीत  कर  सकता  है  ।  चू  कि  ag  निन्दा  प्रस्ताव  है  इसके  लिए  समय  सभा  के  नेता  तथा

 सरकार  द्वारा  निश्चित  करना  होती  है  ।  मैंने  सभा  की  नेता  की  सम्मति  ली  और  वह  चर्चा  के

 लिए  समय  और  तारीख  के  लिए  सहमत  हो  गई  ।  इसमें  कोई  अनियमितता  नहीं  सरकार

 कह  सकती  हैं  कि  ag  इस  मामले  पर  सभा  में  चर्चा  करना  चाहती  है  ।  समा  के  लिए  भी  यही

 बेहतर  हैं  कि  बजाय  इसके  कि  ऐसे  विषय  पर  प्रस  में  या  बाहर  चर्चा  हो  और  तरह  तरह  की  बातें

 सुनने
 में  आयें  इस  पर  सभा  में  ही  चर्चा  हो  नाय  ।  इससे  मोरारजी  भाई  तथा  अन्य  सदस्यों  को

 उत्तर  देने  का  अवसर  भी  मिल  जाता है  ।
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 -Motion  Re  :  Statements  of  Deputy  Prime  Minister  Re.  August  19,  1968
 His  Son’s  Business  Connections

 Shri  Madhu  Limaye:  1  was  saying  that  thero  is  no  question  of  personal  prejudice

 jealousy  or  retaliation  in  today’s  discussion.  ॥ है  is  a  question  of  safeguarding  principles,
 of  setting  ideals  and  of  creating  healthy  democratic  conventions.  Final  decision  would
 ofcourse  rest  with  the  masses,  है  Deputy  Prime  Minister  resigns  that  would  not  be  my
 success,  success  would  be  of  morality, of  this  House  and  of  Shri  Morarji  himself.

 Therefore  we,  have  not  to  indulge  in  castigaticn  or  allegations  and  counter-allegations  to-

 day.  I  have  alway  respected  Shri  Morarji.  So  far  as  his  person  is  concerned  I  have  nothing
 to  say  about  his  honesty  and  integrity.  But  he  is  guilty  of  making  wrong  statement  and  to
 cover  that  original  wrong  statement  he  has  been  making  incorrect  statements  subsequently.

 There.  are  three  quest.ons  before  us  at  present.  Firstly,  the  Deputy  Prime  Mini-

 ster  continously  and  deliberately  misled  the  House;  secondly,  the  justification  of  his

 keeping  his  son  as  private  secretary  even  after  he  was  appointed  as  Deputy  Prime  Minister;

 thirdly,  the  question  of  his  close  relations  having  amassed  wealth  by  making  use  of  his

 name.  The  House  would  recal)  that  the  Deputy  Prime  Minister  bad  stated  thrice  or  four

 times  on  the  30th  April  that  his  son  had  servered  all  business  connections  since  1964  and

 he  also  stated  that  at  that  time  his  soo  was  working  with  him  as  his  private  secretary.  I  had

 objected  to  this  wrong  statement  on  the  24th  July.  I  had  also  presented  certain  documents

 in  support  of  that,  particularly  the  agreement  reached  between  Dodsal  Private  Ltd.  and

 Shri  Kanti  Desai.  Shri  Morarji  had  in  reply  claimed  that  the  payments  referred  to  in  that

 agreement  were  merely  ierminal  benefits  and  that  they  were  not  indicative  of  any  kind  of

 service  or  business  connections.

 Ihad  demanded  thai  the  matter  might  be  referred  to  Privileges  Committee  for

 inquiry.  It  was  not  at  all  proper  for  the  Deputy  Prime  Minister  to  take  upon  himself  the
 task  of  explaining  these  documents.

 To  establish  the  fact  that  business  cennections  were  there  it  is  not  significant
 that  he  had  stopped  working  for  the  company.  The  impertant  thing  is  whether  during  the

 period  in  question  he  recived  payment  fromm  the  company  or  not,  Now  I  will  give  proof  in

 support  of  that.

 At  document  ‘A’  referred  to  by  me,  on  Ist  January,  1965,  in  the  list  of  employees

 appointed  by  Dodsal  Private  Ltd.  on  managerial  posts  the  name  of  Shri  Kanti  Desai  is

 fifth.  This  shows  that  Shri  Morarji  misled  the  House  when  he  said  that  his  son  had  severed

 connection  with  the  company  after  June,  1964.  The  fact  is  that  even  after  becoming  his

 Private  Secretary  Shri  Kanti  Desai  maintained  his  business  connections  with  the  company
 and  despite  discontinuing  working  for  it  received  salary  and  commission.  This  shows  that

 Shri  Kanti  Desai  had  received  illegal  gratification  or  payment  for  getting  contract  and

 licence  because  of  the  position  and  influence  of  his  father,  He  continued  to  be  our  emplo-
 yee  of  the  company  legally.

 What  Shri  Kanti  Desai  was  getting  was  neither  pension  nor  terminal  benefits,  That

 was  a  salary  as  Sales  Director.  This  document  proves  that  relation  between  Desai  and

 Shri  Kanti  Desai  was  that  of  employer  and  employee  from  1965  to  1968.  Firstly  Shri  Kanti

 Desai  was  holding  a  high  post  with  the  company,  secondly,  he  was  Director  of  sales,thirdly
 in  this  form  the  amounts  paid  monthly  tallies  with  the  monthly  payments  made  in  accor-

 dance  with  July,  1965  agreement.  Then  for  2050  rupees  the  words  ‘basic  salary’  have  been
 used  and  not  terminal  benefits  as  claimed  by  the  Deputy  Prime  Minister.  The  words
 terminal  benefits  are  either  invested  by  him  or  by  his  legal  advisers.  There  isno  mention
 of  these  words  in  either  the  agreement  or  ‘B’  and  forms.  Fourthly,  Shri  Kanti  Desai
 was  entitled  to  bonus  which  is  paid  to  employees  only.  So  Shri  Kanti  Desai  was  in  service
 from  June,  1%64  to  Apri},  1965  and  he  was  getting  salary  as  well  as  commission.  After  April
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 28  ध्रुवका  1890  उप  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  उनके

 वक्तव्यों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 1965  be  was  working  as  Director  of  Sales  at  a  salary  2050  rupees.  The  Deputy  Prime

 Minister  said  that  he  was  not  taking  commission  but  this  fact  of  commission  00६9  not
 prove  that  he  had  no  business  connections.

 These  three  documents  contain  many  names  of  such  persons  as  were  holding  manage-
 rial  posts  and  one  of  them  is  the  name  of  Shri  Kanti  Lal  Desai  who  continued  to  be  in

 employment  and  received  the  same  salary  and  ए 0ाघ1111%ं 011  as  was  spelled  out  in  the  agree-
 ment  of  1960.  Even  according  to  the  statement  of  the  Deputy  Prime  Minister  Shri  Kantt

 Lal  continued  to  have  business  relitions  with  DODSAL  during  the  period  from  June.  1964
 to  March,  1965.

 informed  the  Deputy  Prime  Minister  on  29th  July  about  other  business  relations

 of  Shri  Kanti  Lal  Desai.  But  the  Deputy  Prime  minister  did  not  disclose  the  fact  about

 the  business  relations  with  DODSAL  and  others  and  he  was  compelled  to  admit  the  truth

 only  when  these  new  documents  were  produced  before  the  speaker.  He  could  have  ascer—

 tained  these  facts  from  the  return  filed  by  each  company  about  their  income  tax  paying

 employees  but  he  did  not  try  to  place  all  these  facts  before  the  House.  Shri  Kanti  Desai

 became  his  secretary  in  1964  but  he  continued  to  receive  salary  as  well  as  commission

 and  bonus  even  after  1964,Thus  the  Deputy  Prime  Minister  gave  false  information  and
 told  a  lie  to  the  House,

 There  are  several  other  business  connections  of  Shri  Kanti  Desai.  For  instance  he

 was  Chairman  cf  Thackers  till}  January,  1967,  He  was  also  Maraging  Director  of  the

 Bombay  General  Trading  Company  tijl  September,  1966.  Even  now  he  is  running  the

 company  although  his  minor  sons  are  its  share  holders  and  his  wife  its  nominal  Managing

 Director.  He  tad  also  connected  with  Vibgyor  company  for  some  time  after  he  Fecame

 the’  Private  Secretary  of  the  Deputy  Prime  Minister.  He  was  proprietor  of  P.  M.  Traders.

 Even  pow  he  is  Director  of  118  721  Company  named  as  Trade  wings  and  also  control
 Bombay  Industrial  and  Trading  Company.

 11  15  singnificant  that  the  first  agreement  between  the  Bombay  General  Trading

 Company  of  Shri  Kanti  [22551  and  DODSAL  was  singed  in  1956  and  that  time  Shri

 Morarii  Desat  was  not  cut  of  office  but  was  the  Chief  Minister  of  Bombay  State  and

 Jater  in  the  year  Commerce  and  Industry  Minister  in  the  Central  Government.  When  the

 Second  agreement  was  singed  in  1960  he  was  Union  Finance  Minister.  In  this  manner

 capitalists  and  companies  continued  to  please  his  son  because  of  his  Ministership.  Even  in

 1964  and  threafter,  when  he  was  not  in  the  ruling  clique,  he  was  having  great  influence  in

 official  and  business  circles  in  Gujarat  and  Uttar  Pradesh.  Ido  not  say  that  Shri  Morarji

 Desai  got  the  agencies  granted  to  his  son  from  capitalists  but  he  has  vast  power  to  show

 favour  and  extend  patronage  to  those  companies  which  do  good  to  his  son,  It  is,  therefore

 clear  thet  the  various  business  houses  have  been  giving  Shri  Kanti  Desai  agencies,  commiss-

 ions  and  employment  in  high  offices  net  because  of  his  sons’  carability  but  they  think  that

 their  doing  favour  to  Shri  Kanti  Desai  being  Shri  Maorarjis’  son  would  help  advance  their

 business  interests.  1  therefore,  charge  the  'uling  par:ys’  that  during  the  last  21

 years  either  they  thernsclves  actively  helped  their  relatives  and  friends  amass  wealth  or  at
 jeast  connived  at  their  doing  so.

 As  regards  leakage  change  in  the  bank  rate,  it  is  to  be  admitted  that  Shri  Morarji
 Desai  himself  might  not  have  disclosed  the  information  to  his  son  or  to  any  other  person
 put  it  is  likely  that  that  some  otticer  with  whom  Shri  Morarji  had  disclosed  these  things
 might  have  passed  on  the  information  to  Shri  Kanti  Lesai.  If  an  impartial  Committee  is

 appointed  (0  go  into  the  relations  of  Shri  K  anti  Desai  with  the  speculators  of  Bombap
 Share  Market,  facts  would  come  to  light.
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 Motion  Re,  Statements  of  Deputy  Prime  Minister  Re.  Sravana  28,  1890  (Saka)
 His  Son’s  Business  Connecticns

 The  House  would  recall  the  celebrated  Profumo  case  which  brought  out  the  best  in
 Britains  Parliamentary  tradition  and  this  cash  is  considered  to  be  a  glorious  moment  10  the

 History  of  the  House  of  Commons.  Mr.  Profumo  resigned  at  once  not  only  from  the
 Cabiaet  but  also  from  the  House  of  Commons.  Let  the  Deputy  Prime  Minister  follow  suit
 because  it  is  proved  beyond  doubt  that  he  has  deliberately  misled  the  parliament.  He  should
 be  held  guilty  of  not  only  impropriety  but  mis-conuict  and  as  such  should  be  asked  to
 resign  from  the  Government  forthwith.

 The  Prime  Minister  should  rise  above  the  party  interests  as  she  is  not  only  the  Prime
 Minister  but  also  the  Leader  of  the  House,  and  she  sliouid  do  her  duty  by  following  the

 example  set  by  the  Tory  Leader  Mr.  Macieol-  who  himself  initiated  a  contempt  motion
 against  his  own  party’s  war  Minister,  Mr.  Profumo.

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  एक  सुभाव  आया  है  कि  पहने  श्री  मोरारजी  देसाई  इन  बातों

 का  उत्तर  दें  ताकि  दो  पक्षों  की  ओर  से  सदस्य  वाद-विवाद  में  उपयुक्त  ढंग  से  भाग  लें  सकें  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  का  भाषण  आरम्भ  होने  से  पहनते  मैं  उन  सदस्यों  से  इस  प्रस्ताव  से

 सम्बन्धित  अपने  संशोधन  पेश  करने  के  लिए  कहूँगा  जिन्होंने  इनकी  सुनना  दी  है  ।

 थी  स०्मो०  घन जों  :  मैं  संशोधन  संख्या  1  पेश  करता  हूँ  ।

 श्री  ज्योति मंथ  बसु  हावर  मैं  संशोधन  संख्या  2  पेश  करता  हूँ  ।

 भी  प्रत्युत  गनी  दार  :  मैं  संशोधन  संख्या  3  पेश  करता  हूँ  ।

 श्री  जानें  फरनेनडीज
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  4  पेश  करता  हूँ
 ।

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  सभा  को  याद  होगा  कि  मैं

 पिछले  महीनों  में  अपने  पुत्र  की  रिक्त  गतिविधियों  के  बारे  में  दो  वक्तव्य  दे  चुका  हूँ  ।  यह

 बेद  की  बात  है  कि  इस  महीने  का  लगातार  इतना  बढ़ा-चढ़ा  कर  प्रचार  क्या  जा  है  जब

 कि  ऐसी  कोई  परम्परा  या  नियम  नहीं  है  कि  किसी  मंत्री  के  पुत्र  था  पुन्नी  को  अपनी  सामान्य

 व्यावसायिक  या  व्यापारिक  गतिविधियाँ  समाप्त  कर  देनी  चाहिए  ।  यह  भी  कोई  असाधारण

 बात  नहीं  है  कि  खास  कर  वृद्धावस्था  में  कोई  पात्र  था  पुत्री  अपनी  पिता  की  सहायता  करे  ।

 यह  भर  अधिक  खेद  की  बात  है  कि  जिस  अवधि  के  बारे  में  विवाद  उठाया  जा  रहा  है

 उसमें  से  अधिकतर  अवधि  के  दौरान  मैं  मंत्री  भी  नहीं  था  ।  जहाँ  तक  मेरे  सावंजनिक  जीवन

 का  सम्बन्ध  है  वह  एक  खुली  पुस्तक  है  ।  मुक्त  पर  कभी  भी  ऐसा  आरोप  नहीं  लगाया  गया  कि

 मैंने  अपने  पुत्र  की  व्यापारिक  गतिविधियों  के  हितों  को  बढ़ावा  दिया  ।  वास्तव  में  मैंने  अपने  पुत्र

 की  व्यापारिक  गतिविधियों  के  बारे  में  कभी  मी  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त  नहीं  की  ।  मैंने

 बूझ  कर  अपने  को  अपने  पुत्र  की  व्यापारिक  गतिविधियों  से  अलग  लेकिन  मैंने  उसे  यह

 बता  था  कि  उसे  कानून  नैतिकता  के  विरुद्ध  अथवा  ऐसा  कोई  कार्य  नहीं  करना

 चाहिए  जिसके  कारण  मेरे  सावंजनिक  जीवन  पर  कोई  बुरा  असर  पड़े  ।

 समा  को  याद  होगा  कि  मैंने  3  1963  को  faa  मंत्री  के  पद  से  इस्तीफा  दे  दिया

 था  ।  उसके  बाद  मैंने  सार्वजनिक  कौर  संगठन  के  कार्यों  में  सक्रिय  रूप  से  माग  और
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 19  1968  उप  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  उनके  वक्तव्यों

 के  बारे  में  प्रस्ताव
 ि

 इसका  मेरे  ऊपर  बहुत  ave  पड़ा  ।  मेरे  पुत्र  ने  यह  महसूस  किया  कि  aH  उसकी  सहायता  की

 भावइयक्ता  है  ।  इसलिए  उसने  अपनी  व्यापारिक  गतिविधियां  समाप्त  करने  और  अपना  पूरा

 समय  मेरी  जिम्मेदारियों  को  निभाने  में  मेरी  सहायता  करने  में  लगाने  का  निश्चय  किया  ।  मुझे

 अब  पता  चला  हैं  कि  अपने  उक्त  निश्चय  के  अनुसार  मेरे  पुत्र  ने  1964  में  6  कम्पनियों  से

 इस्तीफा  दे  दिया  था  ।  बम्बई  जनरल  ट्रे  डिंग  कम्पनी  लिमिटेड  तथा  देकर  एण्ड  कम्पनी

 से  उसका  सम्बन्ध  बना  रहा  और  इन  दोनों  कम्पनियों  से  भी  उसने  क्रमशः  23  1966

 और  1967  को  इस्तीफा  दे  दिया  था  ।  वह  पड  विंग्स  लिमिटेड  का  जो

 एक  यात्रा  अभिकरण  निदेशक  बना  रहा  इन  सभी  कम्पनियों  से  वह  निदेशक  की  फीस  लेता

 रहा  at  कुल  मिलाकर  इस  फिर  को  पर्याप्त  पारिश्रमिक  या  लाभ  का  साधन  नहीं  कहा  जा

 सकना  ।  इनमें  से  किसी  में  भी  वह  कमंचारी  के  पद  पर  नहीं  रहा  और  उसने  इन  कम्पनियों  के

 व्यापार  को  भी  किसी  तरह  बढावा  नहीं  ।  पी०  एम०  ट्रेंडस  नामक  एक  कम  से  उसका

 सम्बन्ध  बना  हुआ  है  क्योंकि  इस  पर  उसी  का  स्वामित्व  है  ।  इस  फर्म  ने  1964  के  बाद  किसी

 तरह  का  व्यापार  नहीं  किया  और  पिछले  व्यापार  पर  केवल  कमीशन  जमा  किया  गया  ।  इस

 प्रकार  उसकी  उक्त  फर्म  की  आय  निरन्तर  घटती  रही  और  31-3-1967  को  समाप्त  होने

 वाले  ay  में  इत  कम  को  घाटा  हुआ  |

 मेरे  पुत्र  ने  मुझसे  यह  कहने  के  बाद  कि  वह  अपनी  व्यापारिक  गतिविधियाँ  समाप्त  कर

 व्यापारिक  संगठनों  से  अपनां  सम्बन्ध  समाप्त  करने  की  दिशा  में  सक्रिय  कदम  इस

 घात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिल  सकता  कि  मेरे  पुत्र  ने  उल्लिखित  तारीखों  के  बाद  कभी  भी  इन

 फर्मों  के  कार्यों  जिनसे  उनका  पहले  सम्बन्ध  रहा  सक्रिय  माग  लिया  है  ।  मैंने  बाद  में  जो

 कुछ  भी  जानकारी  प्राप्त  की  उससे  पहले  बतायी  गई  मेरी  इन  बातों  में  कोई  अन्तर  नहीं  आता

 कि  उसने  व्यापारिक  गतिविधियाँ  1964  में  ही  समाप्त  कर  दी  थीं  और  कुछ  समय  के  बाद  उसने

 उक्त  फर्मों  से  अपना  सम्पर्क  भी  समाप्त  कर  दिया  मैंने  30  1968  को  जो

 बताया  दिया  था  उसमें  तथ्यों  की  वह  जानकारी  दी  थी  जो  मुझे  याद  पर  24  जुलाई  को  मैंने

 अपने  वक्तव्य  उस  समय  तक  प्राप्त  तथ्यों  की  जानकारी  दे  दी  थी  ।  मेरा  सदा  यही  प्रयत्न

 रहा  है  कि  सभा  के  सामने  अपनी  जानकारी  में  सभी  तथ्य  बता  दू  ।  मैंने  बाद  में  जो  वक्तव्य

 दिया  है  उसमें  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  जिसके  आधार  पर  यह  जा  सके  कि मैंने  सभा  में

 गलत  बयान  दिया  है  ।

 मेरे  पुत्र  को  1-1-1966  तथा  1-1-1967  को  कुछ  फर्मों  में  कर्मचारियों  की  सूची  में

 एक  कर्मचारी  के  रूप  में  दिखाये  जाने  के  बारे  में  जो  विवाद  उठाया  गय  है  उसके  बारे  में  मैं

 यह  कहूँगा  कि  मरे  पुत्र  के  सम्बन्ध  8  1965  के  उस  विशेष  समझौते  के  आधार  पर  ही

 समाप्त  किये  जा  सकते  जिसका  श्री  मघुलिमये  पहले  उल्लेख  कर  चुके  हैं  और  जिसके  अधीन

 मेरे  पुत्र  को  उसकी  सेवाओं  के  लिए  1965  से  1968  तक  कुछ  धन  प्राप्त  करने  का  अधिकार

 था  ।  समझौते  में  की  गई  व्यवस्था  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  मेरे  पुत्र  की  सेवाएं  1-4-

 1965  से  समाप्त  कर  दी  गई  थी  भर  उसका  फर्म  से  केवल  इतना  ही  सम्बन्ध  रह  गया  थी  कि

 उक्त  समेकित  के  अधीन  फर्म  से  उसे  कुछ  धन  प्राप्त  करना  था  ।  इन  परिस्थितियों  में  यदि

 कम्पनी  द्वारा  पेश  किये  गये  कुछ  प्रपत्रों  में  उसे  कर्मचारी  के  रूप  में  दिखाया  गया  हो  तो  यह मु
 और  मेरे  पुत्र  को  नहीं  अपितु  सम्बन्धित  कम्पनी  को  ही  बताना  चाहिए  कि  यह  सब  कसे  हुआ  ।  मैं
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 ी

 समझता  हूँ  कम्पनी  द्वारा  भेजे  गये  फोन  में  भुगतान  के  लिए  जो  रसीदी  टिकट  गया  ह

 उसमें  बिक्री  निदेशक  का  उल्लेख  नहीं  है  ।  मैं  तो  यही  अनुमान  लगा  सकता  हूँ  कि  कम्पनी  ने

 आयकर  तथा  कम्पनी  कानून  के  अधीन  कुछ  esse  wry  इस्तेमाल  किये  और  उन  विवेरस्ियों  में

 सीमान्त  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारियों  को  दी  गई  रकमों  को  वेतन  की  मद  में  ही  दिखाया

 जहाँ  तक  बोनस  के  बारे  में  लगाये  गये  आरोप  का  सम्बन्ध  है  यहाँ  भी  उक्त  कथन  लायू  होगा

 लेकिन  वास्तव  में  मेरे  पुत्र  वे  बोनस  नहीं  मिला  ।

 मेरे  पुत्र  को  जुलाई  1965  के  समझौते  के  आधीन  कम्पनी  से  जो  धन  उसे  मैंने

 सीमान्त  लभ  कहा  और  इस  प्रस्तावक  ने  आपत्ति  की  ।  उक्त  समझौते  जो  इस  मामले  में

 fama  दस्ता  वेज  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हालाँकि  मेरे  पुत्र  और  +मं  के  बीच

 पारिक  सम्बन्ध  समाप्त  हो  गये  थे  फिर  भी  मेरे  पुत्र  को  अपनी  पिछली  सेवाओं  के  लिये  धन

 मिलता  रहा  ।  सेवा  की  समाप्ति  पर  कुछ  कार्य पालिकाओं  और  फर्मो  के  बीच  लामਂ

 स्रम्बंधी  सम  होते  कोई  नई  या  असाधारण  बात  नहीं  है  |

 जहां  तक  दूसरे  प्रमाण  का  अर्थात  उस  प्रयत्न  का  सम्बन्ध  जिसे  मेरे  पुत्र  को  1-1-

 1965  को  कर्मचारी  के  रूप  में  वेतन  और  कमीशन  लेने  का  हकदार  दिखाया  गया  Tar

 मालूम  होता  है  कि  प्रस्तावक  ने  प्रपत्र  की  अपने  हो  ढंग  से  व्याख्या  करके  निष्कर्ष  निकाला  ॥

 घटना  इस  प्रकार  है  कि  मेरे  पात्र  ने  1964  जब  मेरा  आपरेशन  होने  वाला  कम्पनी

 को  सूचित  किया  कि  वह  कम्पनी  की  सेवा  से  अलग  होना  चाहता  है  |  कम्पनी  ने  उसकी

 मूल्यवान  सेवाओं  के  कारण  कम्पनी  की  सेवायें  बने  रहने  के  लिये  उस  पर  दबाव  डाला  ।  कुछ

 समय  तक  बातचीत  चलती  रही  आखिर  में  कम्पनी  1965  के  अ  त  तक  उसे  सेवा  मुक्त

 करने  के  लिये  सहमत  हो  गई  ।  इस  विल  में  नियुक्ति  की  शर्तों  के  अनुहार  6  माह  के  नोटिस

 की  अवधि  2  शामिल  है  फिर  मी  स्थिति  नहीं  वास्तव  में  मेरे  पुत्र  ने  कम्पनी  के

 व्यापार  में  माग  नहीं  लिया  और  1964  से  कम्पनी  को  काम-काज  बंद  कर  दिया  था  ।

 मामले  की  पृष्ठभूमि  ale  तथ्यों  को  देखते  हुये  BA  यह  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  है  कि

 प्रस्तावक  ने  बात  का  बतंगड़  बनाने  का  हर  सम्मंव  प्रयत्न  किया  है  ।  लेकिन  सचाई  तो  सचाई  ही

 रहती है  ।  मैंने  सच  को  गुमराह  नही  किया  बल्कि  श्री  लिमये  ने  तथ्यों  को  तोड़-मरोड़  कर  पेश

 किया  और  इस  प्रकार  सभा  के  सामने  एक  शधस्पष्ट  तस्वीर  पेश  की  ।

 मेरा  यह  विश्वास  रहा है  कि  अपनी  जिम्मेवारियों  को  शुद्ध  अन्तःकरण  से  निशाना

 ऐसा  करने  में  मैंने  अपने  मित्रों  और  सहयोगियों  का  कभी  भी  पक्ष  नहीं

 लिया  di  आज  भी  मुक्के  यदि  यह  मालूम  हो  जाय  कि  मेरा  पुत्र  गलती  कर  रहा  है  तो  मैं  सबसे

 पहले  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिये  तयार  हो  जाऊ गा  ।  आरोप  लगाने  के  सिवाय

 किसी  ने  भी  ae  साबित  नहीं  किया  कि  मेरे  पुत्र  ने  रिक  गतिविधियों  में  मेरो  स्थति  से

 लाभ  उठाया  है  ।  लोकतंत्र  के  लिये  यह  बात  खेदजनक  होगी  कि  सत्य  की  परवाह  किये  बिना

 भ्  प्रपत्रों  के  झा घार  पर  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  व  अन्य  मामले  उठाये  जायें  ।

 wt  सो०  रू०  मसानी  :  सभा  के  समक्ष  जो  मामला  पेश  किया  है  वह

 wa  खेदजनक  है  ।  खेद  केवल  इसलिये  ही  नहीं  है  कि  इस  मामले  का  सम्बन्ध  देश  के  उप
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 28  1890  उप  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  मैं  उनके

 वक्तव्यों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मंत्री  से  इसका  हमारे  सार्वजनिक  जीवन  के  एक  ऐसे  वरिष्ठ  व्यक्ति  से  दै

 जिसने  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  दौरान  देश  की  बहुत  बड़ी  सेवा  की  दै  ।

 दुर्भाग्यवश  इस  मामले  में  बहुत  कुछ  राजनीति  आ  गई  इस  बात  के  पर्याप्त  प्रमाण

 उपलब्ध  है  कि  उप प्र थन  मंत्री  के  विरुद्ध  यह  आरोप  कुछ  हद  तक  उन्हीं  के  दल  के  लोगों  ने

 गौर  कुछ  ऐसे  लोगों  ने  लगाया  है  जो  प्रशासन  में  उनके  विरोधी  हैं  ।  ऐसा  ही  कुछ  मालूम  हो  रहा

 है  और  area  तथा  विदेशों  में  भी  यही  aren  है  ।  कुछ  विदेशी  और  भारतीय  पत्रिकाओं  और

 समाचार  पत्रों  में  इसी  आदाय  के  विचार  व्यक्त  किये  गये  हैं  |

 उप  प्रधान  मंत्री  ने  दुर्भाग्यवश  अपने  को  ऐसी  स्थति  में  डाल  दिया  हे  जो  देश  के

 जनिक  जीवन  के  ऊ  चे  मूल्यों  की  दृष्टि  से  असुरक्षित  और  अनुचित  है  ।  उन्हें  प्रभी  भी  अपने

 पुत्र  और  उसकी  गतिविधियों  से  अपना  सम्बन्ध  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।  हम  यह  नहीं  कहते

 कि  वे  अपने  पुत्र  से  अपना  नाता  ही  तोड  दें  ।  लेकिन  ऊचे  पदों  पर  काम  करने  वालों  को  अपने

 रिश्तेदारों  से  कुछ  हद  तक  दूर  भी  रहना  चाहिये  ।

 इस  देश  के  लोगों  में  अब  यह  भावना  पैदा  हो  गई  है  कि  इस  सरकार  के  दिन  wa  पूरे  हो

 चले  हैं  ।  कांग्रेस  दल  में  सत्ता  लोलुपता  और  दाव-पेच  का  बोला  बाला  शायद  20  वर्षों

 तक  सत्तारूढ़  रहने  के  बाद  हुर  दल  पथ  भ्रष्ट  हो  सकता  है  ।  चू  कि  कांग्रस  20  वर्षों  से  सत्ता की

 बागडोर  संमाले  हुये  है  इसलिये  अब  देश  में  सरकार  को  बदलने  समय  भा  गया  है  ।  सम्पूर्ण
 सरकार  को  बदले  बिना  देश  को  tiga  नहीं  मिल  सकती  ।

 at  कान्ती  लाल  शाह  )  इस  प्रस्ताव  के  प्रस्तुतकर्ता  में  अपने

 प्रस्ताव  को  समुचित  दादों  में  व्यक्त  करने  की  ईमानदारी  और  साहस  नहीं  है  ।  उन्होंने

 अनुमोदन  शब्द  का  प्रयोग  किया  है  ।  यदि  यह  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  तो  सरकार  त्यागपत्र  देने

 के  लिए  बाध्य  है  जो  अविश्वास  प्रस्ताव  का  एक  सामान्य  परिणाम  होता  लेकिन  श्री

 लिमये  दाऊद  का  प्रयोग  करके  उस  ast  को  टालना  चाहते  हैं  ।  इस  से  मालूम  होता

 है  कि  उन्होंने  अपने  प्रयोजन  के  लिए  गलत  तरीकों  का  प्रयोग  किया  है  ।

 कुछ  दिन  पहले  श्री  मधुलिमये  ने  समाचार  पत्रों  में  एक  वक्तव्य  जारी  किया  था  कि  क्रि

 मोरारजी  देसाई  और  प्रधान  मंत्री  श्री  इन्दिरा  गांधी  ने  मिलकर  एक  पड़ेगा  किया  है  जिसके

 परिणाम-स्वरूप  तीन  मूरती  भवन  प्रधान  मत्री  को  दिया  जाना  है  और  इसलिए  प्रधान  मंत्री  श्री

 मोरारजी  का  समर्थन  करेंगी  ।  क्या  उनके  उपदेशों  और  भा चरण  का  यही  स्तर है  ?  सरकारी

 कार्यों  को  चलाने  का  यह  तरीका  नहीं  हैं  ।

 श्री  मधुलिमये  ने  जिस  साक्ष्य  को  पेश  किया है  वहू  न्यायालय  को  मी  स्वीकार्य  नः

 होगा  ।.  एक  कम्पनी  ने  जो  विवरण  एक  सरकारी  अधिकारी  के  पास  भेजा  है  वह  साक्ष्य  के  रूप

 में  श्री  मोरारजी  देसाई  या  उनके  पुत्र  के  विरुद्ध  मान्य  नहीं  होगा  |

 ची  मान्यता ग्र ों  सें  भी श्री  मधु लिमये
 को  लोकतंत्र  में  रुचि  नहीं  है  ।  उन्हें  जीवन  की

 aia  ्  ?waA रचि  नहीं  है  ।  वह  केवल  घटनाओं  को  नाटकीय  रूप  देने  में  ्  ने  aq  हैं  ताकि  उनका  प्रचार
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 हो  ।  प्रोफ्यूमो  के  मामले  का  इस  मामले  से  कोई  मेल  नहीं  क्योंकि  इस  मामले  में  तथ्यों  के

 बारे  में  न  केवल  विवाद  है  वरन  उन्हें  अस्वीकार  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 इसमें  निर्दिष्ट  सभी  आरोप  और  दस्तावेज  वर्ष  1965  के  हैं  ।  उसे  समय  श्री  मोरारजी

 देसाई  इस  पद  पर  नहीं  थे  ।  इसलिए  यदि  डोडसाल  1965  में  उन्हें  खुश  करना  चाहते  थे  क्योंकि

 उस  समय  श्री  मोरारजी  देसाई  उन्हें  उपकृत  कर  सकने  की  स्थिति  में  ही  नहीं  थे  ।

 कम्पनी  के  विवरण  में  रोलर  शब्द  के  प्रयोग  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।

 1960  के  दस्तावेज  में  श्री  कान्ति  देसाई  को  कमीशन  एजेन्ट  के  रूप  में  दिखाया  गया  है  और

 उन्हें  कमीशन  मिलता  था  ।  1960  के  दूसरे  दस्तावेज  के  अनुसार  उन्हें  2500  रुपये  वेतन  और

 कुछ  कमीशन  पाने  का  अधिकार  था  ।  1965  के  तीसरे  दस्तावेज  के  अनुसार  श्री  कान्ति लाल

 देसाई  को  केवल  2500  रुपये  वेतन  कौर  कुछ  atlas  मिला  ।  चू  कि  पेश  किये  गये  विवरण

 में  यह  धन  दीं  के  अन्तरगत  दिखाया  गया  है  इसलिए  यह  तक  दिया  गया  है  कि  वह

 एक  कर्मचारी  थे  ।  यह  एक  साधारण  गलत  फहमी  है  और  सैलरी  wee  ढिलाई  से  प्रयुक्त
 किया  गया  है  और  वह  अवश्य  ही  कर्मचारी  सम्बन्धी  अर्थ  में  नहीं  है  ।

 1960  के  दस्तावेज  में  कहा  गया  है  कि  का  पारिश्रमिक  पहले  वर्ण  में  1650

 रुपये  प्रतिमास  और  उसके  बाद  2050  रुपये  प्रतिमास  होगाਂ  ।  पहले  दस्तावेज  में  री  '

 दाऊद  का  प्रयोग  किया  गया  है  और  उन्हें  कमेंट्री  बताया  गया  है  ।  दूसरे  दस्तावेज  में

 दाऊद  किसी  रूप  में  नहीं  भाया  है  ।  इस  दाऊद  को  लेकर  खिलवाड़  करना  उचित  नहीं  है  और

 बात  को  निदेशक  रूप  में  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 किसी  लिमिटेड  कम्पनी  का  निदेशक  दिन-प्रतिदिन  के  मामलों  का  केवल  उस

 कार्यसूची  को  छोड़कर  जो  उसके  समन  आती  है  निपटारा  नहीं  करता  ।  निदेशक  को  जो  रकम

 मिलती  है  ag  उसकी  फीस  होती  है  और  ag  शेयरों  पर  लाभांश  हो  सकता  है  ।  इसके  अलावा

 एक  व्यक्ति  20  कम्पनियों  का  निदेशक  हो  सकता  है  ।

 जहां  तक  बिक्री  निदेशक  के  पद  का  सम्बन्ध है  तो  कान्ति  देसाई  निदेशक  बोर्ड  के  सदस्य

 कमी  नहीं  हैं  ।  बिक्री  निदेशक  शब्द  उसी  अथ  में  प्रयुक्त  नहीं  किया  गया  |

 ऐसे  उदाहरण  हैं  जहां  कि  ऊचे  पदाधिकारियों  के  पुत्र  और  पुन्नी  उनकी  सेवा  करते  हैं  ।

 कुमारी  मणिबेन  पटेल  ने  सरदार  बल्लभ  भाई  पटेल  की  जीवन  पर्यन्त  सेवा  की  ।  ऐसे  ही

 वर्तमान  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  पिता  की  सेवा  की  ।  यदि  थ्री  मोरारजी  देसाई  के  पुत्र  ने  अपने

 पिता  की  सेवा  की  तो  कोई  गलत  बात  नहीं  है  ।

 यदि  कोई  नागरिक  किसी  मंत्री  का  पुत्र  है  तो  वह  एक  साधारण  नागरिक  के  अपने

 कारों  को  नहीं  खो  देता  है  ।  क्या  श्री कर कान्ति लाल  देसाई  को  एक  साधारण  नागरिक  की  हैसियत

 से  व्यापार  नहीं  करना  चाहिए  ?  यदि  कोई  ब्यक्ति  किसी  मंत्री  का  पुत्र  है  तो  जब  मंत्री  के  यहां

 मुलाकाती  आते  हैं  तो  उन्हें  दशकों  से  मिलने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ता  परन्तु  यह  कभी

 नहीं  कहा  गया  है  कि  मोरारजी  देसाई  ने  एक  बार  भी  अपने  पुत्र  की  सिफारिश  की  हो  या

 किसी  जगह  किसी  व्यापारी  से  अपने  पुत्र  का  परिचय  कराया  हो  ।
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 19  1968  उप  प्रवान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  उनके  वक्त ब्याँ

 ee
 के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्र  लिमये  ने  यह॒  प्रचार  किया  है  कि  किसी  को  sah  पुत्र  में  दिलचस्पी  नहीं  लेनी

 चाहिए  i  क्या  वह  कहेंगे  कि  किसी  व्यक्ति  को  अपने  भाई  में  दिलचस्पी  धोनी  चाहिए  ?  उन्होंने

 मुक्के  अपने  भाई  को  अगोपनीय  डाक्टर  के  रूप  में  नियुक्त  करने  के  लिए  लिखा  है  ।

 विरोधी  पक्ष  यह  aaa  हैं  कि  श्री  मोरारजी  देसाई  तो  शक्ति  के  स्तम्भ  हैं  और  यदि  वे

 उन  पर  अभियोग  लगा  सकें  तो  वे  एक  दिन  सत्ता  हथियाने  में  सफल  हो  जायेंगे  ।  परन्तु  ये

 मिथ्या  आशाए  हैं  ।  यह  अधिक  अच्छा  होगा  कि  लोकतंत्र  के  सम्मान  के  लिए  वे  gag

 बाजियों  और  अनुचित  तरीकों  को  जिनसे  वे  अपने  उद्दीन  को  प्राप्त  करने  का  प्रयास  करते

 त्याग  दें  |

 श्री  श्री  पद  wea  डॉगी  :  वर्तमान  नाद-विवाद  डोडा  तक  ही

 सीमित  रखा  गया  हैं  लेकिन  केवल  इतनी  ही  बात  पर  चर्चा  नहीं  हो  रही  है  ।  श्री  कान्ति लाल

 देसाई  ने  उसी  समय  से  पेसा  कमाना  शुरू  कर  दिया  था  जब  श्री  मोरारजी  देसाई  बम्बई  राज्य

 के  faq  मंत्री  थे  ।  उस  समय  उसने  लाखों  रुपये  जमा  किये  ।  उप-प्रधान  मंत्री  को  उसे  इन्कार

 करने  दीजिए  ।  अब  भी  उसके  पास  इतनी  परिसम्पत्तियों  हैं  कि  उमसे  उसे  प्रतिवर्ष  लाखों  रुपये

 की  आमदनी  हो  जाती  है  ।  श्री  कान्ति लाल  का  धन  कमाने  का  एक  तरीका  है  और  उसकी

 बीन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  यह  कसे  हुआ  कि  श्री  कान्ति लाल  देसाई  ने  अपने  शेयरों  को

 रुइया  बन्धुओं  को  तिगुने  मूल्य  पर  बेचकर  धन  कमाया  |  रुइया  बन्धुओं  का  40  लाख  रुपये  का

 झायकर  माफ  कर  दिया  गया  कौर  जब  श्री  कान्ति लाल  देसाई  को  न्  इडिया  इन्श्योरेन्स  से

 लगभग  30  लाख  रुपये  मिले  तब  रुइया  की  तलाशी  ली  गयी  और  उनके  भास्कर  सम्बन्धी

 कागजात  जब्त  कर  लिये  गये  |  डोडसात्स  के  मामले  में  कुछ  बाते  दोहराई  गयी  हैं  ।  श्री

 लाल  देसाई  को  प्रति  माह  2050  रुपये  भुगतान  करने  के  समझौते  की  समाप्ति  के  एक  सप्ताह

 के  अन्दर  ही  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  उनके  सभी  30  कार्यालयों  पर  छापा  मारा  |

 यह  एक  महत्व  की  बात  है  कि  जहां  निगमित  प्रतिनिधि  मंडलों  को  फा  प्राप्त

 करने  में  मुसीबतों  का  सामना  करना  पड़ता  वहां  श्री  कान्ति लाल  देसाई  को  वह  सरलता  से

 मिल  जाता  है  ।  इसलिये  यह  कहना  बेकार  है  कि  उप  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र  होने  के  नाते  श्री

 कांतिलाल  देसाई  के  प्रति  कोई  पक्षपात  नहीं  किया  गया  है  ।

 उप-प्रधान  मंत्री  द्वारा  इस  वृद्ध  अवस्था  में  अपने  पुत्र  की  सेवायें  लेने  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  परन्तु  यह  बात  विश्वास  योग्य  नहीं  है  कि  एक  ही  घर  में  रहते  हुये  और  निजी  सचिव
 के

 तौर  पर  श्री  देसाई  की  सेवा  करते  हुये  श्री  कान्ति लाल  के  उप  प्रधान  मंत्री  के  नाते  थी

 मोरारजी  देसाई  के  सरकारी  दस्तावेज  न  पहुचते  हों  ।

 उप  प्रधान  मंत्री  का  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  कहने  पर  वह  त्याग  पत्र  दे

 देंगे  ।  वहू  इस  समझौते  पर  उप-प्रधान  मंत्री  बने  हैं  कि  वहू  प्रधान  मंत्री  होने  में  उनकी  मदद

 करेगें  और  वह  इस  आधार  पर  प्रधान  मंत्री  बनी  कि  वह  उन्हें  उप-प्रधान  मंत्री  बनायेंगी  और

 एक  महत्वपूर्ण  विभाग  सोपेंगी  ।  इसलिये  प्रधान  मंत्री  तब  तक  उप-प्रधान  मंत्री  को  त्यागपत्र

 देने  के  लिये  कसे  कह  सकती  हैं  जब  तक  कि  वह  स्वयं  त्यागपत्र  न  देना  चाहें  या  अपने  दल  के

 व्यक्तियों  द्वारा  उन्हें  चुनौती  न  दी  जाये  ।  इसलिये  यदि  वह  एक  सच्चे  सदाचारी  व्यक्ति  हैं  बौर
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 Motion  Re.  Stateménts  of  Deputy  Prime  Minister  August  19,  1968
 His  Son’s  Business  Connections

 उनमें  साहस  है  तो  उन्हें  अपना  त्यागपत्र  देने  के  लिये  प्रधान  मंत्री  के  अनुरोध  की  प्रतीक्षा  नहीं

 करनी  चाहिये  और  शीघ्र  ही  त्यागपत्र  देना  चाहिये  ।

 भी  जो०  भा०  कृपा लानी  जब  भी  इस  प्रकार  के  मामले  उठें  हमें  उन  पर

 श्यामाची  की  तरह  विचार  करना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 ं  Mr,  Deputy  Speaker  in  the  Chair  |

 हमारे  सामने  जो  साक्ष्य  है  उसके  भा घार  पर  यह  कहना  असम्भव  होगा  कि  उप-प्रधान

 मंत्री  जान-चुभ  कर  भू  ठ  बोलते  हैं  ।  यह  सच  है  कि  उनके  पुत्र  ने  उन्हें  जो  कुछ  बताया  वही

 उन्होंने  कहा  है  ।  उन्होंने  स्वयं  अपनी  जानकारी  से  कुछ  नहीं  कहा  क्योंकि  वहू  कहते  हैं  कि

 उन्हें  अपने  पुत्र  के  काम-काज  की  अधूरी  जानकारी  जो  कि  बिलकुल  संभव  है  ।  हमें  उनको

 संदेह  लाभ  देना  |

 इस  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  कि  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  का  पुत्र  वास्तव  में  उस  समय  व्यापार  कर

 रद्दा  था  जब  कि  ag  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  थे  ।  मैं  कुछ  भी  कहने  के  लिये  सक्षम  नहीं

 हूं  क्योंकि  व्यापार  जगत  का  कुछ  मी  ज्ञान  नहीं  है  ।  परन्तु  एक  साधारण  व्यक्ति  के  रूप  में

 ag  मालूम  होता  है  कि  श्री  कान्ति लाल  देसाई  के  व्यापारिक  सम्बन्ध  थे  ।  यहां  तक  कि  श्री

 मोरारजी  देसाई  मो  यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  उनके  पुत्र  ने  व्यापार  से  अपने  सभी  सम्बन्ध  सिंधी

 विच्छेद  दिये  हैं  |

 सरकारी  कार्यों  में  हमें  केवल  ठोक  ही  नहीं  होना  पड़ता  परन्तु  हमें  जनता  के  सामने  अपने

 को  ठीक  दिखाना  मी  होगा  ।  इसलिये  श्री  मोरारजी  देसाई  के  लिये  ag  ठीक  नहीं  है  कि  वै  अपने

 पुत्र  को  अपने  निजी  सचिव  के  रूप  में  नियुक्त  करें  ।  श्री  मोरारजी  देसाई  को  देश  में  अपनी

 प्रतिष्ठा  को  देखते  हुये  अधिक  जागरूक  रहना  चाहिये  था  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  मंत्रियों  और  प्रधान-मंत्रियों  के  gat  को  व्यापार  से  नहीं  रोका  जा

 सकता  ।  भारत  में  कोई  मी  व्यापार  सरल  नहीं  है  ।  मंत्रियों  और  प्रधान  मंत्रियों  के

 लड़के  और  लड़कियों  को  इस  बात  से  संतोष  कर  लेना  चाहिये  कि  भाग्यवान
 हैं  कि  वे  उनके

 यहां  पैदा  हुये
 ।

 यदि  वे  अपने  को  भाग्यवान  नहीं  समझते  हैं
 भोर  यदि  वे  घन  इकट्टा  कर

 चाहते  हैं  तो  थे  अपने  माता-पिता  के  प्रति  अच्छी  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 यह  समझना  कठिन  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  इस  बारे  में  क्या  करना  हैं  जहां  तक  मैं

 जानता हु  पहल ेन्यायपूर्ण  जांच  कर  लेने  और  कतिपय  आरोपों  को  सिद्ध  कर  देने  के  बाद  a

 केवल  पद  से  त्यागपत्र  दिये  गये  हैं  ।  श्री  टी  otto  कृष्णामाचारी  और  श्री  मालवीय  के  मामले  में

 ऐसा  ही  हुआ  है  ।  परन्तु  यहां  श्री  मोरारजी  देसाई  के  fees  ऐसे  कोई  आरोप  नहीं  है  ।  इसलिये

 यह  meat  है  जिसे  प्रधान  मंत्री  को  स्वयं  तय  करन  है  ।

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  (Barha)  :  Shri  Limaye  has  not  been  able  to  make  out

 any  case  against  the  Deputy  Prime  Minister.  All  that  he  seers  to  object  is  that  the  Deputy
 Prime  Minister  did  not  give  complete  information in  regard  to  the  business  connections
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 say  1890  उप  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  उनके

 वक्तव्यों  के  बारे  में  प्रस्ताव
 as

 of  his  son,  but  this  can  n.  t  attract  any  privilege  issue.  Oo  such  question  Shri  Mavalankar

 specifically  had  given  a  ruling  that  Governments’  failure  to  make  full  disclosure  might
 be  regrettable  but  did  not  constilute  a  breach  of  privilege  even  if  it  be  assumed.  that  the

 failure  to  give  full  or  correct  information  was  It;  is,  therefore,  not  proper
 to  ask  the  Deputy  Prime  Minister  to  resign

 As  regards  the  propriety  of  a  Ministers’  son  or  daughter  carrying  on  business  there

 should  be  no  objection  if  that  business  is  honest.  So  far  as  Shri  Kanti  181  Desais’  business

 is  concerned,  there  is  nothing  which  can  be  held  as  illegal.  There  is  nothing  wrong  If s
 Ministers’  son  carries  on  honest  business  and  continues  to  live  with  his  Minister  father

 As  regards  the  question  of  Shri  Kanti  Lal  Desai  working  as  Private  Secretary  to  his

 father,  the  whole  misunderstanding  has  been  created  by  the  use  of  the  word  ‘Private  Secr-

 There  is  nothing  wrong  if  a  son  or  a  daughter  helps  his/her  father  at  home.  This

 is  a  common  practice  all  over  the  world,  As  a  matter  of  fact,  it  is  a  domestic
 issue

 ofa

 Minister  and  it  is  better  not  to  raise  such  issues  in  the  House.

 थो  रोगमुक्ति  समूची  घटना  का  मूल  यह  है  कि  उप  प्रधान  मंत्री  ने  स्वेच्छा  से

 प्रत्येक  बात  स्पष्ट  नवदीं  की  है  ।  हर  समय  बह  सभा  में  aes  हैं  और  किसी  के  द्वारा  खोले  गये

 भेदों  की  व्याख्या  करते  हैं  ।  अभी  मी  वह  यह  स्पष्ट  नहीं  कह  रहे  हैं  कि  उन्होंने  गलती  कौ  है

 और  उनके  लड़के  के  व्यापारिक  सम्बन्ध  रहे  हैं  ।

 यह  सच  है  कि  उप-प्रधान  मंत्री  ने  इस  मामले  में  अपने  पुत्र  पर  विश्वास  किया  है  ।  उनके

 पुत्र  की  व्यापारिक  गतिविधियों  के  विरुद्ध  आरोप  लगाये  जाने  के  बाद  एक  उत्तरदायी  व्यक्ति  के

 नाते  उप  प्रधान  मंत्री  को  असली  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिये  स्वयं  अपने  पुत्र  के  अलावा

 gat  स्त्रोतों  से  छानबीन  करनी  चाहिये  थी  ।  परन्तु  उन्होंने  ऐसी  जांच  कमी  नहीं  की  ।  जब

 कभी  कोई  नई  बात  की  ओर  उनका  ध्यान  दिलाया  जाता  है  तो  वह  वक्तव्य  देते  हैं  कि  मैंने

 अपने  पुत्र  से  पूछताछ  की  और  उसने  यह  बात  ओर  इस  तरह  उन  बातों  की  व्याख्या

 करने  लगते  हैं  ।

 उदाहरणार्थ  सेवारत-लाम  का  प्रदान  आता  है  ।  उस  ठेके  के  बारे  में  कहा  जा  रहा  है  कि

 डो डसा लर  एण्ड  कम्पनी  ही  बतायेगी  कि  उसने  सेवारत-लाभ  को  बेकार  के  वेतन  के  रूप  में

 wat  नहीं  दिखाया  |  यह  कहना  हास्यापद  मालूम  होता  है  ।  हालांकि  सम्पूर्ण  देश  में
 इस  wet

 पर  चर्चा  हो  रही  है  फिर  मी  i  देसाई  ने  यह  आवश्यक  नहीं  समझा  कि  वह  डोडसाल
 एण्ड

 कम्पनी

 से  यह  मालूम  करते  कि  उसने  ऐसा  क्यों  किया  ?  प्रधान  मंत्री  ने  मामलों  की  पूर्णतया  जांच

 करने  के  बारे  में  अपने  दायित्व  को  नहीं  जबकि  इस  मामले  के  बारे  में  इतना  कुछ  कहा

 जा  रहा है  |

 उप-प्रधान  मंत्री  निर्दोष  नहीं  हैं  क्योंकि  उन्होंने  अपने  बेटे  को  धन  जमा  करने  में  अपनी

 स्थिति  का  लाभ  उठाने  से  नहीं  रोका  ।  अन्यथा  डोडसाल  एण्ड  कम्पनी  ने  श्री  कान्ति लाल  देसाई

 को  इसीलिये  नियुक्त  किया  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  व्यापार  के  बारे  में  श्री  मोरारजी

 देसाई  के  प्रभाव  का  उपयोग  किया  जा  सके  ।  इसीलिये  ae
 in. (ft

 देसाई  मामले  छको

 छानबीन  करकी  चाहिये  थी  ।  लेकिन  वहू  आज  भी  ऐसा  करने  को  तयार  नहीं
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 Motion  Re,  Statements  of  Deputy  Prime  Minister  Re.  Sravana  28,  1890  (Saka)
 His  Son’s  Business  Connections

 बणा

 वित्त  मंत्री  ने  बताया  है  कि  श्री  कान्ति लाल  देसाई  को  लगभग  एक  महीने  तक  चलने

 वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  शामिल  होने  के  लिये  केवल  90  पौंड  की  नाम  मात्र  विदेशी  मुद्रा

 दी  गई  थी  और  वह  सम्मेलन  में  शामिल  होने  के  लिये  अपने  ही  खर्चे  पर  गये  ।  वित्त  मंत्री  यह

 बतायें  कि  क्या  कोई  एक  पुरे  महीने  तक  अमेरिका  या  ब्राजील  में  90  पौंड  में  रह  सकता

 है  यदि  तो  उनका  aa  किसने  उठाया  ?  द

 इसी  प्रकार  उप-प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  बाद  में  श्री  कान्ति लाल  देसाई  सिओल  और

 अन्य  स्थानों  पर  गये  और  मनीला  में  उनके  साथ  मिल  गये  थे  ।  जब  एक  प्रशन  पूछा  गया  तो

 उन्होंने  बताया  कि  वह  वहां  एक  निमंत्रण  पर  गये  थे  ।  वह  निमंत्रण  किसने  भेजा  था  ?  जब  श्री

 कान्ति लाल  देसाई  ने  सारे  व्यापारिक  सम्बन्ध  समाप्त  कर  दिये  थे  तो  उन्हें  किस  व्यापारिक

 संगठन  का  निमंत्रण  मिला  ?  यदि  उन्हें  व्यापारिक  संगठन  द्वारा  नहीं  आमंत्रित  किया  गया  तो ं

 उन्हें  उन  देशों  की  सरकारों  द्वारा  आमंत्रित  किया  गया  होगा  |  उन  देशों  की  सरकारों  ने

 सरकारी  व्यक्ति  को  क्यों  बुलाया  ?  क्या  उन  देशों  की  सरकारों  ने  उन्हें  श्री  मोरारजी  देसाई  के

 निजी  सचिव  होने  के  कारण  बुलाया  था  ?  इन  सभी  बातों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  कान्ति लाल  देसाई  और  कोरिया  के  विदेश  मंत्री  के  बीच  हुई  इस  बातचीत

 खार  कि  इन  देशों  के  बीच  दूसरा  व्यापार  सम्मेलन  नई  दिल्‍ली  में  भारते  के  समाचारपत्रों  में

 ही  नहीं  बरन  दक्षिणा  कोरिया  के  समाचार  पत्रों  में  भी  छुपा  था  ।  ऐमी  ear  में  श्री  मोरारजी

 देसाई  ने  उप  प्रधान  मत्री  होने  के  बाद  क्या  कदम  उठाये  हैं  ताकि  उनकी  स्थिति  फायदा

 at  कान्ति  देसाई  न  उठा  सकें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 ।  Mr.  Speaker  in  the  Chair

 घायल  श्री  मसानी  को  मालूम  होगा  कि  CN qTo  एम०  ट्रेडर्स  ने  जो  श्री  कान्ति  देसाई  की

 कम्पनी  *करेन्ट  समाचार  पत्र  को  आर्थिक  सहायता  दी  थी  जबकि  श्री  मसानी  का  कहना  है

 कि  *करेन्टਂ  जनसाधारण  की  राय  व्यक्त  करता  है  ।  चाहे  आप  इस  समूचे  प्रदान  को  टाल  दें  पर  इस

 बात  से  इन्कार  नहीं  कर  सकते  कि  इस  प्रकार  की  बतों  से  सरकार  और  उप  प्रधान  मंत्री  की

 प्रतिष्ठा  तथा  लोकप्रियता  पर  बुरा  असर  पड़ा  है  ।  श्री  मोरारजी  को  स्वयं  ही  सरकार  से

 हट  जाना  चाहिए  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur):  It  is  most  unfair  that  personal  attacks  are  made
 on  the  Deputy  Prime  Minister.  In  case  Parliamentary  discussion  goes  down  to  sucha
 low  1८४९1,  it  is  doubtful  whether  democracy  will  have  any  future  in  the  country.  It  is
 necessary  that  we  try  to  raise  the  standard  of  discussion  in  Parliament.

 The  present  difficulty  has  arisen  only  because  the  Deputy  Prime  Minister  described
 his  son  as  a  Private  Secretary  while  he  was  in  fact  no  more  than  a  personal  assistant  with
 no  Government  position.  If  Sri  Kanti  L1]  Desai  had  been  appointed  as  a  Government
 employee  and  Government  had  made  any  payment  to  him,  then  certainly  it  would  have
 been  objectionable.  But  there  is  nothing  of  that  kind.
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 19  1968  उप  प्रवान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  उनके  वक्तव्यों

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 If we  want  to  keep  the  political  life  in  the  country  to  be  clean,  we  must  see  that

 persons  who  have  set  up  some  traditions  and  ideals  in  their  lives  and  have  also  followed

 them  in  practice,  are  respected,

 श्री  faena  राव  कांग्रेस  दल  के  उपनेता  के  रूप  में  मैं  समाचार  पत्रों  में  छपी

 इस  खबर  का  खंडन  करता  हूं  कि  को  संसदीय  कांग्रेस  दल  के  कार्यकर्ता  प्रधानमन्त्री  से

 मिले  भर  उनसे  अनुरोध  किया  कि  1964  के  बाद  के  श्री  कांतिलाल  देसाई  के  व्यापारिक  सम्बन्धों

 के  बारे  में  लगाये  गये  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  न्यायिक  सलाह  ली  जाये  ।'  ag  बिलकुल  गलत  और

 भूमि  खबर  है  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  हमें  सदन  सदन  के  सम्मान  और  गरिमा  की  रक्षा

 करनी  चाहिये  ।  लेकिन  साम्यवादी  और  संयुक्त  समाजवादी  दल  के  सदस्य  ऊचे  नैतिक  आदर्शों

 कौर  सदाचार  की  बात  करते  हैं  तो  बड़ी  विभिन्न  सी  बात  लगती  है  ।  उनके  अब  तक  के

 रण  से  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  उन्हें  औचित्य  और  नैतिकता  के  बारे  में  उपदेश  देने  का  कोई

 अधिकार  नहीं  है  ।  वास्तव  में  जब  से  संयुक्त  समाजवादी  दल  के  सदस्य  इस  सभा  में  आये  हैं  तब

 से  सभा  की  गरिमा  ही  समाप्त  हो  गई  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Balrampur)  :  I  want  to  congratulate  Shri  Madhu  Limaye
 that  he  has  tried  to  keep  alive  iconoclastic  tradition  of  Dr.  Lohia.  Howsoever,  insignifi-
 cant  the  matter  may  be,  listners  are  bound  to  be  impressed  by  the  force  of  his  presenta-
 tion.  The  purpose  of  Shri  Limaye  is  to  topple  the  Government,  to  depose  the  present

 -regime  and  for  that  he  is  prepared  to  make  use  of  any  tool.  But  in  this  motion  he  has

 involved  both  tbe  Deputy  Prime  Minister  as  wellas  the  Prime  Minister.  Most  of

 the  facts  put  forth  by  Shri  Limaye  have  already  been  published  by  a  weekly  of  Bombay.
 The  weekly  has  started  a  regular  campaign  against  the  Deputy  Prime  Minister  which  can

 Tt  seems  that  a  number  of  Mini- be  characterised  as  a  character  assassination  campaign.
 sters  are  supporting  that  weekly  in  its  campaign  against  the  Deputy  Prime  Minister.  A

 new  weekly  Monitor’  bas  started  in  Bombay  which  has  published  this  news;’’  So

 the  Prime  Minister’s  priorities  shifted  to  undermining  Mr.  Desai  and  Mr.  Nijalingappa...
 Mr.  Dinesh  Singh  and  the  over-ambitions  communist  Minister  of  State  Mr.  Raghunath

 Reddy
 worked  overtime  rassing  on  later  about  these

 This  fact  ought  to  be  inquired  into  asto  howa  particular  newspaper  was  able  to

 obtain  such  information.  It  seems  that  our  present  Government  is  divided.  The  princi-

 ple  of  collective  responsibility  has  been  thrown  to  winds.  Our  Cabinet  is  divided  in

 groups
 and  the  integrity  of  our  country  is  in  danger.

 The  Deputy  Prime  Minister  did  not  say  that  his  son  had  no  connections  whatsoever
 with  business.  He  was  talking  of  budget  leakage  and  he  had  clearly  said  that  his  son  was
 fac  from  such  irregularities.  Such  wrong  propaganda  in  public  ought  to  be  repudiated,
 I  do  not  concede  that  Shri  Morarji  wanted  to  mislead  the  House.  In  fact  his  son  misled

 him by  uot  apprising  him  of  factsIn  this  context.  I  appreciate  Shri  Kairon  who  had  severed
 all  connections  with  his  son.  Ifa  father  seeks  the  help  of  his  son  in  old  age  it  is  not

 objectionable,  but  after  becoming  Deputy  Prime  Minister  some  line  should  have  been

 In drawn.  Ministers  should  not  only  be  beyond  suspicion  they  should  also  look  to  be  so.

 public  life  one  has  to  be  very  strict  and  all  relaions  of  love  have  to  be  kept  apart.  We
 have  to  keepup  the  high  traditions  of  our  culture.  Standard  of  public  life  is  to-day
 deteriorating  influence  of  capitalists  on  politic  is  increasing,  power  is  being  misused.
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 Motion  Re.  Statements  of  Deputy  Prime  Minister  Re.  August  19,  1968
 His  Son‘s  Business  Connections
 eee

 Our  leaders  have  therefore  to  be  very  cautions.  PU  Gash  wed  प् In  cace  Shr  छह Aorarji  admits  that
 in  so  far  as  public  life  is  concerned  he  woul  seta  limit  vis  a  vis  his  son,  this  matter  can
 close  here.

 थ्री  मोरारजी  देसाई  :  सीमा  की  बात  तो  मैंने  कह  दी  है  वह  कोई  सरकारी  काम  नहीं

 करता  ।  यदि  कोई  साबित  करदे  कि  उसने  सरकारी  काम  किया  है  तो  मैं  कोई  भी  सजा  पाने

 के  लिए  तेयार हूँ  |

 सुचेता  कृपा लानी  मैं  श्री  मसानी  से  सहमत  हुं  कि  यह  चर्चा  बहुत  दुखद

 है  ।  व्या  हम  सम्पूर्ण  भारत  के  प्रतिनिधि  नैतिकता  का  स्तर  ऊ  चा  उठाने  के  लिए  यह  चर्चा  कर

 रहे  हैं  या  कि  जिस  व्यक्ति  को  साव  जनिक  सम्मान  प्राप्त  है  उसे  बदनाम  करने  के  लिए  और

 जनता  की  नजरों  में  उसे  गिराने  के  लिए  ?  कुछ  समाचार  पन्नों  ने  श्री  मोरारजी  को  बदनाम

 करने  का  अभियान  चलना  रखा  है  श्री  मोरारजी  ने  क्या  गुनाह  अचानक  उनसे  एक

 meq  किया  गया  और  जानकारी  उस  समय  उनके  पास  उसी  के  आधार  पर  उन्होंने

 उत्तर  दिया  कि  A  पुत्र  ने  व्यापार  से  सम्बन्ध  विच्छेद  कर  लिये  है  ।'  यदि  वह  इतना  और

 कह  देते  कि  मैं  जो  कह  रहा हूं  वह  अपनी  जानकारी  के  आधार  पर  कह  रहा  हूँਂ  तो  यह  चर्चा

 होती  ।

 मैं  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि  हम  में  से  कितने  लोग  यह  जानते  है  कि  हमारे  बच्चे  क्या  कर

 रहे  हैं  ?  सब  जानकारी  होना  ही  सम्मव  नहीं  है  ।  यह  स्वेदित  है  कि  मन्त्री  के  सचिव  के

 नाते  श्री  कन् ती लाल  किसी  सरकारी  पद  पर  आसीन  नहीं  थे  ।  सरकार  ने  उन्हें  नियुक्त  नहीं

 किया  ।  उन्होंने  कोई  वेतन  नहों  पाया  ।  उन्होंने  अपने  बाप  की  सहायता  अवश्य  की  |  ऐसा

 करने  में  कोई  बुराई  नहीं  है  ।  शब्द  का  प्रयोग  करना  ही  गलत  है  ।  परन्तु  मैं  माननीय

 सदस्यों  से  सहमत  हूं  कि  उन्हें  यह  नाता  भी  तोड  लेना  चाहिये  था  ।  इसके  अलवा  अन्तर्राष्ट्रीय

 सम्मेलन  में  वह  एक  सलाहकार  के  गये  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  था  ।  एक  मन्त्री  को

 बहुत  सावधान  रहना  पड़ता  है  चू  कि  उस  की  कोई  भी  आलोचना  कर  सकता  है  ।  परन्तु  यह

 वेद  का  विषय  है  कि  यह  आक्षेप  श्री  मोरारजी  पर  किया  गया  है  जो  अपनी  ईमानदारी  और

 सत्यनिष्ठा  के  लिए  प्रसिद्ध  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  यह  सब  उन  के  व्यक्तित्व  को  नीचे  गिराने

 कौर  उन्हें  बदनाम  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  ब्लिटज  के  सम्पादक  श्री  कार  जिया  ने  भी

 बदनाम  करने  का  अभियान  रखा  है  जिन  का  कोई  सिद्धांत  नहीं  है  और  कभी  कुछ

 कहते  हैं  और  कभी  कुछ  कहते  हैं  ।

 हमें  यह  देखना  है  कि  क्या  मन्त्री  ने  अपने  बेटे  की  व्यापारिक  उन्नति  के  लिए  कुछ  किया

 भौर  कया  उन्होंने  जानबूझ  कर  ऐसा  किया  है  और  क्या  उन्होंने  सरकारी  गुप्त  बातें  प्रकट  कर

 दी  क्या  उन्होंने  राष्ट्रीय  हित  को  हानि  पहुंचाई  है  ?  मैं  समझती  हूं  कि  सभा  का  कोई  भी

 सदस्य  श्री  मोरारजी  पर  ऐसा  आरोप  नहीं  लगा  सकता  |  अगर  ऐसी  बात  है  तो  क्या  हम  यहां

 श्री  कान्ती लाल  देसाई  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  है  ?  भगौद्योगिक  या  व्यापारिक  ष्टि  से

 उनका  व्यक्तित्व  इतना  महत्वपूर्ण  है  उनके  कारण  भारत  के  भी व्यवस्था  में  क्रान्ति  आ

 सकती  हैं  ?.  क्या  श्री  कान्ती  लाल  के  कारण  हमारे  गिरने  या  ऊपर  उठने  का  प्रश्न  अख़्तर स्त

 हम  एक  तुच्छ  मामले  पर  व्यथ  समय  बर्बाद  कर  रहे  हैं  ।  हम  सभा  का  समय  बर्बाद  कर

 रहे  हैं
 ।
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 28  1890  उप  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  उन  के

 वक्तव्यों  के  बारे  में  प्रस्ताव
 —

 मैं  विपक्षी  सदस्यों  से  अल  करना  चाहती  हूं  कि  यदि  आज  कांग्रस  acres  है  तो  कल

 विपक्षी  दल  सत्तारूढ़  हो  सकते  तब  स्थिति  क्या  होगी
 ?  आज  भी  बहुत  से  राज्यों  में  विपक्षी

 दल  सत्तारूढ़  है  ।  क्या  उनका  आचरण  इतना  अच्छा  रहा
 है  कि  वे  हमारी  अलोचना  करें  ?

 इसीलिए  उन्हें  कुछ  संयम  से  काम  लेना  चाहिये  ।  कल  श्री  मधु  लिमये  इस  ओर  आ  सकते  हैं  तब

 उन्हें  अपने  आचरण  का  स्पष्टीकरण  करना  कठिन  हो  जायेगा  ।  ऐसी  बातें  देश  के  हित

 में  नहीं है

 एक  यह  बात  खुले  तौर  से  कही  गई  कि  ae  प्रचार  किसी  अन्य  माध्यम  द्वारा  किया

 जा  रहा  है  |  इस  बात  का  देश  पर  कौर  देश  से  बहर  त्या  अगर  पढ़ेगा  ।  हम  एक  ऐसे  ब्यक्ति

 के  व्यक्तित्व  पर  चोट  कर  रहे  हैं  जिसे  देश  में  और  अन्य  देशों  में  सम्मान  की  दृष्टि  से  देखा

 जाता  है  ।  विदेशों  में  रेडियों  arf  का  प्रयोग  प्रचार  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 a4  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  वे  अब  हमारे  प्रशासनिक  मामलों  में  दखल  देना

 चाहते  हैं  और  मंत्री  परिषद के  सदस्यों  के  चयन  में  भी  दखल  अन्दाजा  करना  चाहते है ंदें  ।  हमें

 ध्यान  रखना  चाहिये  कि  वे  इस  तरह  की  दखल-अन्दाजा  न  कर  सके  ।  Ad:  हमें  इस  प्रकार

 कीचड़  नहीं  उछालना  चाहिये  ।  श्री  मसानी ने  कहा  fe  मंत्रिपरिषद में  गु  ।  प्रधान

 मंत्री  यहां  उपस्थित  है  जिन  इस  बात  का  खंडन  करना  चाहिये  और  बताना  चाहिये  कि  ऐसी

 बात  नहीं है  ।

 प्रस्तावक  या  किसी  भी  अन्य  सदस्य  ने  श्री  मोरारजी श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  )

 की  देशभक्ति  ar  उनकी  सत्यनिष्ठा  पर  सन्देह  व्यक्त  नहीं  किया  ।  मैं  सभा  को

 स्मर सरा ले घर कराऊंगा  fag  विषय  पहले  24  ava  को  श्री  मघुलिमये  ने  नहीं  उठाया  था  ।  पहले न  यह

 प्रीत  श्री  उमानाथ  ने  उठाया  था  |  उस  समय  श्री  मोरारजी
 को

 कहना  चाहिये  था  कि  मैं  इसकी

 पूरी
 तफसील  से  अभिन्न  हूं  ।  मैं  इस  alt  में  वक्तव्य  दूगा  ।'  परन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ॥

 श्री  मोरारजी  ने  श्री  उमा नाथ  के  प्रदान  के  उत्तर  में  बार-बार  Har  कि  उनका  पुत्र  कारोबार  नहीं

 कर  है  ait  कि  उसने  व्यापार  से  सम्बन्ध  विच्छेद  कर  लिया है  |  इसलिए  किसी  को  यह  नहीं

 कहना  चाहिये  कि  श्री  मोरारजी  ने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 att  मोरारजी  देसाई :
 मैं  तो  कहता  हू ँदें  कि  मैंने  ऐसा  कहा है  ।

 थ्रो  सुरेन्द्रनाथ  द्िबिदी  :  यही  तो  वास्तविक  कठिनाई  एक  गलती  करने  के  पचाते  उन्हों ने

 बहुत  बड़ी  गलतिया  की  हैं  ।  यदि  उन्होंने  कहां  होता  कि  तफसील  का  उन्हें  पता  नहीं  है  तो  बात

 र  होती  ।  परन्तु  वह  अब  भी  यह  कह  सहे  है  ।  उनको  ऐसा  रूख  अपनाना  उचित  नहीं  था  ।  दूसरे

 प्रश्न  को  लीजिये  |  एक  तरफ  वह  कहते  हैं  कि  उनके  पुत्र  उनके  पस  नल  प्राइवेट  सेकने दरी  हैं  ।

 साथ  ही  वह  कहते  है  उनके  पुत्र  ने  सरकार  से  कोई  पता  नहीं  लिया  |

 इस  विषय  पर  अन्तिम  ssa  से  एक  भिन्न  बात  प्रकट  होती  है  ।  यह  कहा  गया
 है

 कि

 निजी  दुष्टि  से  वह  उप  प्रधान  मन्त्री  के  प्राईवेट  सेक्रटरी  नहीं  है  ।  वह  गैर-शासकीय  तौर  पर

 ह ०  क  से वित्त  मन्त्री  का  हाथ  बेटा  रहे  थे  ।  श्री  मोरारजी  को  au  a  छ  स  नहीं  कहना  चाहिये  बधिक

 साफ-साफ  बय  प्त  नि  सा  rerar  wer
 नि  दना  चाहिए  थाी  |
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 Motion  Re.  Statements  of  Deputy  Prime  Minister  Re.  Sravana  28,  1890  (Saka)
 His  Son’s  Business  Connections

 फिर  उन्होंने  कहा  कि  जब  कभी  ऐसा  अवसर  आया  उन्होंने  अपने  पुत्र  के  विरुद्ध  पुलिस

 के  द्वारा  जांच  की  है  ।  वास्तव  में  उनके  पुत्र  ने  उन्हें  पुरी  जानकारी  नहीं  दी  ।  पुलिस  ने

 उन्हें  डोडसाल  के  दस्तावेज-सकू लर  संख्या  827  में  दी  गई  जानकारी  की  सूचना  दी  ?  इस

 दस्तावेज  से  पता  चलता  है  कि  श्री  कान्ति लाल  देसाई  सरकार  के  साथ  किये  जाने  वाले

 कोर्ट-व्यवहार  से  सम्बद्ध  थे  ताकि  ag  डोडसाल  के  लिए  काम  करवाने  में  सरकारी  मशीनरी

 पर  प्रभाव  डाल  सकें  ।  क्या  पुलिस  ने  उन्हें  यह  जानकारी  दी  थी  |  जब  यह  बताया  गया  कि

 कम्पनी  विधि  प्रशासन  को  प्रस्तुत  की  गई  सूची  में  उनके  पुत्र  का  नाम  है  तो  उन्होंने  उत्तर  दिया

 कि  इसकी  व्याख्या  कम्पनी  को  करनी  चाहिए  कि  ऐसा  किन  औपचारिकताओं  के  कारण  है  |

 उनका  पुत्र  कारोबार  नहीं  कर  रहा  है  फिर  भी  कम्पनी  वाले  उसे  वेतन  दे  रहे  है  ।  वह  किसी

 प्रयोजन  से  रूपया  देते  हैं  ।  वह  कोई  कारोबार  नहीं  करते  फिर  भी  उनका  नाम  विक्रय  निदेशक

 के  रुप  में  दिया  गया  है  ।  फिर  भी  श्री  मोरारजी  इस  तरह  का  उत्तर  देते  इस  विषय  में

 उन्होंने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  श्री  मोरारजी  जसे  महान  व्यक्ति  के

 नाम  पर  आंच  आये  ।  मैंने  इस  मामले  की  पुरी  तरह  छानबीन  की  है  ग्रोवर  gH  आशा  थी  कि

 वह  सभा  में  बयान  देगे  कि  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  वह  गलत  था  ।  हम  यह  सोचते  थे  कि  वह  खेद

 व्यक्त  करेंगे  और  मामला  साफ  हो  जाएगा  ।  परन्तु  पिता  होने  के  नाते  यह  उनकी  कमजोरी  हैं  ।

 अब  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सभी  तथ्य  सभा  के  समक्ष  रखे  गये  हैं  कौर  क्या  उन्होंने  जो  कुछ  पहले

 कहा  था  वह  गलत  था  ।  हम  किसी  मन्त्री  विशेष  के  पदस्थ  होने  में  दिलचस्पी  नहीं  रखते  ।  हम

 तो  चाहते  है  कि  यह  सरकार  ही  अपनी  हो  जाये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  आप  को  एक  समिति

 नियुक्त  करनी  चाहिये  जो  इन  सब  बातों  की  जांच  यदि  श्री  मोरारजी  देसाई  कह  देते  हैं

 कि  उन्होंने  तथ्यों  की  जानकारी  के  बिना  भाषण  दिया  था  और  साव  जनिक  रुप  से  क्षमा

 याचना  करे  तो  मामला  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 The  Minister  of  commerce  (Shri  Dinesh  singh)  Just  now  Shri  Vajpayee  mentioned

 my  name  while  referring  to  some  irresponsible  newspaper,  and  an  hon.  Member  of  Savata-
 otra  Party  satd  that  there  are  differences  in  the  Cabinet.  I  want  to  tell  them  that  howsoe-
 ver  they  may  try  they  cap  not  create  misunderstanding  or  difference  in  the  cabinet
 members.

 श्री  राजाराम  :  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  प्रश्नों  के  उत्तर  में  साफ  साफ  कहा  fH

 उनके  पुत्र  का  व्यापार  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  परन्तु  यह  बात  सामने  भा  गई  है  कि  श्री

 कान्ति नाल  ने  2050  रपये  ag  जनवरी  1967  तक  डोडसाल  एण्ड  कम्पनी  के  कर्मचारी

 थे  भर  वह  अब  कम्पनी  के  विक्रय  निदेशक  हैं  और  उन्हें  2050  रुपया  वेतन  मिलता  है  |

 अतः  श्री  मोरारजी  का  कथन  गलत  सिद्ध  हुआ  ।  जब  ऐसा  ही  सन्देह  हुआ  तो  श्री

 rand  चेट्टी  ने  त्यागपत्र  फिर  अन्य  वित्त  म  त्रियों  ने  मी  समय-समय  पर  त्यागपत्र  दिये  ।

 मैं  चाहता  कि  श्री  मोरारजी  देसाई  एक  समिति  के  समक्ष  इस  मामले  को  स्पष्ट

 रुप  से  रख े।

 alanine  विकास  तथा  कम्पोज-कायम  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  रघुनाथ  :

 साप्ताहिक  मानीटरਂ  द्वारा  मेरे  विरुद्ध  लगाये  गये  इस  आरोप  का  मैं  जोरदार  शब्दों

 में  खंडन  करता  हूँ  कि  मैं  ने  उप  प्रधान  मन्त्री  या  कांग्रेस  के  प्रधान  के  बारेमें  किसी  समाचार
 पत्र  को  कोई  जानकारी  दी
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 19  1968  उप  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  उनके  वक्तव्य

 के  बारे  में
 प्रस्ताव

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  आप  जांच  के  लिए  तैयार  हैं  ?  प्रधान  मन्त्री  को  इस  बारे  में

 हमें  कुछ  बताना  चाहिये  ।

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  :  It  would  be  better,  if  we  are  allowed  to  speak  on  our  amen-

 dmenats  before  the  Prime  Minister  speaks.

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  जो  संशोधन  पेश  किये  गये  हैं  उन्हें  यथा  समय  सभा  के  मतदान  के  लिए

 रखा  जायेगा  ।  अब  प्रधानमन्त्री  बोले  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  gh  इस  बात  पर  खेद  है  कि  इस  समा  के  वरिष्ठ  सदस्यों  ने

 ऐसे  समाचारपत्रों  से  उद्धरण  दिय ेहैं  जिनके  समाचार  सच्चे  नहीं  होते  |  कुछ  असाधारण

 आरोप  लगाये  गये  हैँ  ।  दोनों  मन्त्रियों  ने  इन  आरोपों  का  खण्डन  किया  है  |

 meyer  महोदय  :  जो  कुछ  भी  अन्य  लोगों  ने  कहा है  आप  उसकी  जांच  करवाये  ।  श्री

 मघुलिमंये  को  भी  उत्तर  देने  का  अवसर  दिया  जाएगा  |  विरोधी  दल  इस  सरकार  को  हटाने  के

 लिए  सभी  सम्भव  उपाय  कर  चुके  है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसके  लिये  वह  समी  एक  मत

 है  ।  परन्तु  वह  असफल  रहे  हैं  ।

 उपप्रधान  मंत्री  ने  अपने  पुत्र  के  व्यावसायिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  एक  विस्तृत  वक्तव्य  दिया

 है  ।  उप  प्रधान  मन्त्री  के  पुत्र  1957  से  1963  तक  व्यापार  करते  रहे  जब  कि  उप  प्रधानमन्त्री

 केबल  एक  मंत्री  थे  ।  1963  से  1967  तक  श्री  मोरारजी  देसाई  किसी  भी  पद  पर  नहीं

 थे  ।  इस  अवधि  में  श्री  कान्ति लाल  ने  अधिकतर  फर्मों  के  साथ  सम्बन्ध  विच्छेद  कर  दिया  ।

 जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  मन्त्रियों  के  पुत्रों  और  रिश्तेदारों  पर  व्यापार  करने  पर  कोई

 प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिये  ।  परन्तु  उन  पर  एक  दायित्व  है  कि  tar  भाषित  नहीं  होना

 चाहिये  कि  उनके  मन्त्री  के  साथ  सम्बन्धों  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 विरोधी  सदस्यों  ने  ad  इस  आरोप  के  सेन  में  कोई  सबूत  पेश  नहीं  किंया  कि  श्री

 कान्ति  लाल  देसाई  ने  उनके  पुत्र  होने  के  नाते  कोई  अनुचित  लाभ  उठाया  है  ।  उपप्रधान  मंत्री  ने

 मी  आश्वासन  दिया  है  कि  अपने  सरकारी  कर्तव्यों  के  पालन  में  उन्होंने  अपने  पुत्र  को

 निकट  भी  नहीं  आने  दिया  ।

 श्री  ay  लिमये  का  आरोप  यह  है  कि  अपने  वक्तव्य  में  उन्होंने  सभा  को  गुमराह  करने  का

 प्रयत्न  किया  है  ।  आपने  दो  बार  विनिमय  दिया  है  कि  विशेषाधिकार  का  कोई  प्रशन  ही  उत्पन्न

 नहीं  होता  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  उप  प्रवान  मंत्री  ने  जान  बक  कर  मिथ्या  वक्तव्य  नहीं

 ऐसे  व्यक्ति  के  काय  पर  निर्णय  करना  बहुत  कठिन  है  जो  सहयोगी  हो  और  जिसने

 कतर  जीवन  सार्वजनिक  कायें  में  बिताया  हो  ।  किसी  ने  भी  उनकी  व्यक्तिगत  ईमानदारी  पर

 संदेह  नहीं  किया  है  ।  at  यह  कहा  जाता  है  कि  उप  प्रधान  मंत्री  को  त्यागपत्र  देने  के  लिये  न

 कह  कर  मैंने  अपने  कांस्य  का  पालन  नहीं  क्रिया  ।
 परन्तु  उप-प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  से  सारा

 मामला  स्पष्ट  है  और  यह  प्रस्ताव  बिल्कुल  गलत  है  |
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 Motion  Re  :  Statements  of  Deputy  Prime  Minister  Re.  August  19,  1968

 His
 Son’s  Business  Connections

 श्रचध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  मधु  लिमये  उत्तर  दें  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  Deputy  Prime  Minister  never  made  an  attempt  to  reveal

 the  information  but  the  information  has  been  elicited  through  him  by  our  efforts.  I  had

 raised  three  points  whether  the  Deputy  Prime  Minister  deliberately  gave  false  information

 (2)  whether  it  was  proper  for  him  to  make  his  son  his  private  secretary  after  his  associa-
 tion  with  business  concerns  and  thirdly  whether  some  restriction  should  be  imposed  on

 the  misuse  by  near  relatives  of  a  Minister  of  his  official  position.

 About  giving  false  information  I  beg  to  state  that  the  Deputy  Prime  Minister  stated

 that  he  appointed  his  son  a  Private  Secretary  from  1964  and  his  son  severed  all  business
 connections  thereafter.  But  on  12th  August  in  reply  to  a  question  of  Shri  Rabi  Ray  he  sta-
 ted  that  Shri  Kanti  La]  Desai  has  not  been  appointed  as  Private  Secretary  to  the  Deputy
 Prime  Minister  and  Finance  Minister.  He  has,  however,  [been  assisting  him  in  his  non-

 official  work,  On  4th  March,  1968,  Shri  Kanti  Lal  Desai  wrote  a  letter  bearing  number
 H’’  and  starting  as  ‘‘Private  Secretary  to  the  Finance

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  पत्र  को  उप  प्रधान  मंत्री  को  दे  दें  जिससे  कि  ag  qa  देख

 सकें  ।  हमें  इस  पत्र  के  at  में  कुछ  पता  नहीं  ।

 श्री  सोराबजी  देसाई  :  मैं  भी  इस  पत्र  को  देखना  चाहता  हूँ  |

 Shiri  K,  N,  Tewari;  Let  him  read  the  contents  of  the  letter.

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  contents  do  nut  concern  you.

 श्रेय  महोदय  :  वह  पत्र  का  विषय  नहीं  बताना  चाहते  चू  कि  इसका  मामले  से  कोई

 | |  ह सम्बन्ध  नहीं  है  उनका  कहना  यह  है  कि  आज  भी  वह  निजि  सचिव  हैं  ।

 श्री  ng  लिमये  :  जी  यही  मेरा  कहना  है  ।

 न्यायक  महोदय  :  अब  पत्र  उन्हें  दे  जाये  जिससे  वह  मामले  को  स्पष्ट  कर  सकें  |

 Shri  Madhu  Limaye  The  question  is  that  even  on  4th  March,  1963  he  was

 claiming  to  be  the  Private  Secretary  to  the  Deputy  Prime  Minister  I  now  pass  on  the

 letter  to  the  Deputy  Prime  Minister.  The  second  point  is  that  Shri  Kanti  Lal  Desai  has
 received  bonus  from  Dodsal  Company  upto  2lst  March,  1968.  I  want  to  know  that  if
 an  employee  has  received  the  terminal  benefits,  is  he  still  entitled  to  the  bonus  ?

 Shri  Morarji  Desai  also  told  that  he  was  required  to  give  six  months  notice  under

 the  agreement  and  that  he  gave  the  notice  in  October,  but  he  stopped  working  for  the

 company  in  June  itself.  I  want  to  know  whether  he  was  receiving  salary  and  the  commi-
 ssion  for  the  period  June,  1964  to  2151  March,  1965;  if  so,  then  he  must  have  been
 telling  a  lie  for  the  period.

 T  also  want  to  clarify  that  I  received  this  information  partly  through  Blitz  and  partly
 through  certain  persons  in  Bombay  but  not  through  Congressmen,  Shri  Shanti  Lal  Sbah
 has  explained  that  I  used  unfair  means  to  get  my  brother  appointed.  I  am  prepared  to  face
 an  enquiry.  Let  a  Committee  of  three  persons  be  appointed  including  a  congressmen  andl
 an  prepared  to  face  the  Inquiry,  |  have  raised  two  points.  whether  he  has  deliberately  told
 a  lie.  and  secondly  whether  his  son  maintained  business  relation  even  after  being  appointed
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 28  श्रावण  1890  उप  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र  के  व्यापार  सम्बन्धों  के  बारे  में  उनके

 वक्तव्यों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 as  Private  Secretary.  On  24th  July,  we  afforded  him  and  an  opportupitly  to  make  a  comp-
 Jete  heart  of  evreything  but  he  did  not  avail  of  it.  1  have  great  respect  for  Shri  Morarji
 Desai  for  his  age,  which  [  do  not  have  for  other  Ministers.  When  I  received  the  Photastat

 Copies,  I  approach2d  Shri  Morarji  Bhai  through  some  of  his  friends  that  he  should  acc-

 ept  his  mistake  and  s-nt  Kanti  shai  to  Bombay,  think  no  member  of  the  opposition  can

 adopt a  better  attitude.  Let  me  a'so  disclose  that  the  Prime  Minister  and  the  Deputy
 Prime  Minister  are  going  together  because  the  Prime  Minister  was  the  daughter  of  the

 then  Prime  Minister  and  indulged  in  similar  activities  which  Shri  Kanti  1.81  is  indulging
 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  is  writing  lengthy  articles  in  searchlight  against  as  and  [  would

 give  an  appropriate  reply  in  Bihar  itself.  Tread  to  youa  letter  written  by  the  President
 of  Indian  Chambers  of  Commerce  and  Industry,  Shri  Babu  Bhai  Chaini  in  1957.  his

 letter  rewals  that  whether  it  be  the  son  of  Deputy  Prime  Minister  or  the  daughter  of  the

 Prime  Minister  the  casc  is  the  same.  The  last  paragraph  is  interesting.

 कुछ  समय  पहले  मुझे  बताया  गया  था  कि  औद्योगिक  प्रदर्शनी  द्वारा  लाभ  दिखाये  जाने  के

 कारण  जनहित  निधि  को  जो  कि  एक  सार्वजनिक  न्यास  2  लाव  रुपये  का  दान  दिया  जाना

 था  मैं  इस  न्यास  का  सभापति  हूं  ।  इसके  अन्य  जस्टिस  at  और  कुमारी

 पद्मजा  नायडू  हैं  ।  चू  कि  अब  आप  इडियन  चेम्बर्ज  आफ  कामर्स  एण्ड  इडस्ट्री  के  सभापति

 क्या  आप  बता  सकते  है  कि  दान  दिया  रहा  है  अथवा  नहीं  ।  ध फे ड् दन  द्वारा  जो  दान  ट्रस्ट

 को  दिया  जायेगा  उसकों  मैं  अपने  पिताजी  को  बता  zat  ।

 It  is  clear  how  the  names  of  big  people  is  used.  This  thing  cannol  be  settled  in

 law  court  but  in  the  court  of  people.  Ido  not  have  any  ill  will  of  feeling  of  jealousy  aga-
 inst  any  body  but  I  feel  it  to  be  my  duty  to  point  out  any  irregularity  whether  it  has  be2n

 ster eteaT Committed  by  the  Prime  Minister,  the  Deputy  Prime  Mini  or  Shri  Fakhruddin  Ali

 Ahmad.

 Shri  Abdul  Gani  Dar  As  have  not  been  afforded  a  chance  to  speak,  I  may  kin-

 dly  be  permitted  to  withdraw  my  amendment.

 |
 श्री  अब्दुल  गनी  दार  अपना  संख्या  धन  न  वापस  लेना  चाहते  है  | अध्यक्ष  महोदय

 :

 संशोधन  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 The  Amendment  was  withdrawn  by  leave  of  the  House

 Shri  George  Fernandes  :  I  want  to  withdraw  my  amendment.

 अध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  फरनेस्डीज  अपना  संशोधन  वापस  लेना  चाहते  हैं  ।

 संशोधन  सभा  की  अनुमति  से  लिया  गया

 The  Amendment  was  withdrawn  by  leave  of  the  House

 aa भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  मधु  fa  us  का  प्रस्ताव  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखना

 चाहता  हूं  ।
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 Motion  Re.  Statements  of  Deputy  Prime  Minister  Re.  Sravana  28,  1890  (Saka)
 His  Son’s  Business  Connections

 प्रश्न यह

 सकी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  अपने

 निजि  सचिव  के  व्यापारिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  न  केवल  एक  बार  बल्कि  दो  बा  x  30  अप्रैल

 और  24  1968  को  सभा  में  मिथ्या  वक्तव्य  दिये  और  इस  बात  को  मी  ध्यान  में

 रखते  हुए  कि  प्रधान  मंत्री  ने  उन्हें  त्यागपत्र  देने  को  नहीं  यह  समा  एतदद्वारा  उप-प्रधान

 मंत्री  ओर  प्रधान  मंत्री
 के  आचरण  का  निरनुमोदन  करती  है  ।

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  ह्य

 पक्ष  57  विपक्ष  में  193.

 57  Noes  193 Fyes

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  Motion  was  Negatived

 तत्पश्चात  लोक-सभा  20  1968/21staW,  1890

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on

 Tuesday,  August  20,  1968  /  Sravana  21,  1890  (Saka)
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